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 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS प्रश्न  के  मौखिक  उत्तर

 ता०
 प्र०

 सख्या

 S.  Q.  Nos.

 Trade  Delegation  to  Italy
 361.  इटली  को  व्यापारिक  शिष्टमंडल

 Export by  Iron  and  Steel  ScrapIndustry  ..  3-6
 363.  रद्दी  लोहे  तथा  इस्पात  उद्योग  द्वारा

 निर्यात

 364.  कपास  का  सेन  मूल्य
 Support  price  of  Cotton

 365.  एल्युमिनियम  से  बनी  नौवहन  नौकाएं  Aluminium  Shipping  Vessels

 366.  जर्मन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  के  साथ  West  German  Minister’s  Statement  on

 भारत  के  कूटनीतिक  सम्बन्धों  के  बारे  India’s  Diplomatic  relations  with  Ger-

 .,
 में  पश्चिम  जयंती  के  मन्त्री  का  वक्तव्य  man  Democratic  Republic

 367.  ara  का  निर्यात  Export  of  Shellac  ..

 369.  नमक  का  निर्यात  Export  of  Salt  ..

 अल्प-सूचना  प्रश्न

 S.N.Q.
 Rehabilitation  of  oustees  of  Pong  Dam

 4  पोंग  बांध  क्षेत्र  से  हटाए गए  व्यक्तियों

 Area  17-21 का  पुनर्वास

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  संख्या

 5.0.  Nos.

 362.  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यात  Subsidy  on  Coir  Goods  Exports  22

 हेतू  राजसहायता

 सोमाली  भारतीयों  को  उनके  काम  Move  to  deprive  Somali  Indians  of  their 368.

 jobs  and  business  22 तथा  व्यापार  से
 चित

 बं करने  का

 प्रयास  ।

 2)

 *किसी  नाम  पर  अंकित  यह  इस  बात का  द्योतक है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने
 वास्तव  में  पूछा  था  |

 *The  sign  marked  above  the  name of  a  member  indicates  that  the  question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 6/Lok  Sabha/70..  -1
 (1)
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 370...  1971
 तक  कार्यक्रम  के  श्रुति  Completion  of  Irrigation

 सिंचाई  आयोग  के  कार्य का  पूरा  work  according  to  schedule  March,

 1971  23
 होना

 371.  भारत  पाक  सीमा  पर  राजौरी  क्षेत्र  Exchange  of  fire  in  Rajori  sector  on  Indc-

 23 में  गोलीबारी  Pakistan  Border

 37  2.  बीड़ियों  तथा  भारत  में  निमित  Export  of  Bidis  and  Indian  Made  Cigars  24

 सितारों  का  निर्यात

 373.  ताइवान  को  सवारी  डिब्बों  का  Export  of  coaches  to  Taiwan  25

 निर्यात

 374.  भारत  श्रीलंका  के  बीच  चाय  Quota  for  tea  export  between  India  and

 के  निर्यात  का  कोटा  Ceylon  25

 375.  समापन  समारोह  रिट्रीट )  Songs  |  ncluded  in  beating  retreat  Program-

 me,  1970  26 1970  में  शामिल  किये

 गए  गीत

 Priority  in  electrification  for  unprojected 376.  परियोजना रहित  क्षेत्रों  के
 areas करण  को प्राथमिकता .

 377.  सोवियत  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  Discussion  with  Chairman,  State  Commit-

 economic के  विस्तार  के  बारे  में  सोवियत  संघ  tee  for  foreign  relations,

 की  वैदेशिक  श्रमिक  सम्बन्धों  की  of  Soviet  aided

 राज्य  समिति  के  अध्यक्ष  से  विचार  projects  27

 विमश

 ग्न्य  देशों  के  माध्यम  से  इटली  में  Import  of  Indian  Goods  into  Italy  through

 भारतीय माल  का  प्रख्यात  other  countries  27

 379.  पाकिस्तान  अधिकृत  काश्मीर  में  Regular  Military  Training  in  Pak  occu-

 नियमित  सैनिक  प्रशिक्षण  pied  Kashmir
 27-28

 380.  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  Theft  of  transformer  of  DESU  28

 के  ट्रांसफामंर  की  चोरी

 381.  रूमानिया  तथा  पश्चिम  जर्मनी  के  Nuclear  non  proliferation  treaty  between

 मध्य  परमाणु  शभ्रश्व्ों  के  प्रसार  को  Rumania  and  West  Germany

 रोकने  की  सन्धि

 38 2.  ब्रिटेन  में  पूर्वी  अफ्रीका  के  भारतीय  Entry  of  East  African  Indians  in  Britain  29
 परिवारों  का  प्रवेश

 383.  पश्चिम  waft  के
 बिदेश  मन्त्री

 29
 के  साथ  वार्ता

 Talks  with  West  German  Foreign  Minister

 (ii)
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 384.  फरक्का  परियोजना  nm Farakka  Project

 385.  भारतीय  राजे  बैंक  के  गर्वनर  की  Appointment  of
 Governor

 of  Reserve

 नियुक्ति  Bank  of  India  ..  30-31

 386.  बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीयों को  Citizenship  to  Indians  in  Burma  and

 नागरिकता  तथा  उनकी  Transfer  of  their  Assests  31

 का  हस्तान्तरण

 387.  बर्मा  में  रहने  वाले  नागाओं  को  स्वदेश  Choice  to  Nagas  in  Burma  for  Homeland  31

 चुनने  की  छूट

 388.  भारत  पाकिस्तान  सम्बन्धों  के  मामल  Basic  disputes  in  the  way  of  Indo-Pak

 में  मूल  विवाद  relations  ee  31-  -32

 389.  इन्द्रप्रस्थ  नई  दिल्‍ली  Indraprastha  Power  Station,  New  Delhi  32

 390.  फोटो  कागज की  कमी  Shortage  of  Photographic  Paper  wm  32

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 U.S.  0.  Nos.

 2401.  पूंजी  गत  वस्तु ग्र ों  के  आयात  के  Allocation  of  Foreign  Exchange  for  Import

 लिए  विदेशी  मुद्रा  का  नियतन  of  Capi  tal  WUUUDS  33

 2402.  अ्रमरीका  द्वारा  भारत  को  राडारों  Supply  of  Radars  by  USA  to  India.  .  33

 की  सप्लाई

 2403.  सिचाई  तथा  fara  परियोजनाओं  पर  Visit  of  Indian  delegation  to  Ceylon  for

 चर्चा  करने  के  लिए  भारतीय  शिष्ट  discussion  on  Irrigation  and  Power

 मण्डल  का  श्रीलंका का  दौरा  Projects  -  mn  ..

 2404.  राज्य  व्यापार  निगम  के  अ्रधिका  रियों  34 Foreign  Tours ¢  f  Officia
 Isof  STC  ..

 के  विदेश के  दौरे

 2405.  संयुक्त  राष्ट्र  में  मौरिशस  के  राजदूत  Discomfiture  to  Mauritius  Ambassador

 को  पालम  हवाई  प्रति  पर  हुई  to  United  Nations  at  Palam  Airport  34

 असुविधा

 2406.  भारत  श्रीलंका  बैठकों  में  लिए  गए  Slow  progress  in  implementation  of  de-

 निर्णयों  की  धीमी  गति  से  क्रियान्विति  cisions  reached  at  Indo-Ceylon  Meets.  35

 2407.  मोहन  मीकिन  ब्रिवरीज  लिमिटेड  Rum  purchased  from  Mohan  Meakin

 से  खरीदी गई  रम  Breweries  Ltd.

 2108.  कैन्टीन  caret  विभाग  कर्मचारी  संघ  Charter  of  Demands  prese  4100 nte  d  by  Can-
 द्वारा  प्रस्तुत  मांग  पत्र  ।  teen’  Stores  Department  Employees

 Union  ..

 (iii)
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 2409.  ही  तथा  नई  दिल्‍ली  में
 कन् टीन

 Formation
 of  Employees  Union  by  Can-

 स्टोंस  डिपार्टमेंट  के  तमंचा  रियों  द्वारा  teen  Stores  epartment  Employees  at

 37
 कर्मचारी संघ  बनाना  |  Delhiand  New  Delhi

 ह
 24  शल्य  क्रिया  उपकरणों  का  आयात  Import  of  Surgical  Equipm  .  37-38

 1.  भारत  में
 बर्मा  के  राजदूत तथा

 Discussion  between  Burmese  Ambassa-
 38

 पुर  के  उपराज्यपाल  के  बीच  बातचीत  dor  in  India  and  Lt.
 G>vernor,  Manipur

 38 West  Asia  Situati
 241

 2.  पश्चिमी  एशिया  की  स्थिति

 Projects  of  M  छद  ending  Clear-
 241  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन  पड़ी  वि

 ance महाराष्ट्र  की  परियोजनाएं

 na
 241  किफायती  आधार  पर  ग्रामीण  Scheme  बल  nsideration  for  cheap

 rural  electr  39
 विद्युतीकरण  के  लिए  विचाराधीन  cation  |

 परियोजना

 2415.  विश्व  बैंक  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  संगठनों  Irrig  ation  r  project  run  with

 awe  न्  VE की  सहायता  से  चलायी  जा  रही
 the  Assistance  Bank  and  United

 Nations  Org  39 सिचाई  तथा  fara  परियोजनाएं

 8  एल्युमिनियम  का  निर्यात
 Export

 of  Aluminium

 24  40 7.  मंत्रियों  को  क़षि  से  are  Agzcicultural  Income  of
 Ministe

 ड
 ड

 2418  पूना  नगर  निगम  के  परिवहन  Alleged  misuse  of  forei  gn  exchange  by

 प्रबन्धक  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  का  transport  Manager  Poona  Muni-

 ..
 कथित  दुरुपयोग  cipal  Corporation.

 Shares  held  by  Central  |  है  है  oe  ers  in  Indian
 2419.  भारतीय  तथा  विदेशी  कम्पनियों  में

 त्रियों  के  शेयर  and  Foreig  41

 Export  of  Iron  916  to  J
 41 2420.  जापान  को  लौह  वयस्क  का  निर्यात

 क

 242  पाल  में  भारत  के  स्वरूप  का  विकृत

 रना

 India’s

 दल

 Nepal..  4

 242  में  नलकप  लगाने  में  अ्संतलन  Imbalance  in
 installation

 of  tube-wells
 in  States  42

 2423  सैनिकों  के  ग्रामीणों  को  पेन्शन  Grant  of  Pension  to  the
 a XIV  Dependents

 of

 Dead  Soldiers  43
 का  दिया  जाना

 (2424,
 बरेली

 में  सेवाधिकारी  की  हत्या  Murder  of  Army  Officer  i  areilly  43

 2425.  सेवा  मु  त  एमरजेंसी  कमीशन  प्राप्त  Rec  of
 Cor

 mittee  on  Peti-
 अधि  क  रियों  को  बसाने

 के  बारे  में  thm ment  of  Released

 याचिका  समिति की  Emergency  Commissioned  officers  44

 (iv)
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 Irrigation  from  River  Taptiin  East  Nimad, 2426.  पूर्वी  मध्य  प्रदेश  में  ताप्ती

 44
 नदी  से  सिंचाई  Madhya  Pradesh  -

 2427.  कपास  के  वितरण के  सम्बन्ध  में
 Recommendations  of  Agriculture  Price

 Commission  regarding  distribution  of
 कृषि  मूल्य  ara  की  सिफारिशें

 Cotton  क  ह

 2428.  Scheme  of  Operation  Flood  for  Major
 प्रमुख  नगरों  के  लिए  are  रोको

 अभियान  परियोजना
 Cities  oni  ~-  ह  45

 Delhi  as  Dry  Port  ome  one
 2429.  को  निर्जल  पत्तन  घोषित

 करना

 Asylum  to  Soviet  Press  Officer  disappeared  46
 2430.  नई  दिल्‍ली  से  गुम  हुए  रूसी  प्रेस

 from  New  Delhi  oe अधिकारी  को  शरण  देना

 2431.  काहिरा  में  ग्रा यो  जित  संसद  सदस्यों  के  Indian  Delegation  tc  conference  of  Parlia-

 mentarians  in  VAR  we  46 सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधि

 मण्डल

 2432.  योजनाओं  के  लिए  संसाधन  Resources  for  Plans.  47

 2433.  Notifications  issued  by  the  President  of
 भारत  के  संविधान के  ग्रनुच्छेद

 77(3)  के  अधीन  भारत  के
 India  under  Article  77(3)  of  the  Con-

 पति  द्वारा  आरी  की  गई  अधिसूचनाएँ  stitution  of  India  47

 2434.  राजस्थान  नहर  परियोजना की  शीघ्र  Funds  for  Accelerated  Implementation

 क्रियान्वित हेतु  धन  of  Rajasthan  Canal  Project  .  48

 Scheme  for  Reducing  Disparity  among 2435.  नग  रों  तथा  कस्बों  में  समा  नता

 Villages,  Towns  and  Cities कम  करने  योजना

 oe  49 2436.  जापान  को  लौह  शभ्रयस्क  की  सप्लाई  Supply  of  Iron  Ore  to  Japan

 2437.  State  Governments’  proposal  for  increase
 कृषि  के  लिए  faa  की  दरों  में

 वृद्धि  के  लिए  राज्य  सरकार
 का  in  power  tariff  for  agriculture

 प्रस्ताव

 Hydrogen  Bomb  ase  50 2438.  उद्जन  बम

 2439.  विमानों  के  gt  बनाने  के  लिए  Setting  up  of  a  factory  at  Lucknow  for

 लखनऊ  में  एक  कारखाने  की  स्थापना  the  Manufacture  of  aircraft  Components

 2440.  हिन्द  महासागर  में  प्रतिरक्षा  कार्यों  Talks  with  Ceylon  on  Defence  operation

 के  लिए  श्रीलंका से  बातचीत  in  Indian  Ocean  51

 2441.  Regio: ट दि ai  al  set  ups
 in

 foreign

 के  क्षेत्रीय  कार्यालय  Countries  ...

 (v)
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 2442.  बिड़ला  उद्योग  समूह  द्वारा  विदेशों  Cloth  Mills  set  up  in  Foriegn  countries

 में
 कपड़ा  मिलों  की  स्थापना  by  Birla  Group  of  Industries  हि

 2443.  रही  चाय  से  कैफीन का  Production  of  caffeinfrom  Tea  Waste  53

 उत्पादन

 2444.  ., लौह  का  एक  समान  प्रख्यात  Uniform  import  price  of  Iron  Ore.

 मूल्य

 2445.  बिड़ला फर्म  द्वारा  कीनिया  में  कागज  Establishment  of  a  paper  factory  in  Kenya

 के  कारखाने की  स्थापना  54 by  a  Birla  Firm

 2446.  ग्र मरी का  को  इंजीनियरी  सामान  Export  of  Engineering  Goods  to  USA  ,  5455

 का  निर्यात

 2447.  एक  मृत  सैनिक  भ्रमणकारी  के  भ्रांतियों  Family  pension  for  dependants  of  a  de-

 को  परिवार  पेन्शन  ceased  Army  Officer  ..  56.--57

 2448.  Indians  prevented  .from  going  to  Nepal प्राचीन  पूर्णिमा  मेले  में  भारतीयों को

 नेपाल  जाने  रोका  जाना  |  to  attend  ancient  Purnima  Mela.  .  57

 2449.  सिविल  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  Export  Potential  Survey  of  Civil  Engineer-

 जानकारी को  निर्यात  करने  की  .. ing  Consultancy
 क्षमता का  सर्वेक्षण

 Prices  of  Cotton  58 2450.  कपास  के  मूल्य

 2451.  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  के  लिए  Use  of  PL  480  Funds  for
 rural  electrifi-

 पी०  tao  480  की  निधियों का  cation  corporation  ..

 प्रयोग

 59 2452.  सीमा  सुरक्षा  के  बारे  में  भारत  नेपाल  Indo-Nepal  Agreement  on  Border  Security

 करार

 ह
 2453  भारत  रूस  संयुक्त  समिति  Indo  Soviet  Joint  Com aint  mittee

 60 2454  आयात  बिलों  की  राशि  Amount  of  Import  Bills

 2455.  विद्रोही  नागेश  भारतीय  Firing  by  Naga  Hostiles  on  Indian  Security

 सुरक्षा  दल  पर
 गोली

 बारी  Forces  के  61

 2456.  श्रीलंका  में  भारतीय  बागान  श्रमिकों  Representation  by  the  Indian  Plantation

 ढारा  भ्र भ्या वेदन  Labour  in  Ceylon.  61

 2457.  प्रतिनिधि  मण्डल  Traki  Delegation.  62

 2458.  तमिलनाडु  में  कावेरी  set  में  जल  Problem  of  drainage  congestion  in  Cauvery

 निकास  में  रुकावट  सम्बन्धी  समस्या  Delta  in  Tamil  Nadu  1.0 1.0

 (vi)
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 2459.  चीन में  1500  विद्रोही भ  को  Armed  Training  to  1500  Rebel  Nagas  in

 शस्त्रास्त्रों  का  प्रशिक्षण  China  63

 2461.  मंत्रियों  तथा  संसद् सदस्यों  को  उनके  Republic  Day  passes  issued  to  Ministers

 and  Members  of  Parliament  for  their मेहमानों  के  लिए  गणतन्त्र
 दिवस  के

 पासों का  दिया  जाना  guests  63

 2462.  काश्मीर  विवाद  को  छापामार  युद्ध  Air  Marshal  Asgar  Khan’s  statement  re-

 प्रणाली  से  निबटाने  के  सम्बन्ध  में  garding  settlement  of  Kashmir  dispute

 एयर  माशंल  असग़र  खां  का  through  guerilla  war

 Space  satellite  launched  by  Japan  ae  64 2463.  जापान  द्वारा  ग्रन्तरिक्ष  उपग्रह  का

 छोड़ा  जाना

 2464.  रूस
 को  जूतों के

 निर्यात
 में  कमी  के

 Loss  of  foreign  exchange  due  to  Fall  in
 ca

 eds eR  ..  64-65 कारण  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  Export  of  Footwear  to  US:

 2465.  पूर्वी  पाकिस्तान  को  मछली  के  बदलें  Exchange  of  Indian  Coal  for  fish  from

 में  भारत  से  कोयला  भेजा  जाना  East  Pakistan  65

 2466.  रूस  को  इस्पात  का  निर्यात  Export  of  steel  to  USSR

 2467.  लहासा  में  तिब्बतियों  are  चीनियों  Clashes  between  Tibetans  and  Chinese

 के  बीच  संघ  in  Lhasa  66

 2468.  वार्षिक  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  Major  and  minor  irrigation  schemes

 में  शामिल की  गई  बड़ी  तथा  छोटी  provided  in  annual  and  Fourth  Five

 सिंचाई  योजना  |  Year  Plan

 2469.  दिल्‍ली  से  बाहर  के  विदेशी  दूतावासों  Closure  of  Embassy  officés  outside  Delhi  ,  .  67

 को  बसद  करना

 2470.  भारत  में  विभिन्‍न  दूतावासों  से  Missing  diplomats  from  various  embassies

 राजनयिकों  का  लापता  होना  in  India  ese

 2471.  हांग  कांग  के  व्यापारियों  के  Visit  by  Hong  Kong  Businessmen’s  Mis-

 मण्डल  का  दौरा  sion  68

 68 2472.  निर्यात  को  प्राथमिकता देने  की  Plan  to  give  priorities  for  Export  ..

 योजना

 2473.  उत्तर  प्रदेश की  प्रति  व्यक्ति  सहायता  Per  capita  aid  to  Uttar  Pradesh  68

 69 2474.  हज  यात्रियों के  लिए  विदेशी  मुद्र
 Foreign  Exchange  for  Haj  Pilgrims

 2475.  धन  की  कमी  के  कारण  लम्बित  Proposal  for  completion  of  All  Irrigation

 सभी  सिंचाई  परियोजनाओं को  पूरा  Projects  lying  pending  due  to  lack  of

 funds  69

 (vii)
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 2476.  कोसी  नहर  परियोजना के  लिए  Material  purchased  for  Kosi  Cana!

 69 खरीदा  गया  सामान  Project

 2477.  उत्तर  बिहार  में  अणु  शक्ति  केन्द्र
 Atomic  power  Station  in  North  Bihar  70

 Chinese  and  Pakistani  Forces  activities 2478.  भारतीय  पर  चीनी  श्र

 पाकिस्तानी  सैनिकों  की  गतिविधियां  on  Indian  Borders  70

 70 2479.  भारत  द्वारा  नेपाल  को  हथियारों की  Supply  of  Arms  by  India  to  Nepal

 सप्लाई

 2480.  कालपकक्‍्कभ  परियोजना  की  Unsatisfactory  progress  of  Kalpakkam

 71 संतोषजनक  प्रगति  Atomic  Project

 2481.  Non-aligned  meet  at  Dar  es  Salam  71
 दार  एस  सलाम में  गुट  निरपेक्ष  देशों

 का  सम्मेलन

 248 2.  aaa  उपकरण  कारखाने  को  Shifting  of  Ordnance  Equipment  Unit  from

 71.0 कलकत्ता  A  कानपुर  ले  जाया  जाना  Calcutta  to  Kanpur

 2483.  ग्र मरी की  प्रतिनिधियों  के  साथ  STC  to  have  periodical  meetings  with

 72 राज्य  व्यापार  निगम  की  सांविधिक  US  Representatives

 बैठकें

 2484.  जनता  की  श्राधारभूत्त  श्रावश्यकतात्ों  Programme  incorporated  in  Fourth  Plan

 72 को  पूरा  करने  के  लिए  चौथी  for  meeting  basic  needs  of
 masses

 वर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया

 कार्यक्रम

 2485.  रूस  द्वारा  भारत  को  हथियारों की  Alleged  leakage  of  Information  regarding

 72 सप्लाई  सम्बन्धी  जानकारी  supply  of  Arms  by  USSR  to  India

 2486.  गुट  निरपेक्ष  देशों  की  बैठक  Meeting  of  non-alligned  countries.  73

 2487.  मणिपुर  में  तुली हाल  हवाई  wes  Defective  construction  of  Tulihal  Airport

 का  त्रुटियां  निर्माण  in  Manipur  73

 2488.  गुजरात  सरकार  नियुक्त  Recommendation  of  the  Textile  reorgani-

 कपड़ा  पुनर्गठन  समिति  की  sation  Committee  appointed  by  the

 73 रिशे ं।  Gujarat  Govt.

 2489.  अणु  शक्ति  के  बारे  में  1970  Seminar  on  Nuclear  Power  held  in  Bombay

 74
 में  बम्बई  में  हुई  गोष्ठी  in  January  1970

 2490.  ब्रिटेन  में  भारतीयों  के  विरुद्ध  जातीय  Indian Racial  Discrimination  against

 भेद-भाव  in  U.K.  74

 2491.  एकएक  24  विमान  में  लगाने  Development  of  Russian  Engine  for

 के  लिए  इंजन  का  fara  being  fitted  into  HF  24

 (viii)



 ato  उठ

 U..S. Q.  Nos  विषय  Subject  Pages

 2492  काज  का  निर्यात  Export  of  Cashewnuts  75

 Impact  of  rise  in  price  of  steel  on  Expoit 2493  इंजीनि  यदि  सामान  के  निर्यात  पर

 of  Engineering  Goods  75.0
 इस्पात के  मूल्यों  को  बढ़ने का

 प्रभाव

 2494.  ब्रिटेन  का  यूरोपीय  सांझा  बाजार  ब्  Impact  of  Britian’s  Entry  into  ECM

 सदस्य  बनने  का  भारतीय  व्यापार  on  India’s  Trade  16

 पर  प्रभाव

 2495.  अतिरिक्त लाभ  वाले  पदों  पर  काम  Transfer  of  officers  working  against  posts

 76 कर  रहे  ग्रधिकारियों  का  तबादला  carrying  extra  gains

 2496.  निकोबार  द्वीप  समूह  में  एक  निर्बाध  Establishing  a  free  port  in  Nicobar

 Islands  16 व्यापार  पत्तन  की  स्थापना

 2497.  इंजीनियरी सामान  के  निर्यात  के  Requirement  of  Steel  for  export  of  Engine-

 लिए  इस्पात  की  भ्रावश्यकता  ering  Goods  ..

 2498.  चीनी  हथियारों  हिदायत
 Arrest  of  Naga  Rebels  with  Chinese  Arms

 पुस्तिका  निगाहों  की  and  Instruction  Books  77

 गिरफ्तारी

 2499.  भारत  स्थित  पाकिस्तानी  उच्चायुक्त
 Sheikh  Abdullah’s  meeting  with  Pakistan

 High  Commissioner  in  India  7.0
 के  साथ  शेख  अब्दुल्ला की  मुलाकात

 78 2500.  हंगरी  के  साथ  व्यापार करार
 Trade  pact  with  Hungary

 2501.  Indo-Pak  War-Seizure  and  disposal  of भारत  पाकिस्तान  युद्ध  जब्त  की

 गई  सम्पत्ति की  बिक्री
 properties  78

 2502.  हिन्द  महासागर  को  परमाणु  अस्त  Keeping  Indian  ocean.  85  a  nuclear  free

 zone  79
 रहित  क्षेत्र  रखना

 2503.  देहातों  में  बिजली  लगाने  के  कार्य  की  Disparities  among  the  states  in  progress

 प्रगति  के  सम्बन्ध में  विभिन्‍न  राज्यों  made  in  rural  electrification  on  79.0

 के  बीच  विषमताएं

 2504.  Principles  for  opening  cultural  centres विदेशी  दूतावासों  द्वारा  भारत  में

 सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने  के  by  foreign  missions  in  India  79

 सिद्धान्त

 Publications  for  countering  Anti  Indian 2506.  विदेशों  में  भारत  विरोधी  प्रचार  का

 propaganda  Abroad  |  ad
 मुकाबला  करने  के  लिए  प्रकाशन

 2507.  नायचार  क  1८.  पल  )  अधिकारियों  Recruitment  of  protocol  officers  न  -  80

 की  भर्ती

 (iz)



 पता  सख्या  qe <

 U.S. Q.  Nos  विषय  Pages Subject

 2508  मध्य  प्रदेश  द्वारा  बिजली  दरें  घटाने  Request  for  financial  assistance  for  reducing

 lectricitu  rates  80 के  लिए  वित्तीय  सहायता  का श्रीराम  electr  1.1  जज  Lao  by  Madhya  Pradesh

 2509  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  Power  shortage  in  Madhya  Pradesh  क  81

 2510  दक्षिण  पूर्व  एशिया  से  ब्रिटेन  की  Withdrawal  of  British  Navy  from  South

 सेना  का  हटाया जाना  East  Asia  हि

 2511.  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  Import  of  Sulphur  through STC

 गंधक  का  आयात

 2512  चाय  के  कारखाने की  स्थापना  Setting  up  of  Tea  Factory  -  82

 82 2513.  बनी  बोर्डों  के  अ्रन्तर्गत  €कल  Schools  under  Cantonment  Boards

 2514  दानापर  छावनी  के  क्वार्टरों के  Permission  sought  by  occupants  of

 निवासियों  द्वारा  भ्रपने  क्वार्टरों  में  quarters  of  Danapur  cantonment  for

 83 परिवर्तन  करने  के  लिए  मांगी  गई  making  alterations  in  their  quarters

 अ्रनमति

 2515  बिहार  की  पालन  सिंचाई  परियोजना  Survey  of  Pun  Pun  Irrigation  Project

 बार म  सब क्षण  of  Bihar  83

 2516.  देश  में  नहरों  द्वारा  सींचीं  जाने  वाली  Land  Under  Canal  Irrigation  in  Entire

 afa  country

 2517  तारा पर  aor  शक्ति  केन्द्र  का  विकास  Development  of  Tarapore  Atomic  Energy
 Station  84

 2518.  संसद्‌  सदस्य  द्वारा  मीटर  रीडरों के  Letter  Written  by  M.P.  to  Minister  of

 वेतनमानों  के  बारे  में  प्रतिरक्षा  मंत्री  Defence  regarding  Pay  scale  of  Meter

 को  लिखा गया  पत्न  |  84 Readers

 2519  ant  के  राष्टीय करण  सम्बन्धी  Union  Minister’s  Statement  on  the  Sup-

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  reme  Court’s  judgement  on  Nationali-

 85 में  केन्द्रीय  मंत्री  का  वक्तव्य  sation  of  Banks  .

 2520  बैंकों  के  राष्टीय करण के  बारे  में  Supreme  Court’s  judgement  regarding

 सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय  Nationalisation  of  Banks  &5

 2521  रूस  द्वारा  पाकिस्तान  को  हथियारों  Russian  Supply  of  Arms  to  Pakistan  व  85

 की  सप्लाई

 2522  विद्रोही  नागाओं  का  सैनिक  प्रशिक्षण  Naga  Hostiles  crossing  over  to  East

 के  लिए  सीमा  पार  कर  के  पूर्वी  Pakistan  for  Military  Training

 पाकिस्तान  जाना

 2523  भारत  ईरान  संयुक्त  शभ्रायोग  Indo  Iranian  Joint  Commission  86

 2524  मलेशिया के  साथ  व्यापार  वार्ता  Trade  Talks  with  Malyasia  1  87

 (x)



 बता ०  हूँ  संख्या

 U.  S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  Pages

 Trade  with  South  East  Asian  Countries  87 2526.  दक्षिण  पद  एशिया  के  देशों
 के

 साथ

 व्यापार

 2527.  विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों के
 Construction  of  Office  Building  of  Indian

 Embassies  Abroad  and  Residence  for कार्यालय  भवनों  तथा  कमेंचारियों  के

 Staff
 निवास  स्थानों  का  निर्माण

 88
 2528.  प्रधान  मन्त्री  का  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  Prime  Méinister’s  visit  to  South  East  Asia

 का  दौरा

 2529  हिन्द  महासागर  को  परमाणु  Indo-Ceylon  Talks  to  keep  Indian  Ocean

 a  Nucle  ar  rie Rre.  e  Zone  88
 रहित  क्षेत्र  बनाये  रखने  के  लिए

 भारत  तथा  लंका  में  वार्ता

 2530  ब्रिटेन  को  कपड़े  का  निर्यात  Export  of  Textile  to  U.K.  ..  ..

 Disposal  of  Obsolete  Aircraft  89
 2531  पुराने  विमानों  का  विक्रय

 Capacity  of  Rana  Pratap  Sagar  Dam 2532  राणाप्रताप सागर  बांध  बिजली  घर

 की  क्षमता  Powe  station

 2534.  भेड़-बकरी  की  चर्बी  उर्वरकों  तथा  Import  of  Mutton  Tallow  Fertilizers  and

 skins  90 चमड़े का  आयात

 2535.  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पटसन  की  Purchase  of  Jute  by  STC  .  ry  91

 खरीद

 2536.  लौह  वयस्क का  निर्यात  Export  of  iron  ore  91

 मिशनों  से  Sale  of  cars  purchased  from  various  Dip- 2537.  विभिन्‍न  राजनयिक

 lomatic  Missions  92 खरीदी  गई  कारों  का  विक्रय

 2538.  ब्रिटेन  की  सहायता  से  पाकिस्तान  Brigadier  Ghansara  Singh’s  Statement

 regarding  capture  of  Gilgit  by  Pakistan
 द्वारा  गिलगित पर  कब्जा  के  बारे  में

 ब्रिगेडियर  सिंह  का  बयान  with  British  help  92

 Central  Advice  re. 2539  केरल  में  बागान  उद्योग  के  Nationalisation  of

 Plantation  industry  in  Kerala  . करण  के  बारे  में  केन्द्रीय सलाह

 2540  सूती  धागे
 की  कीमत

 Price  of  Cotton  Yarn  93

 2541  भारतीय  चलचित्रों  का  निर्यात  Export  of  Indian  Films  93

 2542.  वर्तमान  तथा  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्रियों  Property  acquired  by  present  and  former

 Central  Ministers  in  Delhi  and  in द्वारा  दिल्‍ली  में  तथा  इसके  उपनगरों

 Suburban  Areas  94
 में  खरीदी गई  सम्पत्ति

 2543.  A  mount HOUT
 सैनिक

 स्कूल  में  विद्यार्थी  का  प्रतिवर्ष  spent  annually  by  a
 student

 in

 व्यय  Sainik  School  94

 (xi)



 अता ०  प्र०  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.  विषय  Subject  Pages

 Selection  of  Cadets  from  Schools  for 2544.  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  अकादमी  तथा

 भारतीय  सैनिक  ग्र का दमी  में  प्रशिक्षण  Training  them  for  NDA  and  IMA

 देने  हेतु  स्कूलों  से  छात्र  सैनिकों
 का

 चयन

 2545.  लेफ्टिनेन्ट  काल  के  पद  तक  सैनिक  Retirement  age  of  office  rs  upto  the  Rank

 of  Lt.  Colonel  owe  95
 अधिकारियों

 की  सेवानिवृत्ति  को

 राय 2

 2546.  पैनिक  स्कूलों  तथा  तन्य  स्कूलों  से  Difference  between  the  Cadets  recruited

 95 भर्ती  किये  गए  छात्र  सैनिकों  में  ग्रस्त  from  Sainik  School  and  other  Schools

 2547.  शराब AT  गया  Import  of  Wine  96

 2548.  निर्वाध  atar  के  लिए  भारतीयों  को  Reciprocal  visa  facilities  to  Indians  for

 पारस्परिक  आधार  पर  वीसा  की  freetravel  ,  ..

 सुविधाएं  |

 2549.  ब्राजील  स्थित  भारतीय  दूतावास  से  Disappearance  of  Indian  Embassy  Official

 एक  भारतीय  अधिकारी  का  गम  in  Brazil  97

 हो  जाना

 2550.  तमिल  are  तथा  मैसूर  के  बीच  Cauvery  ter  d  pute  between  Tamil

 कावेरी जल  विवाद  Nadu  and  Mysor  97

 2551.  मिग  ब  रखाना  समूह  MIG  Complex

 2552.  लेफ्टिनेंट  जनरल  एल०  पी०  सेन  Book  entitled  slender  was  the  thread  by
 की  cast  वाज  दी  ee  नामक  Lt.  General  L.P.

 Sen
 पुस्तक
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  भ्रनूदित  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 11  1970/20  1891
 )

 Wednesday,  March  11,  1970/Phalguna  20,  1891  (Saka)

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समेत  FE

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 |

 |
 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 के  मौखिक उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 इटली  को  व्यापारिक  शिष्टमंडल

 *361.  श्री  श्रीचन्द

 श्री  गाडिलिंगन  गोड ़:

 बया  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  से  निर्यात  तथा  रायात  के  विभिन्  क्षेत्री  के  प्रतिनिधियों  के  एक  शिष्टमंडल

 ने  नए  व्यापारिक ठेके  करने  तथा  पुराने ठेकों  का  नवीकरण  करने  के  लिए  प्रौढ़  भ्रपने-भ्रपने  उत्पादों  के

 लिए  वहां  के  बाजार  की  स्थिति  का  अध्ययन  करने  हेतु  1970  में  इटली  का  दौरा  किया

 इटली  गए  इस  शिष्टमण्डल  के  सदस्यों  की  विस्तृत  सूची  क्या

 क्या  कुछ  करारों  पर  हस्ताक्षर  भी  किए  गए  थे  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वैदेशिक
 व्यापार

 मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 राम  जी

 एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  शिष्टमंडलों के  सदस्यों  के  नाम

 तथा  उनके  द्वारा  रायात-निर्यात  के  सम्बन्ध  में  किये  गए  प्रतिनिधित्व का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 सें  रखा  गया--देखिए  संख्या  एल०टी ०  2800/70]  |

 इटली
 की  सरकार

 के
 साथ  ऐसे  करार  नहीं  किए  गए  हैं  ।  कुछ  सदस्यों ने  वैयक्तिक

 स्तर  पर  इटली  के  साथियों  से  कुछ  व्यापारिक  समझौते  किये  हैं  ।

 श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 ठीक
 एक  at

 पहले  इटली  से  भारत  में  एक  व्यापार  शिष्टमंडल  पाया  था
 शर  इस

 वर्ष  हमारे  देश  से
 एक

 शिष्टमण्डल  वहां  गया  था  |  माननीय  मन्त्री  जानते  हैं  कि  इटली  के  साथ
 व्यापार  करने  से  हमें  लाभ

 नहीं  होता
 ।

 वहां  से  हम  जितना  आयात  करते  हैं  उससे  wd  मूल्य  का निर्यात

 6/Lok  Sabha/70—2
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 Or  al

 lil

 March  11,  1970

 उसे कर

 ।

 क्या
 इन

 दो  शिष्ट-मण्डलों  के  बाने  जाने
 के

 परिणाम  स्वरूप  कुछ
 ऐसे

 उपाय  निकाले  गए
 छ  एसा हैं  जिनसे  इटली  के  साथ  भारत  का  निर्यात  हमारे  पक्ष  में  असंतुलित न  रहे  ?  क्या  इटली  ने  द

 परप तों  की  कौर  संकेत  किया  है  जिनका  निर्यात  उस  देश  की  किया  जा  सके  ?

 श्री  रामसेवक  :  जहां  तक  उन  वस्त्रों  का  सम्बन्ध  है  जिनका  निर्यात  इटली  को  किया  जा

 उनके नाम  य  तेयार  चमड़े  का  सामान  ग्लेसकिड  एनिलीन  बकरी  तथा  भेड़  की  खाल  से

 हथकरघे  से  तैयार  सूती  हस्तशिल्प की  बहुमूल्य  सूती  तथा  स्ट

 टाइट  प्रेनाउट
 जेसे

 खनिज
 ।  इनमें  से  कुछ  वस्त्र  के  बारे  में

 शिष्टमंडलों  के  सदस्यों  ने  करा

 कय  जहां  तक  व्यापार  में  ग्रसंतलन  की  बात  है  हम  इस  स्थिति  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  कर

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  निर्यात  के  मार्ग  में  अनेक  कठिनाइयां  रही

 पटसन  तथा  नारीयिल  रेशे  से  बने  सामान  पर  यू  रोपीय  अ्राथिक  संगठन  का  प्रतीक  लगा  है  कौर  सती  कपड़

 पर  नपते  देश  में  भारी  कर  लगे  हैं  ।  प्रतिवेदन को  पढ़ते  से  यह  पता  चलता  है  कि  इंजीनियरी सामान  FT

 भविष्य  बरच्छा  है  ।  सरकार  इस  उद्योग  को  इस  दृष्टि  से  क्या  सहायता  देगी  कि  वह  मूल्यों  की  दृष्टि  से

 प्रतिस्पर्धा का  म  काबिल  कर  सकें
 ?

 सरकार  उपरोक्त  कठिनाइयों  को  दर  करने  के  लिए  क्या  काय  वाह

 कर  रही  है  जिससे  निर्वात  का  लक्ष्य  पूरा  हो  जाए  ।

 बद  fare  व्यापार  मंत्री  (Al  ब्रिज  जहां  तक  यू  रोपीय  साझा  बाजार  के  मात्रा  सम्बन्धी

 शर  श्रमिक  प्रतिबन्धों का  सम्बन्ध  हम  समय-समय  पर  उनसे  ऐसे  प्रतिबन्ध  हटाने  के  लिए  बातचीत

 करते  रहे  इती  सम्बन्ध  में  यह  भी  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  इटली  साझा  संगठन  का  सद

 जहां  तक  इंजोनियरी  सामान  का  सम्बन्ध  जिसका  सचमुच  ही  भविष्य  अच्छा  हमने  हरनेक  ऐ  से  ए
 किये  हैं  जिनसे  उस  माल  का  अधिक  उत्पादन  किया  जा  सके  जिसकी  मांग  है  ।  साथ  ही  उक्त  माल

 >
 निर्माताओं  को  कच्चे  के  सत्य  में  छट  ale  निर्यात  सम्बन्धी  wea  सुविधाएं  दी  जाती  थ

 इस  वर्ष  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 Shri  K.N.  Tiwary  Our  trade  balance  with  Italy  is  highly  unfavourable  May  |  |  know
 ae  efforts  basing  made  by  Government.to  convert  this  unfavourable  trade  balance  into  0  favour

 keeping  the  above  fact  in  mind  and  the  attitude  of  Italian  Government  to  such  efforts

 Shri  B.R.  Bhagat  I  have  not  export  and  import  figures  with  me

 Shri  Shri  Chand  Goyal  Import  and  export  figures  respectively  are  :  35  cror
 es  rupees

 and  17  crores  rupees

 Shri  B.R.  Bhagat  It  is  true  that  there  is  imbalance  of  trade  with  Italy.  We  a
 more  things  from  and  export  less  number  of  items  to  Italy.  Delegation  to  that  country  was
 ent  and  their  delegation  was  invited  with  a  view  to  increase  the  number  of  items  of  ex
 that  the  imbalance  in  trade  with  Italy  may  be  removed  port

 so

 श्री  हेम
 बर्रा

 ऐसा  बताया जाता  है  कि  इटली  में  भारत  का  भाल  दूसरे  स्रोतों से
 क्या  इस  शिष्टमण्डल  से  इस  समस्या  पर  भी  बातचीत  हुई  थी  ताकि  व्यापार-ग्रसंतुलन  समाप्त  हो

 STAT | 7 34 श्री  व०  रा  भगत
 :  ऐस ेव्यापार  के  बारे  में  हमें  जब  भी  जानकारी  मिलती  तो  हम

 मामले  की  छानबीन  करते  हैं  ।  ऐसा  व्यापार  सामान्य व्यापार  पद्धति  के  प्रतिकूल  होता  है  ।  fat

 Sq SET
 रष्टमण्डल  के  साथ  ऐसी  कोई  बातचीत  नहीं  की  क्योंकि  उनका  ध्येय  तो  पारस्परिक  व्यापार

 सम्भावनाओं  पर  विचार  करना  था  ।  उनमें  निर्यात  में  वृद्धि  के  लिए  yer  रूप  से  बातचीत  पग  ।

 :  किन्तु  निर्यात

 में वृद्धि ति दै  का  सम्बन्ध
 इस

 बात  से  घनिष्ठ
 रूप

 में भा  से  हकीकी
 किसी देश

 चोरी  छिपे  रास्ते  से  जाता है  ।
 on  ae
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 श्री  ब०रा०  भगत
 :  की  यह  बात  तो  मैं  मानता  हूं

 ।
 किन्तु  शिष्टमण्डल के  निर्देश-पदों में

 यह  बात  सम्मलित नहीं  थी  ।  ऐसे  मामले  में  भा  रत  सरका  र  सीघे  सम्बद्ध  देश  की  सरकार से  बात  करती  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जब-जब  हमें  कोई  जानकारी  मिली  हमने  तभी  इटली  सरकार से  बातचीत की

 श्री  रिकी  बिड़ला
 :

 कया  हमारे  शिष्टमंडल  ने  जो  हाल  ही  में  इटली  गया  था  पूंजीगत  माल

 तथा  मशीनी  औजार  के  निर्यात  के  बार  में  भी  बातचीत  की  थी  ?
 यदि  हमारे  यहां  से  अधिक  पूंजीगत

 माल  का  निर्यात  किया  तो  उससे  भारत  को  अधिक  लाभ  होगा  ।

 श्री  बरस  भगत
 :

 कुछ  प्रकार  के  पंजीगत  माल  तथा  निर्मित  वस्तुओं  के  बारे  में  बातचीत  की

 गई  थी  ।  शिष्टमण्डल  ने  प्रतिवेदन  के  रूप  में  सरकार  को  कोई  दस्तावेज  नहीं  दिया  |  जो  सरकारी

 अ्रधिकारी  उसके  साथ  गए  उन्होंने  प्रतिवेदन  दिया  है  ।

 श्री  लोगों  प्रभु
 :

 मुझे  ऐसा  लगा  है  कि  शिष्टमण्डल  के  सदस्यों  का  चयन  उद्योगवार  किया  गया  ।

 यह  भी  स्पष्ट  है  कि  उक्त  शिष्ट-मण्डल  का  पूरा  खच  सरकार  ने  वहन  किया  ।  क्या  चयन  करते  समय

 सरकार  ने  सम्बद्ध  उद्योगों  से  परामशं  लिया  था  या  यह  काम  सचिवालय  पर  ही  छोड़  दिया  गया  था  ।

 तैयार  खाद्य  पदार्थों  के  उद्योग  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  कलकत्ते  का  एक  व्यक्ति  शिष्टमण्डल में  था  ।  किन्तु

 मैं  नहीं  समझता  कि  कलकत्ता  में  खाद्य-पदों  उद्योगों  का  आधिक्य

 श्री  श्रीचन्द  गोयल
 :

 इसके  लिए  तो  हिमाचल  प्रदेश  से  प्रतिनिधि होना  चाहिए

 श्री  ब०रा०  भगत
 :

 लगभग  संभी  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  निर्यात  संवर्धन

 परिषदें  चयन  करते  समग्र  हम  इन  परिषदों  से  सिफारिश लेते  हैं  ।  निर्यात  संवर्धन  परिषदें  प्रतिनिधियों

 के  नाम  भेजती हैं  ।

 थ्रो  लोभो  प्रभु  उनके  सदस्य  प्रापक  द्वारा  मनोनीत हैं  |

 श्री  ब०रा०  भगत  :  जी  नही ं|

 रही  लोहे  तथा  इस्पात  उद्योग  द्वारा  निर्यात

 *363.  श्री  एन०  शिवप्पा  :  कया  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि  रद्दी  लोहा  तथा  इस्पात  संघ  के  अध्यक्ष  ने  कहा  है  कि  यदि  देशी

 मालिकों  को  रही  लोहे  की  वर्तमान  सप्लाई  बन्द  कर  दी  तो  1970-71  में  रही  लोहा  उद्योग

 15  करोड़  रुपए  का  निर्यात  लक्ष्य  प्रा  कर  सकता

 क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  दोषपूर्ण  नीति  के  कारण  पिछले  कुछ  वर्षों में  यह  उद्योग  कुछ

 पिछड़  गया  कौर

 यदि  तो  इस  उद्योग
 को

 विकासशील  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  जी

 जी  नहीं  ।  रद्दी लोहे  के  बाजार  जपान  में  मंदी  के  कारण  निर्यातों  में  गिरावट

 शाई  1

 निर्यातों में  गिरावट  के  करव  जो
 1967

 के
 तरन्त  में  प्रगट  दुर  करने  के  लिए

 रही  धातु  व्यापार  निगम  ने  नए  ग्राहक  ढूंढने  के  लिए  ताईवान  तथा  दक्षिण  कोरिया  को  एक

 प्रतिनिधिमण्डल  भेजा  था
 ।

 निर्यात  बाजार  में  श्रास्थगति  भुगतान  की  शर्तों  पर  रही  धातु  भेजने  के  लिए

 सुविधाएं  आरम्भ  की  गई
 ।

 गिरावट  का  रुख  हाल  ही  में  समाप्त  हो  कर  ऊर्रवप्रवृत्ति  आरम्भ  हो  गई  है  ।

 ज >



 Oral  Answers  March  11,  1970

 aft  एन०  बड़ी  विचित्र  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  मुख्य  प्रश्न  का  ही  उत्तर  नहीं  दिया

 है  तथा  उन्होंने  लोहे  तथा  रही  इस्पात  संगठन  के  भ्रध्यक्ष  वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों पर  कोई
 टिप्पणी

 नहीं की  है  ।  जिसके  बारे  में  मुख्य  प्रश्न  पूछा  गया  है  तथा  जिनकी  कौर  देश  के  हितों  मंत्री  महोदय
 का

 ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  फिर
 भी

 उस  उत्तर
 को

 देखते  हुए  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  विशिष्ट  रूप  से

 यह  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  रद्दी  धातु  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  क्या  वरीयता  निर्धारित  की  है

 तथा  देश  में  यह  रद्दी  धातु  कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  कौर  इसमें  से  कितनी  धातु  भारत  में  पुनः  पिघलाने

 के  काम  में  लायी  जाती  है  तथा  कितनी  घात  का  निर्यात  किया  जाता  है
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  ब०रा०  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  कुछ

 फहमी हुई  है  ।  मुख्य  प्रश्न  के  उत्तर  मैंने  जी  हां  कहा  है  ।

 जहां  तक  निर्यात  होने  योग्य  रही  धातु  का  प्रश्न  यह  उद्योग  मुख्यतः  लाइसेंस  मुक्त

 क्षेत्र  में  हैं  ale  इस  बारे  में  वह-वार  कोई  रिपोर्ट  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्त चव्य  समय  समय  पर  सर्वेक्षण  होता

 रहता है  तथा  वर्ष  1968  में  किये  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  वर्ष  1970-72  कुल
 35

 लाख
 टन

 रद्दी
 के

 उपलब्ध  होने  का  श्रीमान  है  जिसमें  से  20  लाख  टन  एकत्रित  कर  लिया  जायेगा
 ।  इस  20  लाख

 टन

 में  से  15  लाख  का  यहां  देशीय  मंडी  में  उपभोग  कर  लिया  जायेगा  तथा  5  लाख  टन  का  निर्यात  कर

 दिया  जायेगा  |

 श्री  एन०  शिवप्पा  :  इस  दृष्टि  से  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बया  सरकार  ने  किसी  ऐसी  योजना

 के  बारे  में  विचार  किया  है  जिसके  इस  मद  के  अधीन  इस  समय  जीत  होने  वाली  विदेशी मुद्रा
 में  वृद्धि

 की  जा  प्रौढ़  यदि  तो  यदि  उपलब्ध  रही  धातु  को  देशीय  निर्माण  तथा  निर्यात  के  लिए  इस्तेमाल

 करने  की  कोई  यो  जना  बनाई  जाए  तो  आगामी  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  asa  होने
 की

 आशा  है
 ?

 श्री  ब०रा०  भगत  :  जीत  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा के ठीक  ठीक  wind  देना  तो  मुश्किल  है

 क्योंकि  यह  मुल्यों  तथा  अन्य  बातों  पर  निरभर  करता  है  ।

 श्री  रंगा  सरकार  ने  कोई  तो  योजना  बनाई  ही  होगी
 ?

 श्री  ब०रा०  भगत :  मैं  कह  नहीं  सकता  कि  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  होने
 की

 है
 |

 श्री  रंगा  :  सरकार  कितनी  arr  की  आशा  कर  रही  है  ?

 श्री  ब०रा०  भगत  :  मैं  र् त्र्ष  1967,  1968  तथा  1969  के  नम  तो  दे  सकता  हुं  परन्तु  मैं

 भ्र नुमा नित नहीं  बता  सकता

 तो  रंगा :  वैसे  संभावनायें क्या  हैं  ?

 थ्रो  ब०रा०  यह  बताना  बड़ा  कठिन  है  ।  वर्ष  1969  में  8,88, 23  626  रुपए  का  निर्यात

 gar था  ।  विभिन्‍न  सुविधाएं  हमने  श्रारम्भ  की  है  उनसे  हमारा  प्रयत्न  है  कि  यह  बढ़े  ।  मैं  पहले

 ही  कह  चुका  हूं  कि  गिरावट  का  रुख  मोड़  दिया  गया  है  ।
 परन्तु  दूसरी  बात  यह  है  कि  स्थानीय  मांग

 बढ़ती  जा  रही  है
 ।

 भ्रान्त  रिक  बाजार
 की  प्रो

 पहले  ही  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  इसका  निर्यात
 रोक  दिया  जाये  ।  इन  दोनों  परिस्थितियों  के  बीच  हमें  कोई  मार्ग  निश्चित  करना  है  कि  श्रान्त  रिक
 बाजार

 की
 आवश्यकता

 भी पूरी हो  जाए  कौर  बचे  हुए  माल  का  निर्यात  भी  कर  दिया  जाए  ।  मैं  माननीय
 सदस्य  को  विश्वा  दिला  सकता  हूं  कि  हमने  जो  नीति  बनाई  है  उसके  अनुसार  हमारा  प्रयत्न  है  कि

 देशीय  मंडियों
 की  श्रावश्यकता  भी  पूरी  करें  तथा  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  राय  में  भी  वृद्धि  करें  ।

 4
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 श्री  रवाना  तिबारी  :  यह  होता  है  कि  रद्दी  धातु  का  उपयोग  करने  वाले  निर्मितियों  को

 काफी  मात्रा  में  यह  माल  प्राप्त  नहीं  होता  तथा  उन्हें  विक्रेताओं  से  खरीदना  पड़ता  परन्तु  विक्रेताओं  के

 पास  भी  काफी  माल  नहीं  होता  ।  इसलिए  इसकी  कोई  नियमित  सप्लाई  नहीं  है
 ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हू

 कि  कया  निर्माताओं  को  सीधी  सप्लाई  करने  तथा  विक्रेताओं  को  काफी  मात्रा  में
 माल  रखने  को  सलाह

 देने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ताकि  काम  का  हज
 न  हो  ?

 श्री ब०  रा०  भगत  :  निर्माताओं  को  रद्दी  धातु  की  सप्लाई  समान  मूल्यों  पर  की  जाती
 इस

 बारे  में  प्रतीक  जानकारी  इस्पात  मंत्रालय  के  पास  है
 |  हम  तो  निर्यात  के  बारे  में  कार्यवाही  करते  है

 ।

 निर्यातक  संगठन  की  एक  मांग  यह  भी  है  कि  देश  के  निर्माताओं  को  समान  मूल्यों  पर  की  जाने  वाली

 सप्लाई  बन्द  कर  दी  जाए  |

 श्री  कमल  नयन  बजाज  :  स्वयं  भारतीय  उद्योग  को  ही  रद्दी  लोहे  तथा  इस्पात
 की

 श्रघिकाधिक

 ग्रा वश्य कता है  ।  सारे  विश्व  में  इस्पात  की  कमी  है  तथा  गत  महीनों
 में  इसके  नृत्यों  में  वृद्धि  हो  गई

 यदि  हम  रही  धातु  का  भारत  में  ही  श्रघिकाधिक  उपयोग  करें  तथा  धातु  के  बजाय
 तैयार  माल

 का  ही  निर्यात  करें  तो  हमें  श्रमिक  विदेशी  मुद्रा  की  श्राय  होगी  तथा  अधिक  श्रम-मजूरी  भी  मिलेगी  ।

 मंत्री  महोदय  ने  स्थानीय  श्रावश्यकताओओं  तथा  निर्यात  की  तुलना  की  है  ।  मैं  समझता  हूं  किं  देश  के

 उद्योग  में  ही  इसका  पूरा-पूरा बल्कि  110  प्रतिशत  उपभोग  किया
 जाना  चाहिए तथा  तैयार  माल

 का  निर्यात करना  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 at To  (०  भगत  :  हम  भी  इसी  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं
 ।  परन्तु  हम  110  प्रतिशत  की

 व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  फिर  हमें  ही  इसका  श्रायात  करना  पड़ेगा
 ।

 जब  हमने
 20  लाख  टन  के

 उपलब्ध  होने  की  बात  कही  तो  उसमें  से  15  लाख  टन  का  स्थानीय  निर्माण में  उपयोग  किया  जाएगा

 ताकि  इससे  बनाया  जाने  वाले  तैयार  माल  से  अधिक  मूल्य  प्राप्त  कर  सकें
 ।  केवल  5

 लाख  टन  रद्दी  धातु

 का  ही  निर्यात किया  जाएगा

 श्री
 कमल  नयन  बजाज  :

 चूंकि  इस  बारे  में  कोई  दूर  नीति  नहीं  रही  भारतीय  इस्पात  भट्टियां

 तैयार  माल  के  अपने  निर्यात-वायदों  के  बारे  में  कोई  नियमित  योजना  नहीं  बना  सकी  है  जैसाकि  उन्हें  करना

 चाहिए था  पहले  भी  कच्चे माल  की  सप्लाई के  किए  गए  वायदों  को  लगातार  पूरा  नहीं  किया

 जा  सका  इसके  परिणाम  स्वरूप  इस  उद्योग  को  हानि  हुई  तथा  देश  को  विदेशी  मुद्रा
 की

 हानि  हुई
 ।  इस

 बात का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा

 श्री  क्या  इस  बारे  में  विशिष्ट  प्रयत्न  किए  जायेंगे  कि  कुछ  ऐसे  संगठन  बनाए  जाएं  जो

 मरम्मत  के  लिए  पड़ा  तथा  सड़क  पर  न  चलने  योग्य  ऐसी  ट्रकों  तथा  वैनों  को  एकत्रित

 करें  जो
 कि

 देश  के  विभिनन  भागों  में  बेकार  पड़ी  सड़  रही  है  क्योंकि  उन्हें  रद दी  धातु  के  रूप  में  इस्तेमाल

 करके  कोई  काम  की
 चीज

 बनाने  के  लिए  कोई  नहीं  उठाता  ।

 श्री  रा०  भगत :  यह  अच्छा  सुझाव  है  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  हमारा यह  प्रयत्न

 होना  चाहिए
 कि

 हम
 इस

 सामग्री  को  इकट्ठा  करें
 और

 रद्दी  धातु  के  रूप  में  इस्तेमाल  करें
 ।

 जब  रही  धातु
 निगम ने  विभिन्‍न  एककों  से  प्राप्य  इस  सामग्री  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  दल  भेजा तो

 उन्होंने  च्  लगाया  कि  197  तक  रद्दी  धातु  के  कुल  35  लाख  टन  उत्पादन  में  से  20  लाख टन

 सामग्री  एकत्रित  की  जा  सकती  है--जिसके  wins मैंने  प्रभी दिए  हैं--इसमें  से  स्थानीय  उद्योग  की  क्षमता

 15  लाख  टन  है  जिसे  उसके  लिए  सुरक्षित  रखा  जाना  चाहिए  तथा  5  लाख  टन  का  निर्यात किया  जाना

 इससे  निर्यात  तथा  स्थानीय  उद्योग
 को

 भ्रावश्यकताएं  पूरी  हो  जाएगी
 ।
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 श्री  रंगा  :  प्रश्न  तो  इससे  भिन्न  है  ।  पहले  इसे  एकत्रित  किया  जाना  चाहिए  ।

 \

 कपास  का  समर्थनमल्य

 *364.  श्री  देवराव  कया  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1970  में  कपास  का  मध्यमान  बाजार  मूल्य  क्या

 क्या  सरकार  ने
 1969-70  में  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 पर  कुछ  कपास  खरीदी
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बंदे शिक  व्यापार  मंत्रालय
 में

 उप-मन्त्री  राम  एक  विवरण
 सभा-पटल

 पर  रखा  जाता है  जिसमें  1970  के  आरम्भ  कौर  aa  में  रूई  की  कतिपय  प्रमुख  किस्मों

 के  मूल्य  दिय  गए  हैं  ।

 जी  नहीं

 रूई  के  बाजार  समर्थन  मूल्यों
 से

 काफी  अधिक  रहे  कौर  सरकार
 को

 समर्थन  मूल्यों

 पर  रूई  खरीदने की  जरूरत नहीं  पड़ी  ।

 विवरण

 प्रति  क्विंटल  मृत्य  रुपयों
 में

 1-1-70  को  31-1-1970  को

 1.  कम्बोडिया-बी  568  554

 खानदेश-विचार  443  474

 बंगाल  देशी  फाईन  336  360

 Wo  के०  235  तथा  277  437  468

 पंजाब  439  484

 458 पंजाब  ग्रमरीकन  430

 485  508

 मोगलाई  जा  चिल्ला  405  440

 9  गाव रानी  उ AW  475

 10.  बरी  भ्रमरी कन  463  491

 11.  कम्बोडिया  671  666

 Shri  Deo  Rao  Patil:  ~The  Cotton  Policy  of  the  Government  is  such  that  the  farmer  would

 always  be  in  loss  whether  the  crop  is  good  or  bad.  I  want  to  know  whether  the  Support  Price

 Policy  is  to  benefit  the  farmers  or  the  mill-owners?  One  of  the  purposes  of  the  Support  price  is
 that  at  the  time  of  harvest  unless  the  farmers’  cotton  reaches  market---as  he  is  unable  to  hoard
 it.  The  prices  ह  down  and  the  government  should  come  to  the  market.  And  the  second  aim
 isthat  the  prices  should  not  fall  much  below  the  maximum  prices  reached.  The  prices  should
 go  down  much  below  the  maximum  price  during  the  year.  The  third  purpose  is  that  the
 difference  between  the  flow  and  the  ceiling  prices  and  the  maximum  price  should  not  be  more
 than  Rs.  50.

 In  view  of  the  above,  every  year  the  question  of  cotton  Prices  is  raised  here  and  I  do  it.
 The  Hon.  Minister  has  just  now  said  that  they  did  not  get  cotton  on  support  prices  owing  to
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 the  cotton  prices  being  very  high  in  the  market.  But  what  actually  happens  is  that  at  the  time
 when  farmers  bring  their  cotton  in  the  market  for  sale,  the  prices  go  down,  and  after  its  sale  the

 prices  go  high  in  January,  February  and  March.  Then  the  farmers  are  not  able  to  take  the  bene-
 fit  of  support  prices.  Therefore  I  request  that  during  the  last  several  years  the  prices  have  never
 touched  the  floor  or  the  maximum.  For  the  last  20-25  years  the  farmers  could  avail  themselves
 of  the  benefit  of  the  supp  rt  price.  So,  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  whether  he
 is  prepared  to  increase  the  support  prices  ?

 The  Minister  of  Foreign  Trade  (Shri  B.R.  Bhagat)  :  Our  policy  is  that  the  farmer  who

 grows  cotton  should  g2t  fair  price  for  his  produce.  As  that  Hon.  Member  has  said  that  the

 Support  price  has  been  below  the  market  price  and  it  has  been  happening  for  the  last  seven

 years,  itis  true.  But  this  subject  is  considered  by  the  Agriculture  Commission  every  year.  Last

 year  the  Commission  recommend  the  farmer  prices  and  the  Govt.  accepted  that.  In  this
 connection  I  may  also  add  the  purpose  of  having  Support  prices  is  that  the  Govt.  should  have
 such  machinery  as  may  purchase  the  produce  and  save  the  farmer  from  loss.  The  Governments
 of  Maharashtra  and  Gujarat  have  provided  that  when  the  prices  fall  down.  The  co-operative
 societies  are  provided  with  the  resources  with  the  help  of  which  they  can  save  the  farmers  from

 perforce  selling  of  their  produce  at  low  prices.  Therefore,  the  policy  has  been  made  to  fetch  fair

 prices  to  the  farmers.  The  production  of  cotton  cannot  be  increased  without  it.

 A  Hon.  Member  has  asked  whether  Government  propose  to  increase  the  support  prices
 in  future.  | 0  would  depend  upon  the  report  of  the  Agriculture  Price  Commission.

 Shri  Deo  Rao  Patil:  When  Government’s  aim  is  to  fetch  fair  prices  to  the  farmers,  for
 the  last  25  years  the  prices  have  been  going  down  at  the  time  of  harvest  and  then  rising  dur-

 ing  January,  February,  March,  in  view  of  that  we  do  not  want  higher  prices  but  to  maintain
 prices  is  it  not  necessary  to  increase  the  support  prices.

 महोदय
 :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  दिया  जा  चुका  है

 |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  that  as  he  has
 agreed  that  at  the  time  when  the  farmer  brings  his  produce  in  the  market,  he  get  less  price,
 whether  in  view  of  that,  the  Government  are  planning  to  purchase  that  produce  so  that  the
 farmers  may  not  suffer  from  loss  ?

 Secondly,  quite  a  good  number  of  our  textile  mills  are  closing  down  due  to  the  shortage
 of  cotton  in  our  country.  To  avoid  that  how  much  cotton  do  we  import  from  abroad  to  meet
 this  shortage  and  save  these  mills  from  closure.  What  do  Government  propose  to  do  in
 this  regard  ?

 Shri  B.R.  Bhagat:  The  Hon.  Member  has  asked  about  Government’s  policy  regarding
 textile  mills.  Regarding  less  prices  to  the  farmers.  I  have  just  now  explained  two  three  points.
 Support  price  means  that  when  the  market  prices  go  down  below  the  support  prices,  our  ma-

 chinery  purchase  the  whole  lot  at  the  support  prices.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  It  has  never  happened  as  yet.

 Shri  B.R.  Bhagat  An  experience  of  several  years  show  that  the  market  prices  have
 always  been  above  the  support  prices.  So  the  question  of  purchasing  at  support  prices  never
 arises.

 Secondly,  through  cooperatives  or  other  organisation,  we  should  improve  the  position
 of  the  farmers  to  that  extent  that  they  are  not  compelled  to  sell  their  produce  at  less  prices
 and  sell  it  only  when  they  are  able  to  get  proper  price.

 Thirdly,  we  are  still  examining  a  policy  under  which  the  local  produce  as  well  as  the  im-
 ports  of  cotton  is  proposed  to  be  traded  through  public  Sector  so  as  to  facilitate  direct  purchase
 from  the  farmers  and  control  the  mill-rates,  so  that  the  mills  also  get  it  at  fair  price.  This  would
 save  the  mills  from  going  to  the  markets  for  lower  or  higher  prices  and  the  farmers  would  also
 get  reasonable  prices  without  any  loss.
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 श्री  चेंगलराया  नायडू
 :

 कया  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  कपास  शुष्क  भूमि  में  उगाई  जाती  है

 यदि  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  तो  क्या  उन्हें  यह  विदित  भी  है  कि  मानसून  की  अनिश्चितता  के  कारण

 फसल  को  नुकसान  होता  है  कौर  तीन  चार  वर्ष  के  उपरान्त  ही  कहीं  श्रच्छी  फसल  मिल  पाती  है
 ?  कया

 उन्हें  यह  भी  विदित है  कि  सरकार  की  नीतियों में  अनिश्चितता  होन ेके  कारण  मूल्यों  में  कमी  हो  जाती  है  ।

 सुखा  के  बारे  में  इत  बजट  में  झूठी  सहानुभूति  दिखाने  के  बजाय  क्या  सरकार  कपास  का  समर्थन  मूल्य

 निर्धारित  करेगी
 ?

 साथ  ही  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  समर्थन  मूल्य  किसानों  द्वारा  कपास  बेचे

 जाने  से  गू  ही  निर्धारित  किया  क्या  मंत्री  महोदय  यहां  कभी  यह  घोषणा  करेंगे  कि  वह  इस

 वर्ष के  लिए  समन  मूल्य  निर्धारित करने  जा  रहे  हैं  तथा  उसको कार्यान्वित भी  करेंगे  ?

 st
 ब०

 रा०  भगत  :
 कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  पर  प्रति  वर्ष  मौसम  से  बहुत  पहले

 समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  जाता  यह  निर्धारण  प्रति  वर्ष  मौसम  में  या  उसके  पश्चात्‌  नहीं  किया

 जा  सकता  afr  यह  फसल  से  पहले  ही  किया  जाता  है  ।  यह  सच  है  कि  केवल  16  प्रतिशत  कपास  की

 खेती  को  सिचाई  नहर  से  होती  है  तथा  42  प्रतिशत  खेती  वर्षा  पर  fz करती  है  तथा  शेष  भूमि पर

 थोड़ी  वर्षा  होती  है  ।  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सच  है  कि  कपास  शभ्रधिकतर  सूखे  क्षेत्रों  में
 उगाई

 जाती  है  तथा  इस  कारण  इस  पर  वर्षा  की  अनिश्चितता  का  प्रभाव  पड़ता  है  सनत  श्रीजीत  खेतों  की

 तकनीकों  में  विकास  करना  पड़ेगा  जिससे  कपास  की  उपज  में  उन्नति  की  जा  सके  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि

 होने  के  साथ  साथ  उसमें  होने  वाले  उतार  चढ़ाव  को  भी  कम  किया  जा  सके  |

 श्री  शिवजी  राव  देशमुख :  इस  सदन  में  दो  मांगों  पर  अधिक  बल  दिया  जाता

 रहा है  एक  तो  कपास  के  तथाकथित शिखर  मूल्य  को  समर्थन मूल्य  बना  देना  चाहिए तथा  दूसरी  भांग

 से  कयास  का  विभिनन  क्रिस्तान  किस्मों  में  विभाजन  किये  जाने  तथा  उसके  माध्यम  से  व्यापारियों  द्वारा

 समस्त  कपास  को  निम्नतम  दर  पर  खरीदनें  arc  मिलों  द्वारा  ऊंची  दर  पर  कपास  खरीदने  तथा  इस

 प्रकार  राज्य  तथा  काश्तकार  दोनों  को  सरकार  की  नीति  से  धोखा  देने  के  बारे  में  हैं  ।  aa  मैं

 जानना  चाहता  हुं  कि  स  रकार  ने  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  wa  तक  उपाय किए  है  तथा

 कथित  शिखर  मूल्य  को  तथा  व्यवहारतः  समर्थन  मूल्य  बनाने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  |

 श्री | ह  Wo  भगत  हम  इस  समस्या  पर  दो  प्रकार  से  सफलता  पा  सकते  सबसे  पहले

 कपास  की  पूर्ति  में  प्रगति  लानी  होगी  जिससे  उसकी  सप्लाई  में  प्रिक  उतार  चढ़ाव  न  रहे  तथा  साथ  ही

 उसके  मृतकों  में  भी  अधिक  अन्तर  तमाम सके  प्रौढ़  किसी  प्रकार  का  हेर  फेर  न  करना  पड़े  ।  इस  समस्या

 का  समाधान  आयात  व्यापार  पर  अधिकार  करने  से  किया  जा  सकता  सरकार  नवम्बर  से  सम्पूर्ण

 आयात  व्यापार  पर  अधिकार  करने  जा  रही  है  जिससे  कपास  की  सप्लाई  पर  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसी

 का  प्रभुत्व  हो  जाए  तथा  साथ  ही  सरकार  देश  के  बाजार  की  जांच  सम्बन्धी  अनुभव  प्राप्त  करना  चाहती

 है  जिससे
 सरकारी  क्षेत्र

 की  एजेंसी  नियंत्रण  उस  पर  नियंत्रण  रख  सके  ।

 ~
 कुछ  माननीय  सदस्य  as  ga

 महोदय
 :

 कल  कुछ  माननीय  सदस्य  मुश  से  मेरे  चैम्बर में  मिले  थे  तथा  उन्होंने

 अनुरोध  किया  था  कि  किसी  भी  प्रश्न
 पर  दस

 मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लगना  चाहिए  |  फिर भी  हम
 पूरे  घन्टे  में  6  प्रश्न  समाप्त  नहीं  कर  पाए  ।  मे  रा  विचार है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  मुझे  जो सुझाव
 दिया  था  उस  का  स्वयं  पालन  करें  ।
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 एल्यूमिनियम  से  बनी  नौवहन  नौकाएं

 *365,  थो  न०  कु०  सिंधी  क्या  प्रतिरक्षा मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  प्रतिरक्षा  सेवाओं  ने  भारत  की  एक  इंजीनियरिंग  फर्म  को  एल्यूमिनियम  से  बनी

 gan  नौवहन  नौकरियों  का  क्रयादेश  दिया

 यदि
 तो

 इन  नौकाग्रों  की  संख्या  फ्रैतिनी  है  तथा  ये  कितने  मूल्यों  की  हैं  ;

 इस  समय  प्रयोग  की  जा  रही  नौकरों  की  तुलना  में  एल्यूमिनियम से  बनी  नौकरों  की

 विशेषता  क्या

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  स  ०  रख  कौर  )  एल्युमिनियम पोतों  के

 लिए  कोई  भ्राडेर नहीं  भेजा  गया  ।  संक्रियाद्मों  के  दौ  रान  तै  रती  पुलियों  का  निर्माण  करने.के  लिए  उपयोगी

 19  फुट  की  श्रल्पूमिनियम नौकाओं  की  53  संख्या  के  लिए  दो  फर्मों  को  बार्डर  भेजे  गए  हैं
 ।

 प्रचलित  किस्म  के  पोतों  की  तुलना  में  इन  पोतों  में  यह  लाभ  कर  विशेषताएं

 (1)  ate  संक्रियाओं  के  दौरान  प्रयोग  के  लिए  यह  हल्के  रहते  हैं  ।

 (2)  उन्हें  सुगमता  से  ढोया  ate  भण्डारों  में  रखा  जा  सकता

 (3)  उनकी  गति  are  पैंतरा-योग्यता afer  है

 (4)  उनके  भार  के  हिसाब  से  वह  काफी  मजबूत  हैं  ।

 न  Fo  :
 इन  53  नौकरों  का  क्र यादेश  नामक  फर्म  को  दिया  गया  था

 तथा
 सरकार

 ने  इन  पर
 40

 लाख  रुपए  खर्चे  किये  हैं  किन्तु  प्रचलित  पोतों  पर  सरकार
 को

 बहुत  कम  खर्च

 करना  पड़ता
 |

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतायेंगे  कि  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  टेंडर  भांगे  थे  तथा  कया  ग्लास

 फाइबर  फेरों-सीमेंट  जैसी  वैकल्पिक  वस्तुभ्नों  की  भी  खोज  की  गई  थी  क्योंकि  इन  पर  श्राप  को  बहुत
 कम  व्यय  करना  पड़ता  तथा  साथ  ही  ये  क्रयादेश  दी  गई  एल्यूमिनियम  की  नौकाओं  से  कहीं  लाभप्रद  होती ?

 श्री  Ho  रख
 इन  नौकाओं  के  लिए  तकनीकी  जानकारी रखने  वाले  व्यक्तियों  की  सलाह

 लेने  तथा  योग कर्ता त्रों
 की

 वास्तविक  आवश्यकता  को  जानने  के  पश्चात  ही  क्रयादेश  दिया  गया  था  ।  हमने
 11  फर्मों

 से  टेंडर  मांगे  थे  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  की  फर्में  भी  सम्मिलित  हैं
 ।  इन  फर्मों  ने  न्यूनतम  भाव

 रखे  थे  झ्र  इसी  कारण  हमने  उन  फर्म  को  क्रयादेश दिया

 श्री  न०  Fo  सांघी  क्या  ग्लास-फाइबर  तथा  फेरों-सिमेंट  जैसी  वस्तुभ्नों  का  भी  तुलनात्मक

 मुल्यांकन  किया  गया  था  जिनका  सरकार  को  लाभ  भी  अधिक  होता  तथा  ये  वस्तुएं  सस्ती  भी  रहती  ?

 इन  वस्तु भ्र ों  का  उत्पादन  प्रतिरक्षा  उत्पादन  के  श्रन्तगेत  खाने  वाले  कारखानों  में  क्यों  नहीं  कराया  जाता  ।

 इन  कारखानों  में  इस  कार्य  के  लिए  क्षमता
 भी

 है  तथा  इस  क्षेत्र  में  उन्होंने  काफी  उत्पादन  किया  है  ।

 श्री
 म०

 रं०  कृष्ण
 :

 जैसा
 कि

 मैं  पहले  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  तकनीकी  जानकारी  रखने  वाले

 व्यक्तियों
 की

 समिति  ने  इस  बात  पर  सभी  दृष्टिकोणों  से  विचार  किया  है  तथा  उनकी  सिफारिशों  के

 अनुसार  ही  क्रयादेश  दिया  गया  था  ।

 श्री  | हैँ  Fo
 सांघी

 :
 मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  श्राप  क्या  कहना  चाहते  हैं  ?

 श्री  Ho  र्‌०  कृष्ण  :
 मूल्य  निर्धारण  भी

 किया गया  यह  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  तथा
 उपभोग  का  कत्तव्य है  कि

 वे  उत्तम  उपकरण प्रा

 के  अनुकूल
 इन

 नौकाओं  का  क्रयादेश  दिया  गया  था

 त  करने  का  प्रयत्न
 करें  सनौर  इन्हीं  प्रयत्नों



 Oral  Answers  March  1],  1970

 श्री  रणजीत  सिंह  :  मैं  मंत्री  —_-- Fag a Qtr  से  STT4T  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  देश  में

 ग्लास  areal  के  निर्माण  में  कुछ  उन्नति  हुई  है  तथा  क्या  कुछ  निजी  एजेंसियां  इन  का  बड़े  पैमाने  पर

 उपयोग  कर  रही
 हैं  are  क्या  विदेशों  में  फाइव  र-ग्लास  की  उपयोगिता  देखते  हुए  एल्यूमिनियम  का

 बिल्कुल  त्याग  कर  दिया है
 ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  फाइबर-ग्लास  स्लीपरों  तथा  बिलों  के

 लिए  अधिक  मजबूत  है  तथा एल्यूमिनियम  की  तुलना में  इस  पदार्थ  में  बिलकूल  जंग  नहीं  लगता
 ?  यदि

 यह  सच  है  तो  सरकार  फाइबर-ग्लास  ही  क्यों  नहीं  खरीदती ?

 श्री  म०  र०  कृष्ण  :  हमारे  देश  में  फाइबर-ग्लास  का  विकास  watt  प्रारम्भिक  स्थिति  में

 है  तथा  हमें  ऐसे  cart  के  विषय  में  सोचना  पड़ेगा  जिसका  प्रयोग  तुरन्त  किया जा
 सके

 ।  वास्तव  में

 सभी  दृष्टिकोणों  से  इस  विषय  में  विचार  किया  गया  था  तथा  स्वयं  प्रयोगकर्ताओं  की  भी  इसी  वस्तु

 की  मांग  थी  ।  यह  उन्हीं  की  मांग  के  अनुसार  किया  गया  है  ।

 श्री  Go  गो०  सेन  :  प्रचलित  नौकाश्रों  पर  होने  वाले  व्यय  की  तुलना  में  इस
 नौका  पर

 क्रिया  व्यय  होगा  ?

 श्री  कृष्ण  :  फर्म  द्वारा  दी  गई  तथा  परीक्षा  द्वारा  स्वीकृत  दर  76,000  रुपए  प्रति

 नौका

 जमीन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  के  साथ  भारत  के  कटौती  सम्बन्धों के  बारे में  पश्चिम

 जमाने  क  मंत्री  का  वक्तव्य  ।

 *366.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 at  हुँ ०  ना०  मंकर्जी यक  ड

 कया  वेदेदिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  पश्चिम  जर्मनी  के  विदेश  मन्त्री  के  इस  आशय  के  वक्तव्य  की

 are  दिलाया  गया है  कि  यदि  भारत ने  रवी  जर्मनी  के  साथ  कूटनीतिक  सम्बन्ध  स्थापित  तो

 पश्चिम  जमीन  सरकार  को  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  का  अ्रधिकार

 क्या  दिल्‍ली  में  दिये  गए  ऐसे  धमकी  भरे  वक्तव्य  के  विरुद्ध  सरकार  ने  विरोध

 प्रकट  किया  है  ?

 वैदेशिक  कायें
 मंत्री  दिनेश  15  1970  को  नई  दिल्‍ली

 में  एक

 संवाददाता  सम्मेलन  में  एक  सवाल  का
 जवाब  देते  हुए  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  विदेश  मन्त्री  ने

 कहा  था  कि  जमन  जनवादी  गणराज्य  को  मान्यता  देने  वाले  देशों  के  प्रति  जर्मन  संघीय  गणराज्य  की

 नीति  हर  मामले  वाली  प्रति  इस  ग्रा घार  पर  तय  की  जाएगी  कि  किस  में  उसका  क्या  हित  है

 उस  समय  क्या  स्थिति  रहती  है  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  पश्चिम
 जमाने  कें  विदेश  मंत्री  द्वारा  दिल्‍ली  में  आयोजित इस  संवाददाता

 सम्मेलन  में  यह  कहा  गया  था  कि  मुझे  यह  जानकर  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  भारत  सरकार  जर्मन
 तन्क़ीद  गणराज्य  के  प्रति  शरत  दृष्टिकोण  नहीं  बदलेगी  |  यह  बात  रिकार्ड  में  भी  इस  तथ्य  को

 ध्यान में  रखते  हुए  कि  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  भी  पश्चिम  जर्मनी  के  एक  संवाददाता  दल  जो  श्री
 वाल्टर  स्विस  के  साथ  यह  बताया  था  कि  भारत  ने  जमीन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  को  मान्यता
 देने  के  प्रश्न  को  पहले  भी

 हमेशा  ध्यान  में  रखा  है  तथा  भारत  सरकार  शान्ति  तथा  सुरक्षा  के  लिए  जो
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 भी  कुछ  करना  आवश्यक  समझेगी
 मैं  जानना  चाहूंगा  fa  श्री  वाल्टर  स्टील  द्वारा  यह  स्पष्ट

 वक्तव्य  देने  पर  कि  मुझे  यह  जानकर  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  है  कि  भारत  जर्मन  लोकतन्त्रीय  गण  राज्य

 की  a  से  प्रिया  रुख  नहीं  बदलेगा  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  की  क्या  प्रतिक्रिया  क्या  यह  विचार

 उनके  समक्ष  रखे  गए  थे  अथवा  क्या  उनको  निजी  रूप  से  कोई  ग्रा श्वा सन  दिया  गया  यदि  उनका

 वक्तव्य  सही  नहीं  था  या  सरकार  ने  उनसे  जो  कुछ  कहा  था  उन्होंने  उसका  सही  प्रस्तुतिकरण  नहीं

 किया  था  तो  उनके  इस  वक्तव्य  का  प्रतिवाद  क्यों  नहीं  किया  क्या  कारण  है  इस  वक्तव्य

 का  aw  प्रतिवाद  नहीं  किया  गया  है
 ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  दो  स्थितियों  में  कोई  पारस्परिक  विरोध  नहीं है  ।  हमारी  स्थिति  सर्व

 विदित  है  तथा  हमने  इसकी  घोषणा  सदन  में  भी  की  है  ।  तथा  बाहर  भी  की  जमन  लोकतन्त्रीय

 गणराज्य  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  बहुत  हैं
 ।  हमारे  व्यापार  में  वृद्धि  हो  रही  है  तथा  हम  उनके

 साथ  सम्बन्धों को  प्र  भी  वुद्द  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  क्योंकि  हम  समझते  हैं  कि  यह  हमारे

 लिए  ग्रावश्यक है  ।  ठीक  इसी  स्थिति  का  उल्लेख  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  किया  है  कि  हम  आवश्यकता

 के  अनसार  जर्मन  लोक-तन्त्री  गणराज्य  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  को  सुदृढ़  बनाते  रहेंगे  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  इस  श्रनिश्चिततापूर्ण रवैए
 के

 कारण  ही  यह  प्रश्न  खड़ा  gars  मैं

 इस  बात  का  प्रवीण  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  संवाददाताओं  के  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  हुए  श्री

 वाल्टर  eater  ने  स्वीकार  किया  था  कि  हैलस्टन  का  सिद्धान्त  मृतप्राय  है  ।  जैसा  कि  श्राप  जानते  हैं

 हाल  ही  में  वातावरण  कुछ  प्रवीण  ९ ४  है
 ।

 पश्चिम  जमंनी  सरकार
 को  वास्तविकता को  समझने  के

 लिए  विवश  होना  पड़ा  है  तथा  स्वयं  उसने  जमन  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  से  सीधे  बातें  करनी  प्रारम्भ

 कर  दी  हैं  ।  इसका  यह  तोपों em  सकी  उसने  जमीन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  की  पृथक  सत्ता  को

 मान्यता  देना  कर  दिया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार के  समक्ष  कौन  सी

 कठिनाई  है  जो  उसे  हमारी  गट  fader  नीति  के  अनुकूल  दोनों  जमीन  राज्यों  को  मान्यता  देने  से  रोकती

 क्या  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  बोन  या  पश्चिम  जमन  सरकार पर  बहुत  आश्रित  हो  गए  हैं

 जिसमें  हिटलरवाद  तथा  भूतपूर्व  नाजियों  की  संख्या  बहुत  है
 ?

 हम  पश्चिम  जमाने  पर  इतने  निसार  हो  गए  हैं  प्रौढ़  उससे  इतने  भयभीत  हो  गए  हैं  कि  हम  यह

 कहने  का  भी  सहास  नहीं  करते
 कि

 बलीन  में  हमारा
 जो

 व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  sate  जिसे  हाल

 ही  में  वाणिज्य  दूतावास  का  कार्य  सौंपा  गया  वह  वाणिज्य  दूतावास  का  कार्यलय  हमारी

 सरकार  कहती  है  कि  वह  वाणिज्य  दूतावास  का  कार्यलय  नहीं  है  ।  बलिन  में  हमारे  व्यापार

 निधिमण्डल  का  कार्यभार  को
 वाणिज्यिक  दूतावास

 का  कार्य  सौंपा  गया  है  किन्तु  जब

 पत्रकार  सरकार  से  पूछते  हैं  कि  क्या  इसका  अथ  है  कि  वाणिज्यिक  दूतावास  का  कार्यालय  खोला  गया

 तो  सरकार  कहती  है  फि
 वाणिज्यिक  दूतावास  का  कार्यालय  नहीं  2  इस  भय  कौर

 ग्राउंड  का  कया  कारण  है
 ?  कौर यह  कब  TH  ऐसा  चलता  रहेगा  ?

 श्री  दिनेश fag  :  हमारी  से  कोई  भय  श्रथवा  झ्रातंक  नही ंहै  ।  हमारी  स्थिति
 बिलकूल

 स्पष्ट  कर  दी  गई  है  और  मैंने  इसे  प्रभी  दोहराया है  ।  दूसरे  देशों  के  साथ  अपने  सम्बन्धों  के  मामले  में

 हम  aaa  राष्ट्रीय  हितों  से  मार्गेदशित  होंगे
 न  कि  इससे  दूसर  हमारे  बारे  में  क्या  सोचते  हैं  ?

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  का

 राष्ट्रीय क्या  हित  है  ?  पूर्वे  जमनी  को  मान्यता  देने  में  श्राप

 का  राष्ट्रीय  fat  क्योंकर  बाधक

 श्री  बलराज  मधोक :  वही  जो  ताईवान  को  मान्यता  देने  में
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 श्री  दिनेश  सिंह

 :  मैंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  हम  यह  करने  जा  रहे  हैं  या  वह  करने  जा  रह

 मैंने  केवल  यह  ही  कहा  है  fers  जमाने  के  साथ  हमारे  उसके  साथ  हमारे  प्रगतिशील

 सम्बन्धों  पर  निर्भर  होंगे  are  प्रावश्यकताश्रों की  पूति  के  लिए  हमारे पास  आवश्यक  व्यवस्था  होगी
 |

 श्री  gto  ना०  मुकर्जी  :  एक  तो  पश्चिम  जमाने  के  विदेश  मंत्री  श्री  वाल्टर  स्टील  नें  कहा

 कि
 हेल्परिन  सिद्धान्त  श्री  संगत  नहीं  है  विशेषरूप  से  जब

 कि
 शक्तिशाली  देशों  का

 सम्बन्ध  दूसरी
 4  1969  के  डाई  बैल्ट  के  अनुसार  विदेश  मन्त्री  द्वारा  पश्चिम  जमाने  के  शिष्टमंडलों

 के  प्रमुखों  को  दी  गई  शासकीय  हिदायतों  में  से  एक  यह  थी  कि  राजदूत  एक  पक्षीय  रूप  प्रगति
 के

 मान्यता  प्राप्त  करने  के  प्रयत्नों  को  विरोध  कर  सकते  स्पष्ट रूप  से  इस  हिदायत का  सम्बन्ध  हमारे

 जैसे  देशों  से  था  जहां  पर  जनता  सरकार  से  पूर्व  जर्मनी  को  मान्यता  देने  की  मांग  कर  रही  इन

 परिस्थितियों  में  क्या  कारण  है
 कि

 हमारी  सरकार  कहती  है
 कि

 वह
 एक  या  दूसरा  पग  उठाने  में

 समय  लगायेगी  ?  तो  पश्चिम  जमनी  के  विदेश  भन्ती  के  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं

 यह  समझूं  कि  सरकार  डरती  है  कौर  वह  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल  को  वाणिज्य  दूतावास
 का  दर्जा  देने

 को तैयार  नहीं  है  जबकि  ऐसा  करना  सामान्य  भ्रन्तर्राष्ट्रीय करार  के  अनुरूप  है  ?

 श्री  दिनेश  सिह  जी  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध में  हम  पश्चिम  जमाने  के  कहने  पर  नहीं  चलते

 उसकी  wast  नीति  में  जो  परिवर्तन  ara  है  उसका  हम  स्वागत  करते  हैं  ।  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  ने  बताया  पूर्वे  जर्मनी  के  साथ  उनके  व्यापारिक सम्बन्ध  भी  हैं  कौर  at  विवादों के  निपटारे

 के  लिए  वे  पुत्र  जमनी  से  बातचीत  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हम  इसका  स्वागत  करते  पूर्व

 जर्मनी  द्वारा  हम  पर  दबाव  डालने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  हम  इस  मामले पर  विचार  कर  रहे  है ं।

 शौर  उचित  समय  पर  हम  समूचित  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही
 :  क्या  अपन  हितों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  पूर्व  जर्मनी  के  साथ
 हमारे  सम्बन्ध  सुधरने  नहीं  चाहिए  ?  यदि  स्थिति  तथा  हमारे  राष्ट्रीय  हित  इजाजत  दें  तो  क्या  हम

 पूर्व  जमनी  के  साथ  दऋरान  सम्बन्धों  में  सुधार  नहीं  करना  पड़ेगा
 ?

 श्री  दिनेश  fag:  हां  ।

 श्री  बलराज  मैं  माननीय  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  का  स्वागत  करता  हूं  कि  इस
 मामले

 में  हम  अपने  राष्ट्रीय  हितों  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  पिछले  20  वर्षों में  हमें  पश्चिम

 जर्मनी  श्रभरीका  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  देशों  की  तुलना  में  अधिक  सहायता  मिली  है

 हमारे  राष्ट्रीय  हित  यह  मांग  करते  हैं  कि  हम  पश्चिम  जमनी  से  बना  कर  रखें  ?  मत  क्या  माननीय

 मन्त्री यह  आशवासन  दे  सकते हैं  किप  जमाने के  सम्बन्ध  में  पक्षपात  की  नीति  नहीं

 यदि  श्राप दो  जमनी की  नीति  का अनुसरण करते  हैं  तो  श्रमिकों  चीन  की  नीति  भी

 स्वीकार  करनी  रूस  तथा  यहां  पर  अपने  समाजवादी  मित्रों  को  खुश  करने  के  लिए  आपको  पूरव

 जमाने  के  पक्ष  में  भेदभाव  नहीं  करना  यह  तो  उनकी  परम्परा है  ।

 श्री  दिनेश  जहां
 तक

 सहायता  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मेरे  कुछ  भिन्न  विचार  मैं

 दीघेंक्रालीन ऋण  को  सहायता  नहीं  कहता  ।
 उनके

 wot  दृष्टिकोण  से  यह  निर्यात  dada  है  ।  जहां
 तक

 हमारे  पश्चिम  जर्मनी  से  ऋण  सुविधाएं  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  हमें  उससे  काफी  ऋण

 सुविधाएं  प्राप्त  होती  किन्तु  ga  जमीनी  को  हमारा  निर्यात  भी  पर्याप्त  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि
 वह  लगभग  20  करोड़ रु०

 का  रहा है  जबकि  जर्मनी  को  भी  हमारा  निर्यात  लगभग  20
 करोड़ रुपए  का  रहा  है  ।  श्रमिक

 पूर्ण  हैं  ।  इष्टि  से  पूर्व  जमती  के  साथ
 भी

 हमारे  सम्बन्ध
 बहुत
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 श्री  बलराज  मुबारक  दो  जमनी  दो  चीन  के  बारे  में  को  क्या  कहना  है

 श्री  दिनेश  सिंह  :  हम  दो  चीन  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  करते
 ।

 हो  जी०  वि दवा नाथन  :  कया  हमारी  गुटनिरपेक्ष  पूवे  जमाने  रोक  इज़राइल  जसे  कुछ

 देशों  के  साथ  राजनयिक सम्बन्ध  स्थापित करने  के  विरुद्ध  है  ?  भारत  सरकार  की
 क्या  नीति

 है
 !

 हम  काफी  समय  से  कह  रहे  हैं  कि  सम्बन्ध  बढ़  हहे हैं  |  वे  कब  पूरे हो  जायेंगे

 श्री  दिनेश  सिंह  :  गुट  निरपेक्षता  का  प्रश्न  इसमें  नहीं  प्राता
 ।  जहां  तक  हमारे  सम्बन्धों  को

 बढ़ाने
 के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  वे  बढ़ते रहे  हैं  ।  हमारा  एक  व्यापार कार्यलय  है

 अर  यह  वाणिज्य

 दूतावास का  कायें  कर  रहा  है  ।  प्रतिनिधिमण्डल के  स्तर  को  हम  अ्रपनी  आवश्यकता  के  अनुसार

 रखा  |

 Shri  Tulshidas  Jadhav  How  many  Countries  of  the  World  have  given  recognition  to
 G.D.R.  and  how  many  have  not  and  what  specific  difficulties  are  in  the  way  of  extending  reco-

 gnition  to  G.D.R.  ?

 Shri  Dinesh  Singh :  Off  hand  Ican  not  tell  this,  but  I  think  this  information has  perhaps
 been  given  to  the  House.

 st  हेम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  संसार  के  बहुत  से  ऐसे  देशों  जिनकी

 भारत  से  मित्रता  शव  जमनी  तथा  पश्चिम  जमनी  दोनों  को  मान्यता  दी  तो  क्या  कारण  है  कि

 इज़राइल  ताइवान  की  तरह  गव  जमेंनी  के  साथ  भेदभाव  किया  जाता  है
 ?

 att  दिनेश  सिंह  :  हमने  इजराइल के  साथ  भेदभाव  नहीं  किया  ।  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि
 हमारे  सम्बन्ध  इस  बात  पर  निर्भर  रहे  है  कि  हमने  कित  स्तर  को  उचित  स्तर  समझा  है  ।

 इसके  ऐतिहासिक  कारण  भी  माननीय  सदस्य  हमारे  सम्बन्धों  की  बढ़ोत्तरी के  इतिहास

 से  mara  इस  सम्बन्ध  में  हम  कई  बार  चर्चा  कर  चके

 :  मेर  प्रश्न  का  उत्तर  इसमें  नहीं  प्राता  |

 श्री  दिनेश सिह  :  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  अधिकतर  देशों ने  पूर्वी  जर्मनी  को  मान्यता

 देदी

 श्री  हेम  बरुआ :
 मैंने

 कहा  है
 कि

 प्रतिकार  देशों
 ने  पश्चिमी  जमीनी आर  पूर्वी  जर्मनी  दोनों

 को

 मान्यता दे  दी  हैं  ।

 श्री
 स०  मो०  बनर्जी  :  मुझे  श्री  बलराज  मधोक  के  प्रश्न  पर  areas  होता  है  कि  वे  सबसे  बड़ी

 बोलो  लगाने  वालें  के  हाथ  इस  देश  को  बेचना  चाहते  हैं
 ?

 थी  बलराज  मधोक  :  में  इसे  रूस  प्रो  चीन  के  हाथ  नहीं  बेचना  चाहता
 ?

 थी
 स०

 सो०
 बनर्जी  :  हम  रूस  कौर  चीन  के  विरुद्व  मुझे  रूस  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  है  |

 इस  स्तर
 क

 नेता  को  ऐसा  प्रश्न  नहीं  उठाना  चाहिए  था  |

 एक
 सदस्य

 :
 उन्हें  पूछना  चाहिए क्या  कोई  किसी  पिछलग्गू  देश  को  मान्यता  दी

 जाए या  नहीं  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिक्रियावादी  तत्वों  के

 afar  शासक  दल  कौर  विरोधी  दलों  समेत  सं  सद  के  दोनों  सदनों  के  विभिन्‍न दलो ंके  300  सदस्यों

 ने  पूर्वी  जमनी
 को

 पूर्ण  मान्यता  देने  की  मांग  कीं  थी  तथा  प्रधान  a aed  ने  उन्हें  का  आश्वासन दे  दिया  है
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 Tat “A  मंत्री  को  कब  तक  मान्यता  दे  दी  जायेगी  तथा  wa  तक  मान्यता  न  देने  का  क्या  कारण
 ?  क्या

 एसा  साम्राज्यवादी  तत्वों  के  दबाव  के  कारण  तो  नहीं  sae  ।

 श्री  दिनेश सिह  :  हमें  देशों  के  साथ  अपने  सम्बन्ध  wad  राष्ट्रहित के  प्रनुसार  रखने  होते  हैं
 ।

 श्री
 स०  मोठ  बनर्जी :  मैं  श्राप से  मार्गदर्शन  चाहता  gi  उत्तर  विषय  संगत  होना

 चाहिए
 ।

 मैं  जानना  चाहता  g  कि  क्या  हैं  ?

 श्रेय  महोदय
 :

 इस  सम्बन्ध  में  बाद  में  बहस  होगी  कौर  कया  हैं
 उस

 समय
 इस

 पर  ह्म  चर्चा

 भी  योगेन्द्र
 शर्मा  :  350  संसद  सदस्य  पूर्वी  जर्मनी  को  मान्यता  देने  की  मांग  कर  रहे  हैं

 ।
 श्राप

 राष्ट्रहितਂ  की  बात  कहते  हैं  वह  है  क्या ?

 Shri  Deoen  Sen  The  time  by  which  Government  will  tolerate  the  threat  from  West

 Germany

 श्रेय  महोदय  :  यह  बहुत  ही  संगत  प्रश्न  है  ।

 Shri  Dinesh  Singh  This  question  has  come  up  several  times  that  pressuré.1s  being  put

 I  said  a  number  of  times  that  Govern- due  to  which  the  Government  is  not  doing  anything,
 ment  was  not  going  to  do  anything  under  pressure  We  will  do  that  when  we  will  ccnsider  it

 necessary  and  in  Country’s  interest

 श्री  ई०  कठ  नयनार
 :

 अपन  7  फरवरी  के  a  में  साप्ताहित  ी ब्लिटज  ने  लिखा  हैः

 पिछले  सप्ताह  नई  दिल्‍ली में  बोन ने  अमरीका  के  माध्यम  से  पूर्वी  जमाने  को  एक  सांस्कृतिक

 कार्यक्रम में  भाग  लेने  से  रोकने  के  लिए  दबाव  डलवाया  कौर  वह  उसमें  कामयाब gar
 |  पिछले

 महीने  पश्चिमी  जर्मनी  के  विदेश  मन्त्री  भारत  wa  रोक  उन्होंने  पूर्वी  जमती  को  मान्यता  न

 देने  के  लिए  भारत  पर  दबाव  डाला  |

 क्या  भारत  पश्चिमी  जमती  के  दबाव  के  प्राग  झुक  रहा  है  ।  यदि  नहीं  तो  सरकार  पूर्वी  जमेंनी
 को  मान्यता  देने  में  देरी  कयों  कर  रही  हैं

 ?

 श्री  दिनेश सिह  :  हम  किसी  के  दबाव  के  wt  झुकने  वाले  नहीं  हैं  |

 श्री  To  सो  बुर्जों  क्या  वे  अ्रपनी  पन्त  राइमा  के  सम्मख  AH  रहे  हैं  |

 लाख का  निर्यात

 तय
 श्री  ह ०  एम०  श्रब्नाहम

 श्री  सी०  के०  wafer

 श्री  गणेश  घोर

 या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है
 कि

 भारत  से  लाख  के  निर्यात  में  पिछले  प्रांत  वर्षों  से  कमी  हो  रही  हैं
 यदि  तो  इसके  निर्यात

 को
 बढ़ाने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  सरकार  लाख  के  निर्यात  को  राजकीय  व्यापार  के  अन्तर्गत  लाने  के  प्रस्ताव  पर
 निसार  कर  रही  कौर

 (4)  यदि  तो  नफा का
 of anu  कया  हैं  ?
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 20  1891  (3% )  मौखिक  उत्तर

 बेदी
 व्यापार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  राम  तथा  पिछल  पांच

 वर्षों  से  निर्यातों  में  उतार  चढ़ाव  हो  रहा  है  जैसा  कि  नीचे  आंकड़ों  में  दिया  गया  है

 qq
 मूल्य  लाख  रु०  में मात्रा  सी

 ०  टन  में

 1964-65  17,331  417.00

 1965-66  13,975  427.00

 1966-67  15,854  546.5  5*

 1957-68  15,390  515.05

 1968-6§  17,713  502.05

 (1)  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  लाख  निर्यात  संवर्धन  निर्यात  बनाने  के
 बाजार  की  जानकारी  के  बाजार  सर्वेक्षण  ग्रन्तर्राष्टीय  व्यापार  मेलों  तथा

 प्रदश  नियों  में  माल  विदेशों  में  प्रचार  इरादी  प्रतिनिधिमण्डलों  को  भेज

 कर
 बहुत  से  उपाय  कर  रही  है  ।

 (2)  इकाई  प्राप्ति के  संरक्षण  सभी  प्रकार  की  लाख  के  निर्यात  के  लिए  न्यूनतम  सत्य  निश्चित

 कर  दिए  गए  हैं  |

 (3)  जोकि  लाख  का  उत्पाद  तथा  निर्यात  करने  वाला  एक  मात्र  देश
 के  साथ

 एक  साझी  विपणन  व्यवस्था  के  लिए  सक्रिय  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 4)  एक  आवश्यक  प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  के  रूप  में  लाख  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए

 संधान  तथा  उत्पाद  सम्बन्धी  विकास  किये  जा  रहे  है  ।

 (5)  लाख  की  निर्यात  सम्भाव्यता  के  लिए  हाल  ही  में  एक  विश्वव्यापी  सर्वेक्षण

 फरिया  गया  सर्वेक्षण  की  उपलब्धियों पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  |

 तथा  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  हमारे  निर्यातों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  भाग  को

 बढ़ाया  जाए
 |  जब  कभी  किसी  मद  को  सरकारी  अ्रभिकरण  के  अन्तर्गत  लाया  जाता  तब  एक  उपयुक्त

 भ्र धि सूचना  जारी  की  जाती  है  ।

 श्री  कठ  एस०  श्रब्नाहम  :  क्या  विश्व  बाजार  में  हमारी  लाख  की  प्रतियोगिता  संश्लिष्ट  लाख

 श्री qo  रा०  भगत  :  संश्लिष्ट  जिसे  वे  संश्लिष्ट बै  रोजा  कहते हैं  प्रतियोगिता में  है  ।

 थ्रो  क०  एम०  श्रब्माहम  :  किन  मुख्य  मुख्य  देशों  को  हम  लाख  का  निर्यात करते
 हैं  अर  निर्यात

 के
 कम

 होने  के  क्या  कारण

 श्री  जिन  देशों  को  लाख  का  किया  जाता  है  वे  हैं  water  पश्चिम

 जमनी  पश्चिमी  य  रोपो  देश  करार  जापान

 श्री
 हि०  एम ०  श्रब्माहम :  इन  देशों  को  लाख  के  निर्यात  में  कमी  क्यों  हुई  ?

 श्री  ब०रा०  भगत
 :  इसका  उत्तर  मैं  दें  चुका  निर्यात में  कोई  कमी नहीं हुई  है  ।  यहां  पांच  साल

 2  &
 सी  >  तौर के  ग्रांकड़े दिए गए हैं दिए  गए  हैं  ।  कौर  इनसे  कमी  लक्षित  नहीं  होती  ।  पिछले

 कुछ  वर्षों  में  इसमें  वृद्धि  हु

 कुछ
 में  घटा  है  ।

 weet  प्रतियोगिता  थाईलेण्ड  के  साथ  है  ।  मेरे  सहयोगी  ने  लाख  के  निर्यात  को  बढ़ाने
 क  लिए अनुसंधान  विकास  प्रक्रिया  wife  समेत  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  इसका  हवाला  पहले

 ही  दे  दिया  है  ।
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 श्र
 गणेश

 घोष  :  क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  लाख  सम्बन्धी  उद्योगों
 का  इतना  विकास

 नहीं  किया  जिससे  कि  लाख  के  कच्चे  माल  के  एक  बड़े  भाग  का  उपयोग  हो  सके
 यदि  तो  क्या

 सरकार इस  उपेक्षित  उद्योग  के  विकास  के  लिए  जिससे  कि  पर्याप्त  मात्रा  में  लाख  उत्पादों  का  निर्यात

 किया  जा  कोई  शीघ्रकारी  कदम  उठाने  पर  सरकार  विचार  करेगी  ?

 श्री
 Fo

 रा०
 भगत

 :
 विकास  के  लिए  ही  नहीं  वरन्‌  लाख  की  प्रक्रिया  सुधारने  के  लिए  भी  कदम

 उठाए जा  रहे

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Shelloc  is  also  produced  in  Bihar.  I  would  like  to  know  whether

 the  attention  of  the  Government  had  been  drawn  to  the  news  published  in  newspapers  of  Bihar

 that  Shelloc  is  being  sold  in  blackmarket  and  people  are  hoarding  it  ?  If  so,  what  steps  were

 taken  in  this  matter  ?

 Mr.  Speaker  :  This  question  is  regarding  export.

 Shri  B.R.  Bhagat  :  Attention  of  the  Government  was  not  drawn  to  this  fact.

 Shri  Beni  Shankar  Sharma:  As  had  been  stated  by  Shri  Shastri  the  Shelloc  industry
 in  Bihar  is  very  old  and  conventional  industry.  In  hill  districts  of  Ranchi  and  Palamau  where

 Palas  is  found  in  plenty,  the  Shelloc  worms  are  brought  up  there  and  Shelloc  is  produced.  But

 due  to  fall  in  demand  of  Shelloc  in  foreign  and  local  market  there  has  been  a  big  shortfall  in  the

 production  of  Shelloc.  Therefore,  I  want  to  know  from  the  Hon.  Minister  that  whether  any

 steps  are  being  taken  to  increase  the  internal  consumption  of  Shelloc.

 Mr.  Speaker  :  The  question  is  regarding  export.

 ama  का  निर्यात

 *369,  श्री  रा०  |: 1 ह  बिड़ला  :  कया  बैदेदिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  दो  सदस्यों  वाले  नमक  विक्रय  दल  को  हाल  ही
 में  सुदूर  qa

 श्र  दक्षिण  व  एशिया  के  कुछ  देशों  का  दौरा  किया  नमक
 निर्यात

 करनें  के  काफी  बड़े  क्रयादेश

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ade का  ब्यौरा  कया  है  ate  यह  ware  किन-किन  देशों  से

 प्राप्त हुए

 गत  तीन  वर्षों  नमक  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  हाजत  की  गई  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम
 :  ate

 जी  हां  ।  विक्रय

 दल  के  दौरे  के  परिणामस्वरूप  राज्य  व्यापार  निगम  ने  दक्षिण  कोरिया  तथा  ताईवान  से  4.30  लाख

 टन  नमक  के  क्रय-प्रदेश  प्राप्त  किये हैं  |

 गत  तीन  वर्षों  में  नाक  के  निर्यात  से  अजित  विदेशी  मुद्रा  रुपयों में  इस  प्रकार  है
 :

 1966-67  1967-68  1968-69

 90.00  लाख  रुपया  128.00  लाख  रुपए  130  लाख  रुपए

 श्री  रा०  बिड़ला
 :

 क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  कया  उन्हें  पता  है  कि  हमारे
 नमक  में  96  से  97  प्रतिशत  वंश  ही  सोडियम  क्लोराइड  का  होता  है  कौर  यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा
 नमक  को  धुलवा कर  उस

 में  सोडियम  क्लोराइड  का  भ्रंश  बढ़ाकर  उसे  निर्यात न  करने  के  क्या
 कारण  हैं  ?
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 बंवेशिक  व्यापार  wo
 ब०

 की  तरह  मैं  तकनीकी  व्यतीत

 नही ंहं  ak  इसलिए  सक  al  वी खल० ' कुछ कह  tate  नीना  लेकिन  तथ्य  यह  हैं

 pets
 क  का  निर्यात  जापान  कौर  दूसर  र...स  देशों  को  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  उन्होंने  हमारे नमक  को  त  मर्क

 मे  माल  किस्म  में  अच्छा  पाया  हैं  ।

 श्री  रा०  Fo  मेरा  दूसरा  प्रशन  यह  है  ।  जो  पार्टी  हमारे  देश  में  नमक  खरीदती है
 मक

 की  कीमत  का  निर्धारण करती  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हं
 कि  4.0  मलय  निर्घारित

 fir  गया है

 थ

 पहॉं दय  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  हैं  |
 क

 थ्री  ०  क् ०  मेरा  प्रश्न  प्र् भी  पूरा  नहीं  हुजरा  है  |
 ्

 नदी  जब
 तक

 उनके  प्रश्न  की  भूमिका  प्री  होगी  प्रश्न काल  पूर

 हीक
 श्री  रा०  Fo  मैंने  केवल  एक  ही  श्रनुप्रक  प्रश्न  पूछा  है  ।  मझ  दो  श्र  े  प्रशन

 ने
 का  अधिकार है  ।  इस  समय  नमक  की  कीमत  का  प्रति  रूप  से  निर्धारण  उस  किया

 हटे  जो  उका  ग्रायात करते हैं करते  क्योंकि वे  अपनी  प्रयोगशालाओ ंमें  सोडियम  क्लोराइड  ae

 शिक्षण  करते  हैं  ।
 कया  मैं  जान॑  सकता  हूं  कि  नमक  का  निर्यात  करने  से  पहले  हमारी  i

 पत्रों  में  ही  नमक  का  परीक्षण  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  उन  देशों से  अनिल  करन

 पा  कारण हैं  ?  ह

 रोब ब०  रा  मैं  प्रश्न  का  उत्तर  पहले  ही  दे  चका  जो  दे  रे  नमक का  आयात
 है

 केर  उन्हें  वह  स्वीकार्य है  ज

 तरो
 रा०  Fo  लेकिन  कम  कीमत प

 re 1 Tr Tr ~e
 थ्री  ब०  रा  माल  नमक  उन  देशों  को  स्वीकारे है

 कि

 ब
 al

 उन्होंने
 नहीं  उठाया  |

 Short  Noti

 Acq  सुचना

 पोंग  ate  क्षेत्र  में  हटाये  गये

 Wooo  हम  राज
 पक्षियों  को

 पुर्नवास

 द श्री  विक्रम  चन्द  महाजन

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वह  सच  है  कि  पोंग  बांध  के  निर्माण
 से

 सका  निर्माण  निर्धारित  कार्यक्रम  से  भी

 तेज ग  से  चल  रहा  लगभग  20,000 परिवार  विस्थापित  हो  जायेंगे

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  सरकार  द्वारा  दिये  गए  वचन  के  श्रनुसा
 परिवारों  के

 ही So  ta
 के  लिए  कोई  प्रबन्ध  नहीं  किये  गए  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?  ्

 ई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री
 Roars

 बर  :  1973  में

 प्रा  होने  के  प्रत  सचित  पोंग  बांध
 के  प  रा  होने  प को  सिद्धववर निरे 210. ਂ 20,700  परिवार  विस्थापित  हो  जायेंगे  ।

 6/Lok  Sabha,
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 कौर  विस्थापित  परिवार  राजस्थान  नहर  परियोजना  द्वारा  सेवित  क्षेत्रों  में

 बसाये  जायेंगे  जहां  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  पोंग  बांध  ae  अन्य  परियोजनाओं

 से  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिए  3.25  एकड़  भूमि  को  पृथक  रखना  मान  लिया  गया  है  ।

 इसमें  से  लगभग  2  लाख  एकड़  भूमि  राजस्थान  नहर  परियोजना  के  चरण  एक  में  उपलब्ध

 विस्थापितों  को  पुनर्वास  अनुदानों  के  उनके  उनके  परिवारों  ate  मवेशियों के  लिए

 परिवहन खर्च  भी  दिया  जाएगा  ।  जिन  नए  स्थानों  पर  उन  को  बसाया  वहां  पर  उन  के  लिए

 डिग्गियों  ate  अनुदान  पर  आधारित  आश्रम  स्थानों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  लगभग

 2500
 मकानों  और  उपेक्षित  संख्या  में  डिग्गियों  के  मार्चे/श्रप्रैल,  1970 तक  पूरा  ढो

 जाने  की  संभावना

 जो  विस्थापित  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  बसेंगे  उनको  अस्थायी  ट्रांजिट  कैम्पों  और

 कच्छ  बीजों  कौर  उब  रनों  से  सम्बन्धित  अन्य  सुविधाएं  देना  भी  मान  लिया  गया  है  |

 श्री  हेमराज  :  महोदय  !  जैसा  कि  आपको  ज्ञात  यह  क्षेत्र  हिमाचल  प्रदेश  का  सर्वाधिक

 अनाज  उपजाने  वाला  क्षेत्र था  अ्रौर  इस  क्षेत्र  ने  1962  1965  में  क्रमशः  चीन  रोक  पाकिस्तान

 के  साथ  हुए  युद्धों  में  सर्वाधिक  शहीद  दिए  ।  वे  व्यक्ति  wa  विस्थापित  हो  रहे  हैं  कौर  इस  सरकार

 उनका  ठीक  समय  पर  पुनर्वास  करने  के  उनके  मामले  की  उपेक्षा  की  है
 ।

 इस  तथ्य
 को

 ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  ये  व्यक्ति  1970  में  विस्थापित होने  वाले  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  जलाशय  बांध  के

 बन  जाने पर  विस्थापित  परिवारों  की  संख्या  कितनी  होगी  ?  इस  समय  लगभग  1000  परिवार  उस
 क्षेत्र

 से  विस्थापित हुए  लेकिन  उनमें  से  250  परिवारों  का  ही  पुनर्वास  किया  गया  है  भर  राजस्थान

 सरकार  ने  इन  परिवारों  के  लिये  भ्रपेक्षित  संख्या  में  मकानों  का  निर्माण  नहीं  यदि  समय-सभा  का

 प्रनुपालन किया  जाता  है  प्रो  सभी  परिवारों को  विस्थापित किया  जाता  तो  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित

 करेंगी  कि  जब  तक  सभी  पुनर्वास  सुविधाएं  वहां  उपलब्ध  नहीं  हो  इन  परिवारों को  उस  स्थान  से
 विस्थापित  नहीं  किया  जायेगा  कौर  तब  तक  क्या  पोंग  बांध  पर  निर्माण  कार्य  रोक  दिया  कया  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ऐसा  करने  के  लिए  तैयार है  ?  भश्रन्यथा मैं  यह  चेतावनी  देता  हूं  कि

 सत्याग्रह  फिया  जायेगा  कौर
 उस  बांध  पर  कार्यों  रोक  दिया  जायेगा

 ।

 सिचाई  तथा  विद्यार्थी  मंत्री  कु०  ल०  यदि  निर्माण
 के  वर्तमान  कार्यक्रम

 के  अनुसार

 कार्य
 किया  जाता  तो  जसा कि  मैं  समझता  जून  1971  तक  लगभग 12,  000  परिवार  विस्थापित

 हो  जायेंगे  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि
 जब  तक  इन  विस्थापितों  का  समुचित  रूप

 से  पुनर्वास नहीं  किया  जाता  कौर  उनकी  सुविधा  का  ध्यान  नहीं  रखा  हम  ब्यास  नदीं  में  पानी
 का

 जमाव  न  होने  देंगे  प्रौढ़  न  नदी  पर  बांध  का  कोई  निर्माण  ही

 श्री  हेमराज
 :

 कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  यह  सच  है  कि  राजस्थान  सरकार  नें  इन

 fact
 को

 3.25
 लाख  एकड़  भूमि  देने  का  आश्वासन  दिया  था  कौर  उसके  सचिवों की  एक  समिति

 ने  यह  कहा कि
 3.25

 लाख  एकड़  भूमि  नहीं  दी  जा  सकती  कौर  वे  इस  स्थिति  से  मुकर  गए  हैं
 शर  उनका  कहना  है  कि  सिफ  1.90

 लाख  एकड़  भूमि  ही  दी  जायेगी
 ।

 क्या  मैं  यह  भी
 जान  सकता  हुं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्री-स्तर  पर  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  यह  सभी  भूमि  विस्थापितों  को  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  द्वारा  दी  जबकि  इसके  विपरीत  भूमि  राजस्थान  सरकार  द्वारा  आबंटित  की  जा

 नने
 ~ रही  है और  मस् त्रि स्तर  पर  जो  समझौता  किया  गया  था  उसक  बावजूद  राजस्थान  सरकार

 विस्थापितों  को  पहले  ही  पट्टे भेज  दिये  हैं  ?
 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  तरे  सभी  पट्टे  रह  किये  जायेंगे

 और  arden कार्य  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  सौंप  दिया  जायेगा  ?
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 डा०  कु०ल०  यह  तय  हु  करा  है  कि  हिमाचल  पंजाब  एवं  हरियाणा  तथा  राजस्थान

 नहर  परियोजना  क्षेत्र  से  हटाये  गए  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिए  राजस्थान  सरकार  3.25 लाख  एकड़

 भूमि  का  अबटन  करेगी  ।  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है
 कि  3.25

 लाख  एकड़  भूमि  प्रत्येक  सम्बन्धित

 राज्य-सरकार  द्वारा  हटाये गए  विभिन्न  व्यक्तियों  में  बांट  दी  जागेगी  ।  राजस्थान  सरकार  इसे

 स्वीकार कर  लेगी  ।  यह  भी  तय  शुभ्रा  कौर  मे  रा  विचार  है  कि  इसके  पालन  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 श्री  हेमराज
 :

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  भूमि  का  आबंटन  हिमाचल  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  फिया  जाना  था  जबकि  यह  alder  राजस्थान  सरकार  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  बिना

 परामर्श लिये  हो  रहा

 डा०  Ho  लगाव  मैं  कह  चुका  हूं  कि  यह  तय  शुभ्रा  है  कि  पोंग  बांध  क्षेत्र  से  हटाये  गए  व्यक्तियों

 को  राजस्थान  सरकार  विधिवत  भूमि  प्रदान  करेगी  fey  उस  भूमि  का  आबंटन  करने  तथा  उसके

 विस्तार  के  निर्णय  करने  का  प्राधिकार हिमाचल  प्रदेश  सरकार को  ही  है  ।

 श्री  विक्रम  चन्द  महाजन  :  बांध  बांध  बनाने  के  लिए  स्थान  का  चयन  करते  समय  प्रयत्न

 किया  जाए  कि  हटाए  गए  व्यक्तियों  को  कम  से  कम  कठिनाई  एवं  कष्ट  साथ  ही  कम  से  कम  भूमि

 में  पानी  भरे  ।  मैंने  हाल  में  एक  इस  का  लेख  पढ़ा  कि  जमाने  में  800  फूट  ऊचा  बांध  बनाने  के

 स्थान  पर  9  छोटे  छोटे  बांध  बनाए  जाते  हैं  ताकि  कम  से  कम  क़षकों  को  हटाया  जाए  प्रौढ़  केम  से  कम

 भूमि में  पानी  भरे  ।  हमारे देश  में  बिल्कुल  विपरीत  स्थिति  है
 ।

 पोंग
 बांध  की

 ऊंचाई  लगभग
 1500

 फट  होगी  तथा  दो  लाख  एकड़  सींची  जाने  वाली  कृषि-भूमि  में  पानी  भर  जाएगा  शर  एक  लाख  लोग

 विस्थापित  fae  जायेंगे  ।  यदि  मैं  कहूं  कि  वत  मान  बांध  कृषकों  के  लिए  यह  दुखों  का  कारण  है  तो  शभ्रनुचित
 न  होगा  ।  इस  बात  की  भी  आशंका  है  फि  उन्हें  बगैर  मग्रावजा दिए दिए  हटा  दिया  जाएगी  ।  मैं  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  कया  उन्हें  हटाए  जाने  से  पहले  मुश्रावजा  दिया  जाएगा  कया  उन्हें  प्रतीत  करने

 उसका  निर्णय  प्राप्त  करने के  जिए  पर्याप्त  समय  दिया  जाएगा
 ?

 मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  एसा  कोई
 सर्वक्षण  मुन्ना  जिसके  ग्र  तु  पार  प्रारम्भिक  चरण  में  छोटा  बांध  बनाकर  ऊंचाई  कम  की  जाए  श्र  लगभग

 लाखों एकड़  सींची  जाने  वाली  भूमि  को  बचाया  जा  सके
 ?  यदि  तो  सर्वेक्षण  का  अभ्यावेदन क्या  है  ?

 यदि  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 डा०  क्लार्क  राष्ट्र-हित  को  ध्यान  में रख  कर  व्यास  नदी  के  पानी  का  उपयोग करने  के

 बारे  में  सावधानी पूर्वक  छानबीन की  गई  है  ।  भ्रमर  बांध  निश्चित ऊंचाई  से  कम  बनाया  जाता  है  तो

 उस  पानी  को  संभालना  कठिन  हो  जाएगा  कौर  जो  पानी  पाकिस्तान  से  हमें  काफी  वाद-विवाद  से  प्राप्त

 पाकिस्तान
 को

 चला  जाएगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  किया  गया  है  कौर  राष्ट्रहित  को

 ध्यान  में  रख  कर  यह  अत्यावश्यक  होगा  कि  भारतीय  भूमि  की  सिंचाई  के  लिए  बांध  का  निर्माण  उसी

 प्रकार  किया  जाए  जिस  प्रकार  उसका  बनाया गया  है

 जहां  तक  मुआवजे  का  सम्बन्ध  मुग् राव जा  दिया  जाएगा
 ae

 बांध  बताने  से  पूर्व  इस  प्रश्न  का

 भली  भांति  समाधान  कर  लिया  जाएगा  ।

 श्री  प्रताप  सिंह
 :

 कया  यह  सच  है  फि  पोंग  बांध  से  हटाए  जाने  वाले  व्यक्तियों ने  अपनी  कठिनाइयों

 एवं  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सभा  में  एक  याचिका  भेजी  है
 ?

 यदि  तो  क्या  उस  याचिका  पर

 दूसरे  सदन  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  कौर  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 डा०  कुल राव :  मैं  माननीय  सदस्य  की
 बात

 पूरी  तरह  नहीं  समझा  दो  समितियां हैं  ।

 पहली  मुख्य  मन्ता-समिति  तथा  दूसरी  सचिव  समिति  ।  प्रत्येक  समिति  अभ्यावेदन  पर  ध्यान  देंगी  शौर

 न्याय किया  जाएगा  |
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 Shri  Prem  Chand  Verma  (Hamirpur):  Mr.  Hon.  Speaker,  The  Minister  has  stated  th

 the  p2ople  affected  by  the  construction  of  Pong  Dam  would  be  rehabilitated.  I  want  to  br

 to  his  notice  the  factual  position  that  40  thousands  families  ousteed  as  a  result  of  the  constructic  फी
 of  Bhakra  Dam  are  still  homeless  even  after  15  years.  Central  Govt.  say  that  it  is  the  responsi-
 bility  of  Himachal  Pradesh  Govt.  and  Himachal  Pradesh  Government  says  that  it  is  the  res-

 ponsibility  of  Central  Government.  I  want  to  know  from  Hon.  Minister  whether  oustees  of  ह  ः

 Pong  Dam  would  be  treated  in  the  same  manner  as  the  oustees  of  Bhakra  Dam  were  treated  ?

 The  assurance  regarding  their  rehabilitation  would  be  fulfilled  or  not  ?

 A  meeting  was  held  in  Surat  Garh  on  14  Dec.  1968  under  the  Chairmanship  of  Dr.  K.L.

 Rao  in  which  nominees  of  Chief  Ministers  of  Himachal  Pradesh  and  Rajasthan  also  participated.
 1  want  to  know  what  decisions  were  taken  in  that  meeting  and  whether  the  decision  has  been  im

 plemented  or  not  and  whether  changes  has  been  made  in  the  decisions  that  are  being  taken  at

 present;  and  if  so,  what  are  those  changes  ?

 What  will  be  the  rate  of  compensation  to  be  paid  to  the  people  affected  by  the  construc
 tion  of  Pong  Dam.  May  I  know  whether  the  rates  of  compensation  would  be  same  as  the  rate
 of  compensation  of  satluja-Beas  link  ?

 Will  the  Hon.  Minister  give  a  clear  assurance  that  affected  people  will  get  all  the
 facilities  of  water,  electricity  etc.  in  the  Houses  being  built  for  them  as  they  are  getting  ट
 present  houses  ?  Will  the  Govt.  take  the  responsibility  or  not  ?

 I  want  clear  replies  from  the  Hon.  Minister  to  all  these  questions  and  should  not  try  ।  I
 क  evade.

 क

 डा०  Foto  जहां तक  हटाए  गए  व्यक्तियों  को  राजस्थान  में  बसाने  का  प्रश्न  वह  wrest

 के  मामले से  भिन्न  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  से  हटाए  गए  लोग  राजस्थान  में  बसाये  जायेंगे  ।  मुझे  विश्वा

 है  कि  सरकार  ऐसे  लोगों  के  साथ  निष्पक्ष  व्यवहार  करेगी  ।  उसने  ऐसा  किया  भी  है  ।  उसने

 कच्चे  पीने  योग्य  पानी  की  डिबियां  बनाने  में  काफी  मात्रा  में  रियायतें  एवं  सुख-सुविधाएं  प्रदान  की

 मुझे  विश्वास  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  से  हटाए  गए  जो  व्यक्ति
 राजस्थान

 में  चले  गए  हैं  उनका  भली

 भांति  ध्यान  रखा  जाएगा
 |

 हटाए  गए  लोगों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सुख-पुत्रिधाग्रों  के  प्रति  हम  पूर्णतया  जागरुक  हैं

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  Mr.  Speaker,  I  have  also  asked  the  rate  being  paid  to  them
 ण  their  land.  May  I  know  whether  the  Government  is  going  to  purchase  their  land  at  th  e

 2
 of  Satluj-Beas  link  ?  क्

 नज़र डा०  Too  इसमें  कोई  विशेष  बात  नहीं  हैं
 ।  उनकी

 भूमि
 की

 कीमत  भूमि
 भजन

 fi

 के  भ्रनुसार ही  दी  जाएगी  र

 थो
 बौरभव्र  क्या  यह  सत्य  है  किस  at  10,000  परिवारों को  दूसरे  स्थानों  पर

 ले
 जाय

 जायेगा  ।
 मैं  यह

 भी
 जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इन  परिवारों

 की
 बुनियादी  सुविधाएं  श्राव

 जलापूर्ति तथा  शिक्षा  क  लिए  राजस्थान  में  जहां  इन  परिवारों  का  पुनर्वास  होना  है  wa  तक  कितनी

 धनराशि  व्यय  की

 डा०  कर्णों  fag:  मुझे  अपने  हिमाचल  प्रदेश  के  मित्रों  से  पूरी  सहानुभूति  है  ।  हभारें  राजस्थान

 निवासियों का  विचार  है  कि
 यदि

 हिमाचल  प्रदेश  के  हमारे  भाई  अपनी  भूमि  से
 वंचित  होने  जा  रहे  हैं

 तो  हमें  उनकी  सहायता  करनी  चाहिए  कौर  उनका  राजस्थान  में  पुनर्वासन  कराना  चाहिए
 ।  हम

 जीने  दोਂ  के  सिद्धान्त  में  विश्वास  रखते  हैं  ।  फिर  भी  पंजाब  तथा  मैसूर  प्रौढ़  महा  राष्ट्र

 मा
 विवाद  को  देख  कर  हमारे  मस्तिष्क  में  थोड़ी  सी  श्राशंका  है  ।  इस  प्रकार  के  विवादों  से  हम  यह

 मारने
 लगते  हैं  कि  जैसे  यह

 एक
 देश

 ही  नहीं  है  मेरा  विचार  है  कि  विभिन्‍न  भाषा-क्षेत्रों  तथा

 च्  थ
 20  थ

 व
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 1891  मौखिक  उत्तर

 विभिन्न  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  से  बड़ी  संख्या  में  खाने  वाले  व्यक्तियों  राजस्थान  जैसे  शान्तिपूर्ण

 राज्य  मं  भी  खतरा  पैदा  कर  सकता  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma:  Sir,  [  rise  on  a  point  of  order.  The  Hon.  Member  says  that
 we  were  not  peaceful  and  he  was  peaceful.

 Dr.  Karni  Singh  :  I  am  supporting  the  Hon.  Member.

 लगभग  चालीस  ad  पूर्व  गंगनहर  उत्तरी  बीकानेर  में  लाई  गई  थी  कौर  30--40  पश्चात

 इस  क्षेत्र  के  बहुभाषी  लोगों  के  विषय  में  विवाद  उत्पन्न  हो  गया  |  मैं  जो  प्रशन  उठाना  चाहता  हूं  वह

 यह  है  कि  यदि  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  इस  प्रकार  का  कोई  बहुत  बड़ा  परिजन  होता  है  तो  ऐसे  व्यक्तियों

 द्वारा  जो  वहां  निवासी  जाये  हैं  कोई  भाषा  waar  सीमा  विवाद  नहीं  खड़ा  किया  इसे  विषय

 में  ग्नाश्वास्त  कराने  के  लिए  सरकार  ने  कदम  उठाए  हैं  ?

 डा०  कठिन  राव  राजस्थान  सरकार इस  विषय में  पूर्णतया  जागरुक है  और  वहां  कोई

 at  समस्या नहीं  है  ।  ऐसा  आश्वासन  देने  के  लिए  भी  वह  कदम  उठाएंगी  |

 Shri  Shiv  Narain:  I  like  to  ask  from  this  minority  Government  whether  the  Govern-
 ment  within  a  period  of  6  months  will  rehabilitate  &  compensate  to  the  oustees  of  Pong-Dam.
 Both  of  the  (५०४८1 ॥116115  are  slow.  Would  the  Government  ensure  upto  what  time  these  oustees
 will  be  rehabilitated  ?

 Mr.  Speaker:  The  reply  has  already  been  given  to  this  question.

 डा०  कुलराज  सरकारी  नियम  यह  है  कि  जब  तक  लोगों  को  स्थान  से  हटाथा  नहीं  जाता  उन्हें

 मुझावजा नहीं  दिया  जाता  ।  यह  मुआवजा  देने
 की

 साधारण  सी  प्रक्रिया  है
 ।

 थ्रो  शिव  कितना

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Hon.  Member,  Shri  Vikaram  Mahajan  had  asked  an  adequate
 question  which  has  not  been  properly  replied.  I  want  to  ask,  how  much  money  the  Government

 7085  spent  on  Pong  Dam  and  how  much  land  will  be  irrigated  its  wacer  ?

 Mr.  Speaker:  This  question  relates  to  the  resettlement  of  fanulies.

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  I  want  to  know  from  that  as  to  wha:  amount  has  been  spent
 and  what  is  the  profit  out  of  that.  Vikram  Chand  Mahajan  is  of  the  view  that  this  is  a  wastage.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  We  should  know  the  profit  from  such  a  huge  dam.
 Government  is  spending  so  much...  (interruption)

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Why  the  Goverumeni  hesitate  to  state  before  the  house  the
 profit  achieved  out  of  it.

 Mr.  Speaker  :  You  cannot  ask  any  question  you  like.  The  question  should  be  related  to
 the  original  one.  This  question  pertains  to  the  settlenieni  of  displaced  families.  Thisis  a  digression
 from  the  subject  under  discussion,  so  cannot  allow  ic.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Families  are  being  ousted  because  of  the  Dams  construc-
 tion,  then  let  us  know  as  to  how  much  profit  will  be  achieved  out  of  it.

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  What  the  Government  plans  that  is  not  in  a  proper  way.
 Mr.  Speaker  :  Why  do  you  argue.  Now  next  item  is  calling  attention.
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 Written  Answers  March  11,  1970

 ह  दे  है  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यात  हेतु  राज-सहायता

 *362  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  श्री  पी०  पी०  एहसास

 श्री  Fo  गोपालन  श्री  क  श्रनिरुद्धन

 कया  विदेशी  व्यापार  मंत्री  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्यात  हेत  राजसहायता क  बार  म
 10

 1969  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3502  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 कि

 क्या  इस  उद्योग  को  राजसहायता  देने  के  प्रश्न  पर  इ  स  बीच  कोई  निर्णय
 कर  लिया

 गया  है

 ताकि  यह  उद्योग  विदेशी  बाजारों  में  प्रतियोगिता  कर  सके

 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 )  यदि  तो  इस  बारें  में  कब  तक  निर्णय  कर  लिये  जाने  की  संभावना है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  :  से  यह  सारा  प्रश्न
 सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ate  निर्णय  की  शीघ्र  ही  घोषणा  कर  दी  जायेंगी  ।

 सॉमाली  भारतीयों  को  उनके  काम  तथा  व्यापार  से  वंचित  करने  का  प्रयास

 368.  श्री  जी०  झाई०  कृष्णन :  क्या  वैदेशिक-कराये  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  क्रांतिकारी  परिषद्‌  )  ने  एक  विधेयक  पुरःस्थापित

 किया  है  जिसके  भ्रनुसार  भारतीयों  तथा  ग्न्य  गैर-सोमाली  राष्ट्र जनों  को  क् अपन काम तथा ०८ काम  तथा
 व्यापार  से

 वंचित होना  पड़ेगा  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  are  ध्यान  दिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  रोक )  .  सोमाली  सर्वोच्च

 कंतिक्रारी  परिषद्‌ ने  उस  देश  )  के  आ्राप्रवास  नियम में  सं  शोधन  के  लिए  एक  ata  जारी

 की
 है  जिसके  अन्तर्गत  सोमाली  में  कोई भी  विदेशी  किसी  भी  ऐसे  पद  पर  नहीं  रखा  जा  जिसके

 लिए  सुयोग्य  सोमाली  नागरिक  उपलब्ध  है  ।  यह  संशोधन  उन  व्यक्तियों  पर  लागू  नहीं  होता  जो  स्वयं
 नियोजित  हैं  ।  जहां  तक  सरकार  को  जानकारी  केवल  एक  भारतीय  राष्ट्रिक  पर  इस  श्रावस्ती  का

 प्रभाव  है  उसने  सोमाली  छोड़  दिया  है  ।

 सरकार  इसे  सोभाली  का  श्रात्तरिक  मामला  समझती  है  ।
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 लिखित
 उत्तर 20

 1891
 लावा  णगण

 1970  तक  कार्यक्रम  के  जाना प्रनुसान  सिचाई
 orate  के  कार्य  का  पूरा  होना

 *370.  थ्रो  सा मिना थन  :  थी  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  fro  भास्कर  :  श्री  दणष्डपाणि
 :

 कया  सिचाई  कौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  a) a  }  क्या  यह  सच  है  कि  fears  प्रयोग  का  जो  कि  पहले  1971  तक  पूरा  होना

 निश्चित  sat  बड़ी  धीमी  गति  से  किया गया

 यदि  हां  तो  क्या  इस  ने  अपनी  कार्यावधि  में  वृद्धि  की  मांग  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  आयोग  से  सहयोग  नहीं  कर  रही  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्यों  को  अगस्त  मास  में  एक  विस्तृत  प्रश्नावली  भेजी

 गई  थी
 परन्तु  झ्र भी  तक  किसी

 भी
 राज्य  ने  इस  प्रश्नावली  का  उत्तर  नहीं  दिया

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  से  राज्य  सरकारों से  प्रश्नावली

 के  उत्तरों  की  प्राप्ति  में  दे  री  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  प्रगति  इतनी  अच्छी  नहीं  हुई  है  जितनी  उम्मीद

 थी  ।  अभी  तक  आयोग  ने  at  समय  बढ़ाने  के  लिए  नहीं  कहा  है
 ।  उन्होंने  सुचित  किया  है

 कि

 उत्तर  भर  केरल  की  सरकारों  से  आंशिक  रूप  से  उत्तर  प्राप्त  हो  चुके
 आध्र

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल
 तथा  महाराष्ट्र  की  सरकारों से

 प्रारम्भिक ज्ञापन  भी  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ।

 Exchange  of  Fire  in  Rajori  Sector  on  Indo-Pakistan  Border

 *371.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Bansh  Narain  Singh :

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  wh2ther  it  is  a  fact  that  the  Indian  and  Pakistan  armies  exchanged  fire  in  Rajori  Sector
 des of  Indo-Pak  border  in  February,  1970  as  a  result  of  which  soldiers  on  both  s  UCs  were  killed  and

 injured  ;

 (9)  if  so,  the  number  of  army  personnel  killed  on  Indian  and  Pakistani  sides,  separately  ;
 and

 (c)  the  steps  bzing  taken  by  G>vernment  to  check  such  inciting  activities  in  future  ?

 The  Minister  of  Defence  and  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh)  :
 (a)to(c).  On  11th  February,  1970,  a  BSF  patrol  while  patrolling  in  this  sector  was  fired
 upon  by  Pakistani  troopsfrom  their  side  of  the  Cease  Fire  Line  and  as  a  result  a  Head  Constable
 was  killed.  Our  security  forces  returned  the  fire.  Later  an  army  O.R.  was  injured  in  the  exchange
 of  fire.  Casualties,  if  any,  on  the  Pakistan  side  are  not  known.  A  Cease  Fire  violation  comp-
 laint  was  lodged  with  the  UN  Military  Observers.  Our  security  forces  continue  to  be  -  vigilant
 on  the  border  and  ap>ropriate  action  has  been  taken  wherever  necessary  to  reinforce  our  security
 measures.
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 बीड़ियों तथा  भारत  में  निमित  सितारों का  निर्यात

 *372.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 श्री  शिव  चन्द्र झा  :

 कया  बेसिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  भारत  में  बनी  बीड़ियों  के  निर्यात  में  कमी  हुई

 यदि  तो  कितनी  कमी  के  रूप  में  )  हुई  है  कौर  इसके  क्या  क्वारा  हैं  ;

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारत  में  बने  सितारों  का  निर्यात  पूर्णतया  रुक  गया  यदि

 तो  कब  से  इसके  कया  कारण  कौर

 (=)  सितारों  के  निर्यात-व्यापार  को  आरम्भ  करने  के  लिए  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई

 है  तो  कया  यदि  तो  कोई  कार्यवाही  न  की  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  उप-मंत्री  राम  जी

 भारत  से  बीड़ियों  के  निर्यात  वर्ष  1966-67 के  21  .5  लाख  रु०  से  कुछ  कम  हो  कर
 वर्ष

 1968-69  में  18.8  रु०  के  हुए  ।  इस  कमी  के  निम्नलिखित  कारण  हैं  :--

 (1)  भारत  से  बीड़ियों  के  आयात  पर  श्रीलंका  तथा  ब्रिटेन
 द्वारा

 लगाया
 गया

 प्रतिबन्ध  |

 (2)  प्रतियोगी  मूल्यों  पर  सस्ते  सिगरेटों  की  प्राप्यता  ।

 (3)  नए  बाजारों  में  उपभोकक्‍्ताश्रों  का  समर्थन  प्राप्त  करने  में  होने  वाली  शर

 (4)  विदेशी  बाजारों  में  भारी  आयात  शुल्क  |

 बीड़ियों  के  पंजीयत  निर्यातकों  को  अ्रनुमत्त  किस्मों  की  संवेष्टन  सामग्री  का  आयात  करने

 के  लिए  निर्यातों  के  पोत-पर्यन्त  मूल्य  तक  आयात  लाइसेंस  दिये  जाते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  गठित  तम्बाकू

 निर्वात  dada  परिषद  ने  तबाह  तथा  तम्बाकू  जिसमें  बीड़ियां  शामिल  संवर्धन  हेतु  अनेक

 उपाय  fea  हैं  ।  सुरुचि  सम्पन्न  बाजारों  में  नवीन  तथा  वैकल्पिक  धूम्रपान  की  मदद  के  रूप  में  बीड़ियों  के

 प्रचलन  हेतु  नमूने  भेजना ग्रा कर्षक  संवेष्टन  लोकप्रिय  प्र  चार  बोल्डरों  का  बाजार  सर्वेक्षण

 ग्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  तथा  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेना  इरादी  विशेष  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जी  निम्नलिखित  कारणों  सेवा  1966  से  भारतीय  सितारों  के  कोई  उल्लेखनीय

 निर्यात  नहीं  हुए

 (1)  अधिकांश  देशों  में  स्थानीय  उत्पादन  के  फलस्वरूप  सीमित  विदेशी  मांग  ।

 (2)  अपर्याप्त  घरेलू  मांग  के  कारण  मशीन  निर्मित  सितारों  जो  विश्व  में  अधिक  पसन्द

 किये  जाते  उत्पादन  में  भारत  की  क्षमता  ।

 पंजीयित  निर्यातकों  को  कच्चे माल  तथा  संबेष्टन  सामग्री  के  आयात  लाइसेंस  दिये  जाते

 निर्यातित  सितारों  पर  उत्पादन  शुल्क  की  वापिसी  कर  दी  जाती  है  ।  गुड  क्वालिटी  सिगार  रेपर

 तम्बाकू  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  एक  योजना  विचाराधीन  है  ।
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 ताईवान  को  सवारी  डिब्बों  का  निर्यात

 *373.  श्री  मुहम्मद

 ait

 श्री

 क्य  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  इन्टेल  कोच  मद्रास  द्वारा  ताईवान  को  कुछ  सवारी  डिब्बों  का  निर्यात

 किया  गया

 यदि  तो  कितने  सवारी  डिब्बों  का  निर्यात  किया  जा  रहा है  कौर  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 प्रतीत  की  जा  रही

 क्या  भारत  में  सवारी  डिब्बों  की  कमी  कौर

 यदि  तो  ताईवान  को  सवारी  डिब्बे  निर्वात  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 सरकार वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  :  तथा

 प्रत्येक  भारतीय  निर्यातक  के  वाणिज्यिक  सौदों  के  सम्बन्ध  में  सश्धारण  विस्तृत  जानकारी

 नहीं  रखती  परन्तु  उपलब्ध जानकारी  के  ग्रनसार च्छ  इंटेल  कोच  फैक्टरी  ने  ऐसे  कोई  सवारी  डिब्बों  का

 ताईवान  को  निर्यात  नहीं  किया  है  ।  किन्तु  उन्होंने  उस  देश  को  लगभग  21  लाख  रुपए  मूल्य के  100

 बोगी  sat  का  संभरण  किया  था

 तथा  निर्यात  वचन  बद्धताएं  करते  समय  दे  श  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  राय  को

 बढ़ाने  की  श्रनिवायं  आवश्यकता  तौर  आवश्यक  घरेलू  मांग  के  बीच  संतुलन  रखने  का  asa  प्रयत्न  क्रिया

 जाता  &  बोगियों  की  पूर्ति  से  सम्बन्धित  वत  मान  मामले  में  इंटेल  कोच  फैक्टरी  यथावश्यक  अधिक

 आदमी  लगा  ५ अपन  सामान्य  उत्पादन  में  कोई  कमी  किये  बिना  इस  निर्यात  क्रयादेश  को  पूरा  करने

 में  सफल  हुई  है  ?

 भारत  कौर  श्रीलंका  के  बीच  चाय  के  निर्यात  का  कोटा

 *374.  शी  मुहम्मद

 श्री  रा०  fag
 श्री  धी०  ना०  देवी

 श्री  रा०  वें०

 श्री  महेन्द्र

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#)  कया  भारत  शौर  श्रीलंका  के  बीच  1970
 के  लिए  चाय  की  निर्यात  का  कोटा  निर्धारित

 हो  चुका

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  तौर

 इस प्रकार कोटा  निश्चित  करने  से  हमारे  देश  को  कया  लाभ  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  :  जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते
 |
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 समापन  समारोह
 1970  में  शामिल  किये  गए  गीत

 375.  श्री समर  गुहा  :
 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  के  समापन  समारोह  के  संगीत  कार्यक्रम
 चन्  ज  ४

 की  अन्तिम  संगीत  धुन  में  रहें

 र  yy
 जैसा  एक  गीत  शामिल  किया  गया  था  ;

 क्या  स्वतन्त्रता  के  पश्चात  उपरोक्त  कां ग्रे क्रम  में  इस  गीत  को  प्रतिवर्ष  aaa  संगीत  धुन

 का  स्थान  दिया  जाता  है  ;

 q  रूपों  के यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ate  यदि  तो  हमारे  देश  के  अरन्य  महान  t

 सम्मान  में  रचित  wea  क्रीन  गोतों  को  इस  समापन  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  था  ;

 क्या  राष्ट्र  पिता  महात्मा  गांधी  म्यार  भारत  के  महानतम  क्रान्तिकारी  तथा  ग्रा ज़ाद  हिन्द

 कौन  के  सेनाध्यक्ष  नेताजो  सुभाषचन्द्र  वापस  के  प्रति  स्थापित  ऐसे  ही  गीतों  को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल

 किया  गया  अर

 यदि  तो  इस  गीत  का  पाठ  क्या  हैं  कौर  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा और  इस्पात  तथा
 भारी  इंजी  निर्धारित मंत्री  स्वर्ण  )  से  मीटिंग

 रिट्रीट  1970  में  21  धुनें  बजाई गई  इनमें  से  अपने  देश के  एक  ने  भी  किसी  महान  विभूति के  जीवन  या

 कृत्य  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  किया  यद्यपि  एक  धुन  को  कर्ता  द्वारा  नाभ  दिया  गया  भ्रमर

 क्योंकि  उसने  वह  धुन  भूतपूर्व  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  की  स्मृति  में  श्रपित  की  थी  ।  यह  धुन  जिसके

 साथ  कोई  शब्द  या  कविता  संलग्न  प्र  केवल  यांत्रिक  संगीतमात्र  है  ।  पहले  किसी  बीटिंग
 रिट्रीट

 समारोह  में  नहीं  बजाई गई
 थी  ।  पिछले  वर्षों  की  तरह  महात्मा  गंधी  का  प्रिय  भजन  उ मर  साथ  रहो  की

 धुन  इस  ag  की  मीटिंग  रिट्रीट  समारोह  की  fam  धुनों  में  शामिल  की  गई  थी  |

 परियोजना  रहित  क्षेत्रों  के  विद्युतीकरण  को  प्राथमिकता

 #376  श्री  भोगेन्द्र  AT:

 att  क०  fo  मधुकर

 क्या  सिचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  क्षेत्रों  जिनमें  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  नहीं  किया
 जा  सका  है

 विद्युतीकरण  को  प्राथमिकता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  शुष्क  क्षेत्रों  में  बारानी  खेती  के  तरीकों  को  प्रोत्साहन  दे  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  तथा  दिया  मंत्रो  Fo  ल  1966-67  से  प्राम  विद्युतीकरण
 खाद्यान  उत्पादन  द्धि  के  लिए  कपों  अथवा  नलकूपों के  समूहों  को  अजित  करने  के  लिए  लघु

 सिंचाई  कार्यक्रम  के  सामंजस्य  स्थापित  करती  रही  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्य  में  उन  क्षेत्रों  को

 दी
 जाने  वली

 जहां  पर  पम्प  सेटों  के  अजन
 के  लिए  करने  के  लिए  गुंजाइश  चौथी

 योजना
 के

 दौरान  जारी  रखी  जा  रही  है  ।

 (=)  शुष्क  क्षेत्रों
 में  शुष्क  खती  के  तरीकों  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  खाद्य  कौर

 ऋषि  मंत्रालय  में  शुष्क
 भूमि  कृषि  के  समेकित  विकास  के  लिए  एक  केंद्र  द्वारा  आयोजित  स्कीम  बना  रही
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 है  ।  चौथी  योजना के  दौरान  इस  स्कोर के  भ्रन्तगंत  कार्यान्वयन के  लिए  16  पाइलट  परियों  अदाओं  को

 शुरु  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 सोवियत  सहायता  प्राप्त  परियोजनाश्रों  के  विस्तार  के  बारे  में  सोवियत  संघ  को  वैदेशिक

 श्याटिका  सम्बन्धों  at  राज्य  समिति  के  अध्यक्ष  से  विचार-विदा

 श्री  प्रम  चन्द  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  शभ्रायोग  के  उपाध्यक्ष  तथा  अरन्य  सदस्यों  ने  भारत  में  सोवियत

 सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  विस्तार  के  बारे  में  सोवियत  संघ  की  वैदेशिक  ग्रामीण  सम्बन्धों  की  राज्य

 समिति  के  श्री  स्केच कोव  से  विचार-विभूं  किया  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 कौनसी  परियोजनाओं के  बारे  में  विचार-विमश॑  किया  गया  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 निर्णय  किये  अर

 क्या  किसी  नयी  परियोजना  के  बारे  में  भी  विचार  विमश  किया  यदि  तो  उसका

 ब्यौरा  कया

 प्रधान  वित्त  प्रयुक्ति  मंत्री
 तथा  योजना

 मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )  से

 साबित  संघ  की  विदेशी  श्रमिक  सम्बन्धों  की  राज्य  समिति के  ere  श्री  स्केच कोव  भ्र पने

 हाल  के  दौरे में  10  1970 को  योजना  झ्रायोग के  उपाध्यक्ष  प्रौढ़  अरन्य  सदस्यों  से  मिले  थे  ।

 इस  बैठक  में  लोहा  तथा  इस्पात  उकेरा  तथा  पैट्रोलियम  जसे  महत्व  पं  क्षेत्रों  में  ौर  चौथी  योजना  में

 इन  क्षेत्रों  क ेलिए  परिकल्पित  कार्यक्रमों  में  भारत  सोवियत  सहयोग  के  व्यापक  पक्षों  पर  विचार  किया

 गया  था  ।  किसी  विशेष  परियोजना  पर  ब्यौरेवार  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  ।

 देवों  के  से  इटली  में  भारतीय  माल  का  ब्रा यात

 *378.  थो  Romo  सिह  देव  :

 श्री  सजा  गोंडल :

 क्या  बिदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 यह

 सच  है
 कि

 अन्य  देशों  से  इटली  में  प्रख्यात
 की

 गई  अनेक  वस्तुएं  भारत  की  बनी
 होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अरन्य  देशों  के  माध्यम  से  इटली  भेजे  जाने  वाले  भारतीय  माल

 के  बारे  में  कोई  ग्रनुमान  लगाया
 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  कौर  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही

 की

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम
 :  से  कभी  कभी  सामान्य

 प्रकार
 की

 सूचनायें  मिलती  है
 कि

 कुछ  भारतीय  माल  अन्य  देशों  से  इटली
 को

 जा  रहा  है  ।  जब  भी  ऐसे
 मामले  सरकार की  जानकारों  में  जाते  हैं  तो  समुचित  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  की  दृष्टि  से  यथा

 ग्रावश्यक  जांच  हड़ताल  की  जाती  है  ।  विशिष्ट  मामलों  के  ब्यौरे  ज्ञात  न  होने  क॑  कारण  माल  के

 ऐसे  दिशा-परिवर्तन  के  कुल  परिमाण  का  ठीक  आकलन  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका

 पाकिस्तान  अघिकृत  काश मीर  में  नियमित  सैनिक  प्रशिक्षण

 379.  ्रो  स०  सो०  बनों  :
 नया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 काशमीर  घाटी  में  घुसपैठ के  उद्देश्य  से  पाकिस्तान  अधिकृत  काश मीर

 में  नियमित  सैनिक  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  atk
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 यदि  तो  उस  प्रकार  की  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई
 प्रतिरक्षा  ate  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग मन्त्री  स्वरण  fag)  :

 पाकिस्तान  ने  मुजाहिदों  नाम  के  ate  oer  पैरा मिल्ट्री  सेनाओं  को  पाकिस्तान  म्रधिक़ृत

 काश्मीर  में  गुरिल्ला  तोड़फोड़  कौर  wea  विध्वंसक  क्रियाओं  भारी  संख्या  में  नियमित  सेनाओं

 को  सशस्त्र  ्र  प्रशिक्षित  किया  है  ।  अपनी  यो  जनाएं  तैयार  करते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  संसाधनों  का  ध्यान

 रखा  गया  है
 ।  सीमा/जम्मू  काश्मीर में  युद्ध  विराम  रेखा  पर  हमारी  सुरक्षा  सेनाश्रों  की  सकता

 जारी है

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  ट्रान्सफामंरों  को  चोरी

 *380.  श्री  fao  नरसिम्हा  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  तिलक  नगर  के  समीप  के  एक  खेत  से  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  का  कोई  विद्युत

 ट्रांसफार्मर  चोरी  हो  गया

 यदि  तो  उस  ट्रांसफार्मर  की  कीमत  कितनी  है

 उसे  भ्र रक्षित  छोड़ने  के  क्या  कारण  है  ;

 wa  तक  की  गई  जांच  के  कया  परिणाम  निकले

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  रब): (क) तिलक तिलक  नगर  के  पास  खेत  से  16

 1970  को  एक  100  के०वी०  ए०  का  ट्रांसफामंर  चोरी हो  गया  था  |

 ट्रांतकामर  की  लागत  7000  रूपए  है  ।

 दूर  स्थित  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  ट्रांसफार्मर  की  निगरानी  के  लिए  चौकीदार  रखने  की

 लागत  इतनी  अधिक  है  कि  यह  प्रबन्ध  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ट्रांसफामंरों  की  चोरी  होने  से  बचाने  के  लिए

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इनको  सहायक  खम्बों  के  ऊपर  लगी  संरचनाश्रो  के  साथ  डाल  दिया  जाता  है  |

 पुलिस  मामले  की  जांच  कर
 रही  है  ।

 रूमानिया  तथा  परिचय  जयंती  के  मध्य  परमाणु  वस्त्रों  के  प्रसार  को  रोकने  की  सन्धि

 *381-  श्री  aq  क्या  वैदेशिक  कायें  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  प्रो  श्रावित किया  गया  है  कि  रूमानिया  तथा

 पशिचम  जर्मनी  के  बीच  परमार  वस्त्रों  के  प्रसार  को  रोकने  की  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  हुए

 क्या  ऐसी  सम्भावना है  कि  बड़ी  शक्तियां  भारत पर  इस  सन्धि  पर  हस्ताक्षर  करने  तथा
 ब  OS

 इस  प्रकार  हमारे  जन्म  सिद्ध  प्रतिभा  को  बेच  देने  के  लिए  और  अधिक  दबाव  डालेंगी  |

 सरकार  इस  दबाव  का  सामन  किस  प्रकार  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 प्रतिरक्षा  के  उद्देश्य  से  परमाणु  seat  के  निर्माण  में  थ  वाली  लागत  के  बारे  में  अध्ययन
 न  करने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 बे वे शिक  कार्य  मंत्री
 दिनेश

 जी
 ~ are  परमाणु  शस्त्रों  के  विस्तार-प्रसार  को  रोकने  से  सम्बद्ध  संधि  के  बारे  में

 भारत  की  स्थिति  सभी  देशों  को  श्रंतर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  कौर  द्विपक्षीय  बातचीत  में  पूरी  तरह  समझाई  जा
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 चुकी  जिससे  बड़े  राष्ट्र  भी  शामिल  ग्रोवर  वे  इसे  पूरी  तरह  समझते  हैं  ।  भारत  पर  न  तो  कोई  दबाव

 STAT  जा  रहा  न  डाला  ही  जा  सकता  है

 परमाणु शक्ति  का  प्रयोग  सिफ  शान्तिपूर्ण  उद्देश्यों में  ही  करने  की
 अपनी  नीति

 को
 देखते

 हुए  इसका  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ब्रिटेन  में  gat  श्रीलंका  के  भारतीय  परिवारों  का  प्रवेश

 *382.  श्री  to  गोपालन

 श्री  क

 क्या  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  वैदेशिक  काय  सचिव  के  नेतृत्व  में  एक  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल ने
 ब्रिटेन  में  पर्ची  अफ्रीका  के  भारतीय  परिवारों  का  कोटा  बढ़ाने  के  बारे  में  ब्रिटिश  दल  के  साथ  बातचीत

 की  और

 यदि  तो
 बातचीत  का  सारांश क्या  है  प्रो

 उस
 पर

 सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  )  कौर  .
 4  जनवरी  1970

 में  लन्दन  में  भारत  भ्र  ब्रिटेन  के  बीच  भ्रमणकारी  स्तर
 की  जो  बातचीत  हुई  थी  उसमें  भारतीय  प्रतिनिधि

 मंडल  ने  दूसरी  बातों  के  ग्र लावा  इस  प्रश्न  को  भी  उठाया  था  ।  हमारे  प्रतिनिधि  मंडल  ने  इस  बात  की
 ग्रा वश्य कता  पर  बल  दिया था  कि  जो  लोग  नौकरियों  अथवा  व्यापार से  अलग  कर  दिये  गए  हैं  उन्हें  बड़ी

 मात्ना में  प्रवेश  देने के  लिए  कहै कोटा  फौरन  बढ़ाना  चाहिए  |  ब्रिटेन  की  सरकार  ने  इन  सुझावों  पर  विचार

 करना  स्वीकार
 कर

 लिया

 पश्चिम  जमाने  के  विदेश  मन्त्री  के  साथ  बरास्ता

 *383.
 श्री  सीबीआई  जे०  पटेल  :

 श्री  सीताराम  केसरी  :

 श्री  बलराज  मधोक  :

 कया  बेक़ैदिओ  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  कया  पश्चिम  जर्मनी  के  विदेश  जो  फरवरी  1970  में  भारत  थ  के  साथ
 कोई  वार्ता  हुई

 यदि  तो  किन  मुख्य  प्रश्नों  पर  विचार  विमश॑  किया  गया

 वैदेशिक
 कार्य  मन्त्री  दिनेश  fag):  जी  हां

 इस  अवसर  पर  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज पर  रख  दी  गई
 इसमें  बातचीत  के  मुख्य  मुख्य  विषय  बताये  गए  हैं  ।  में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी ०

 2801/70]

 फरवरी  परियोजना

 *  384.  श्री  बाबू  राव  क्या  सिचाई  कौर  fae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्या  यह  सच  है  कि  फरक्का  परियोजना  के  महा-प्रबन्धक  ने  पश्चिम  बंगाल  के  सिचाई

 मंत्री  को  सूचित  किया  है  कि  कुछ  व्यक्ति  समरू  परियोजना  को  नष्ट  करने  के  प्रयत्न  क्र  रहे  हैं  ?
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 चुराये  गए  फ्यूल  पम्पों  की  संख्या  कितनी  इसके  कारण  सरकार
 को

 कितनी  हानि  हुई

 कौर  चुराये  गए  सामान  के  स्थान  पर  नया  सामान  लगाने  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  होगी  ;

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि  आरक्षी  ata  द्वारा  नियुक्त  किये गए  सुरक्षा  कर्मचारी

 फोड़  करने  वालों  को  प्री  स्वतन्त्रता  देते  हैं  चाहे  वे  जो  मर्जी  और

 फरक्का  परियोजना  की  ate  तोड़फोड़  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 को

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 सिचाई तथा  विद्युत  मन्त्री  कु०ल०  :  परियोजना के  कर्मों  द्वारा
 की

 गई

 तोड़फोड़  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  परियोजना  स्थन  से  मशीनरी  के  कुछ  कीमती  पुर्जों

 के  एकदम  गायब  हो  जाने  के  सम्बन्ध  जिस  से  कीमती  उपकरण  ठप  हो  पश्चिम  बंगाल  के  सिचाई

 मंत्री  ar  पुलिस  अधिकारियों  का  ध्यान  दिलाया  गया  था  |

 अभी  तक  समय-समय पर  10  इंधन  पम्पों  की  चोरी हुई  हाल ही  में
 6  इंधन  पम्प

 गुम  हुए  हैं  जिनकी  लागत  लगभग  415,000  रुपए है
 ।

 इन  छः  ईधन  पम्पों  के  प्रति-स्थापन  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि
 गि

 इंधन  पम्पों का  आयात  उपकरण  के  साथ  ही  किया  गया  था  न  कि  पूरक  पृथक ।
 विदेशी

 मुद्रा  का  तत्व  उपर  बताई  नजात  का  लगभग  80  से  90  प्रतिशत होगा  |

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 सम्पत्ति  की  रखवाली  करने  के  प्रबन्ध  पहले  ही  मौजूद  हैं  alt  छानबीन  के  लिए  पुलिस

 को  चोरी  की  रिपोर्ट  कर  दी  गई  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  पलिस के  निरीक्षक  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  भी

 भ्रनुरोध  किया  गया  था  फि  वे  इस  मामले  की  छानबीन  करें  ।  हाल  ही  में  खराब  होती  जा  रही

 व्यवस्था  सम्बन्धी  स्थिति  मुख्य  सिचाई  व  जलमार्ग  पश्चिम  बंगाल  के  नोटिस  में  ला  दी

 गई  है
 ।

 भारतीय  रिजवी  बैंक  के  गवर्नर  की  नियुक्ति

 *385.  aft  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  वर्तमान  श्री  एल०  के ०  झा  ,  को  वाशिंगटन  में  भारत

 का  नया  राजदूत  नियुक्त  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  श्री  एल०  के ०  झा  के  उत्तराधिकारी  के  रूप  में  रिजर्व  बैंक  का  नया

 made  किसे  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  राजदूतों  की  नियुक्ति  के  लिए  सरकार  ने  कोई  मार्ग  दर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये

 तौर

 यदि  at,  तो  वे  सिद्धान्त  क्या  हैं  ?

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति  मंत्री  योजना  मंत्री  इंदिरा  :

 जी  att

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 शौर  एक  बड़ी  संख्या  में  राजदूतों  का  चयन  वैदेशिक  सेवा  की  श्रेणी  एक  उ  श्रेणी
 पांच  से  किया  जाता  है  ।  ऐसी  प्रत्येक  नियुक्ति  विभिन्न  कारणों  को  श्यान  में  रख  कर  की

 हाला  जाती है  जैसे  कि
 पद  का  सम्बन्धित  अधिकारी  की  श्रे  पद  की  मुख्य  आवश्यकता  तथा  पद  के  लिए  अधिकारी  की
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 योग्यता  |  कुछ  नियधुक्पों  के  लिए  अन्य  सेवाओं  या  सार्वजनिक  जीवन  के  ग्रन्थ  प्रतिष्ठित

 व्यक्तियों
 पर  भी  विचार करती  है  ।  ऐसी  नियुक्तियों के  सम्बध में  निर्णय  करने में  सरकार  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  की  पृष्ठभूमि  कौर  अनुभव  कौर  पद  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  पर  भी  विचार  करती  है  ।

 बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  नागरिकता  तथा  उनकी  श्रारितयां  का  हस्तान्तरण

 *
 386,  शी  ए०  श्रीधरन  :  क्या  वेदेदिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बर्मा  सरकार  ने  बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  नागरिकता  का  झ्र धि कार  देने  क

 बारे  में  कोई  भ्राश्वासन  दिया

 यदि  तो  उसे  कहां  तक  पूरा  किया  गया
 शौर

 शरणार्थियों  द्वारा  छोड़ी  गई  आस्तियों  के  हस्तान्तरण  के  बारे  में  बर्मा  सरकार  के  साथ

 वृत्तचित्र  करने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारवाही  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल
 बर्मा  सरकार  ने  यह

 इच्छा  व्यक्त की  है  कि  वहू  उन  गैर  राष्ट्रिक ों  जिनमें  वहां  के  भारत मूलक  व्यक्ति  भी  शामिल

 नागरिकता  प्रदान  जो  इसके  योग्य  होंगे ।

 ऐसा  समझा  जाता  है  कि  नागरिकता  प्राप्ति  के  लिए  गैर-राष्ट्रिकों  द्वारा  दिये  गए

 श्रीचंदन-पत्तों  की  छानबीन  करने  के  लिए  बर्मा  सरकार  ने  एक  जांच  समिति  नियुक्त  की

 बर्मा  से  भारत  लौटने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिक ों  की  रोगियों  की  क्षति-पूर्ति  का  दोनों

 सरकारों  के  विचाराधीन  हैं  ।

 बर्मा में  रहने  बाले
 नागरिकों

 को  स्वदेश  चुनने
 की

 छूट

 +  387,
 श्री  भयावन  :  क्या  वेदेदिक-क्ा्य मस्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  नागालैण्ड  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  कि  बर्मा  में  रहने  वाले

 का  अपनो  इच्छा  का  देश  चुनने  से  वंचित  नहीं  फिया  जाना

 क्या यद  मामला  वर्मा  सरकार के  साथ  उठाया  गया  हैं  ;  तौर

 इस  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  बर्मा  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बददिल-कार्य  मन्त्री  i  दिनेश  नागालैण्ड  की  सरकार ते

 समय  पर  भारत  सरकार  को  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  जिन  पर  गौर  किया  रहा  है
 ।

 भारत  पाकिस्तान  सम्बन्धों  के  मामले  में  मूल  विवाद

 *388.  श्री  योगेन्द्र शर्मा  :

 श्री  वेणी  इंकर  फार्मा  :

 कया  वैदेशिक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  याहया  खां  ने  एक  वक्तव्य  में  कहा  है  कि

 भारत  के  साथ  सम्बन्ध  केवल  तभी  सुधर  सकते  हैं  जबकि  दोनों  दे  हों  के  वीच  मूल  विवाद  हल  हो  और

 यदि  तो  उनके  द्वारा  बताए  गए  मूल  विवादों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 बैदेशिक-कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):  और
 बताया  जाता

 है  कि  31  दिसम्बर  1969
 को

 ढाका  में  समाचार  संवाददाताओं  से  बातचीत  करते  हुए  पाकिस्तान
 के

 राष्ट्रपति  याहया  खां  ने  इस  प्राशय  का  बयान  दिया  था  कि  पाकिस्तान  कौर  भारत  के  बीच  सामान्य  शौर

 स्थायी  मैत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  तब  तक  स्थापित  नहीं हो  सकते  जब  तक  उन्हीं  के  शब्दों  दोनों  देशों  के
 बीच

 के  बुनियादी  विवादਂ  न  निपट  जाएं  ।  इस  खबर  के  अनुसार  पाकिस्तान  के  ने  इस  बयाने
 में

 ह  स्पष्ट  नहीं  किया  कि  ये  विवाद  कया  है  ?

 इन्द्रप्रस्थ  नई  दिल्‍ली

 *389.  श्री  चिन्तामणि  पाणिनी  :

 श्री  यशपाल सिंह  :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्लो  के  बिजलीघर  के  बार-बार  बन्द  होने  के  बारें  में  जांच  करने  के  लिए

 नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  कौर

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशें  क्या  हैं  कौर  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  28

 1970  को  प्रस्तुत  की  ।

 विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जाता  है  ।  प्रिन्थालय  में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या

 °  दी०  --2802/70]

 फोटो-कागज  की  कमी

 *390.  श्री  राम  सिंह  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  फोटो-कागज  बनाने  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  सामग्री  के  पर

 प्रतिबन्धों  के  कारण  फोटो-कागज  की  बहुत  कमी  हो  गई  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  फोटो  कागज  की  इस  कमी के  कारण  यह  कागज  चोर  बाजार  में

 चौगुने  मूल्य  पर  बिका  कौर
 x

 यदि  तो  फो डो सामग्री  पर  ग्रा यात  प्रतिबन्धों  में  छूट  देने  के  लिए  सर  ने  क्यो

 कार्यवाही  की  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  :  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  फोटो  कागज

 की  कमी  के  बारे  में  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  यह  कमी  इस  कागज  के  बनाने  के  लिए  इस्तेमाल  होने

 वाले  कच्चे  माल  के  आयात  पर  किसी  प्रतिबन्ध  के  कारण  नहीं है  ।

 यद्यपि  सरकार  को  कोई  ऐसी  जानकारी  नहीं  है  कि  फोटी  कागज  भ्रामक  मूल्य  के  चौगुने

 मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  FET  भो  ऐसा  पता  चना  है  कि  कुछ  आकार  के  कागज  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विक्रेताओं

 ने  att  मूल्य  बढ़ा  लिए  हैं  ।

 फोटो  कागज  उत्पादन  करने  वाले  एककों  को  उनका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त

 कच्चे  माल
 के  आयात  करने  की  अनुमति  देने  के  प्रबन्ध  fet  जा  रहे  फिलहाल  13.5  लाख  रुपए

 मूल्य  के  फोटो  ग्राफिक  कागज  का  आयात  भा  रतीय  राज्य  व्यापार  निगम  से  माध्यम  के  करने  की  व्यवस्था
 की  जा  रही  है  |

 32



 20  1891  )  लिखित  उत्तर

 पूंजीगत  वस्त्रों  के  आयात  के  लिये  विदेशी मुद्रा  का  नियतन

 2401.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  कया  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूंजीगत

 वस्तुप्नों के ्रायात के लिए के  आयात  के  लिए  तीसरी  पं  चवर्षी  प्र  योजना  की  अवधि  में  (  1961-62  से
 1965-66  तक )

 तथा  AT  1966-67 से  1969-70 तक  की  श्रवधि में एकाधिकार में  एकाधिकार  जांच  आयोग  प्रतिवेदन  1965

 की  सूची  में  बताये गए  75  बड़े  व्यापार  गृहों  में  से  प्रत्येक  को  तथा  सरकारी  कौर  गैरसरकारी  क्षेत्र  के

 प्रत्य  उपक्रमों को  कितने  सत्य  की  विदेशी war  दी  गई  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  जारी  किये  गए  आयात  लाइसेंसों

 के  ब्यौरे  नाइमें पों  आयात  लाइसेंसों  तथा  निर्यात  लाइसेंसों  के  साप्ताहिक  बलेटिन  में

 प्रकाशित  किये  जाते  जिसकी  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  |

 पका  द्वारा  भारत  को  राड़ार ों  की  सप्लाई

 2402.
 श्री  बाब्राव पटेल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीका  द्वारा  सैनिक  सहायता  के  रूप  में  भारत  को  राडारों  की

 सप्लाई  1962  में  चीनी  शभ्राक्रमण  के  तरन्त  बाद  बन्द  कर  दी  गई

 राडार  एककों  के  लिए  संचार  सम्पर्क ों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  60  करोड़  रुपए  की

 परियोजना  के  सम्बन्ध  में  आणविक  शक्ति  विभाग  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  wit  प्रतिरक्षा  विज्ञान  संगठन

 द्वारा  रखे  गए  तीन  प्रस्तावों  का  मुख्य  व्यौरा  कया  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  समूची  परियोजना  पिछले  सात  वर्षों  से  लटकी  पड़ी  है
 are  यदि  तो  इस  परियोजना  को  शीघ्र  कार्यरूप  देने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 प्रतिरक्षा  ate  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  ही  स्वर्ण  कुछ  राडार चीन

 द्वारा  झ्राक्रमण  के  पश्चात  सहायता  के  तौर  पर  यू  ०एस  ०ए०  द्वारा  सप्लाई किये  गए  उसके  पश्चात

 सहायता  सितम्बर  1965  में  पाकिस्तान  के  साथ  युद्ध  के  पश्चात  बन्द  कर  दी  गई  थी  ।

 राडार  यूनिटों  के  संचार  सम्पर्क  प्राप्य  करने  के  लिए  केवल  दो  टेंडर  प्राप्त  हुए  हैं

 ग्रामीण  सर्वश्री  भारत  इ  लैक्टोनिक्स  लि०  कौर  प्राणशक्ति  विभाग  से  ।  इसकी  अधिक  सूचना  देना

 हित  में  न  होगा ।

 इस  तन्त्र  पर  पहलें  1964  में  विचार  किया  गया  था  ।  ग्रीन  1967  में  यू  ०एस०ए०

 द्वारा  सेनिक  ऋण  क्या  शरू  हो  जाने  के  साथ  इसका  पुनरुद्धार  किया  गया  था  ।  तब  से  तरन्त

 रक्षा  रक्षा  तन्त्र  के  ग्रंश  के  तौर  इस  प्रस्ताव  का  नसरुदीन  किया  गया  है  ।  प्राप्त  हुए  दोनों  वस्तुत  प्रस्ताव

 एक  कमेटी  द्वारा  रन  हैं  ।  कमेटी की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  जो  शीघ्र  ही  प्रत्याशित  प्रायोजना

 को  च्  बढ़ाया  जायेगा ।

 सिचाई  तथा  विद्युत  परियोजनाश्यों  पर  चर्चा  करने  के  लिये  भारतीय  शिष्टमंडल का  श्री  लंका  का  दौरा

 2403.  sit  बाब  राव  पटल

 श्री  रवि  राव

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रीलंका  में  निर्माणाधीन  शिफ़ाई  तथा  विद्युत  पदनामों  पर  विचार  विमर्श

 के  लिए  श्रीलंका की  सरकार  ने  13  जनवरी  1970  को  सात  दिन  की  यात्रा  के  लिए  भारत  से  किन-किन

 व्यक्तियों  को  आमंत्रित  किया  था

 6/Lok  Sabha/70—4
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 क्या  केन्द्रीय  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  ने
 करा

 तथा  श्रीलंका  के  बीच  सिंचाई  तथा

 विद्युत  विकास  में  तकनीकी  सहयोग  की  संभाव्यताओ्रों  पर  विचार  क्रिया  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  श्री  लका  सरकार
 के

 निमंत्रण  पर  सिचाई  व  बिजली  मंत्री  के  13  1970  से  सात  दिन  के  दौरे  पर  उनके  साथ  जल

 तथा  विद्युत  विकास  सलाहकारी  संस्था  fro  के  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  निदेशक  श्री  एन०  जी०  के०

 मुती  तथा  खाद्य  कृषि  खेती  सलाहकार  कक्ष  के  निदेशक  डा०  एच०  पी०  श्री  वास्तव

 भी  थे  ।

 a
 तथा  श्री  लंका  में  सिचाई  व  बिजली  परियोजना प्र ों  के  लिए  श्रसिकल्प  एवं  विष्शिटियां

 त र
 यार  करने  में  जो  भारतीय  सहायता  इस  समय  दी  जा  रही  है  उसकी  व भार्व्यताश्रों  पर  विचार-विमश

 किया  गया  ।  श्रीलंका  के  प्रधान  मंत्री  तथा  उनके  बिजली  मंत्री  को  यह  सुझाव  दिया  गया
 था  किं  दोनों

 देशों के  वापसी  हित  के  लिए  श्रीलंका  तथा  भारत  की  बिजली  ग्रिड  प्रणालियों  को  वापस  में  जोड़  दिया

 जाए  ।  दोनों  ने  इस  विचार  का  स्वागत  किया  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिका  रियों  के  विदेशी  के  दौरे

 2404.  श्री  बाब् राव  पटेल  :  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1969  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  10  सर्वोच्च  अधिका  रियों  ने  कितनी  विदेश  यात्राएं

 वे  किन-किन देशों  में  किस  उद्देश्य  से  वहां  गए  थे  कौर  सरकार  का  उन  पर  विमान  भाड़ा

 तथा  विदेशी  मुद्रा  सहित  कितना  खर्च  त्र

 निर्यात  व्यापार  के  रूप  में  इन  दौरों  से  क्या  ठोस  फायदे  हुए  हैं
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  तथा
 एक

 विवरण

 में  )
 संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  LT-2803/70]

 संयुक्त  राष्ट्र  में  सो  राइस  के  राजदूत  को  पालम  हवाई  नगड़ी  पर  हुई  सुविधा

 2405,  श्री  म०  aro  क्या  बंदे शिक  कार्य  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  उन्होंने
 उन  परिस्थितियों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  है  जिनमें  लन्दन  जा  रहे  संयुक्त

 राष्ट्र  में
 मोरिशिस

 के  राजदूत  को  24  1970  को  पालम  हवाई  aes  पर  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों
 के

 कक्ष  में  पीछे  छोड़  विमान  उड़  गया

 क्या  दो  सरकारों  के  बीच  निकट  तथा  मैत्रीपूर्ण  संबंधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मारीशस

 सरकार
 को

 कोई  स्पष्टीकरण  भेजा गया  कौर
 xa aN क  =. ऐसी  दुर्भाग्यपूर्ण  घटनाएं  न  हो  न  देने के  लिए

 कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 बेटे  दिक  कार्य-मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुरेन्द्रपाल  सिंह  )  :  (  सिविल  विमानन  ait  पर्यटन

 मंत्रालय  ने  इस  afer  घटना  की  जांच  की  थी  ।

 जी  भारत  में  मोरिशिस  के  उच्चायुक्त  से  क्षमा याच ना  करते  हु  ए  परिस्थितियां  समझा
 दी  गई  हैं  ।

 उन्होंने  यह  इच्छा  व्यक्त
 की

 है
 कि

 यह  मामला  समाप्त  समझा  जाए  |

 यह
 मामला  सिविल  विमानन  we  पेंशन  मन्त्रालय

 के
 ध्यान  में  है  ।
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 भारत  श्रीलंका  बैठकों  में  लिये  गये  निक्षेपों  की  धीमी  गति  से  क्रियान्विति

 2406.
 att  लता  क्या  बेक़ैदिओ  व्यापार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  श्री  लंका  के  राज्य  मन्त्री  द्वारा  दिये  गए  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया
 गया  है  जिसमें  उन्होंने  इश्  बात  पर  निराशा  व्यक्त  की  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  दिल्‍ली  तथा  कोलम्बो

 वार्ता  के  दौरों  tar  स्तर  पर  लिये  गए  इतेक  निर्णयों  को  क्रियान्वित  करने  में  नई  दिल्ली  की  कौर

 से  धीमी  प्रगति रही  कौर

 (a)  कया  श्रीलंका  के  साथ  भारत  के  निकट  सम्बन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्री  लंका  सरकार

 को  इस  बीच  कोई  आश्वासन  दिया  गया  है  ।

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सरकार ने  एक

 क
 दैनिक  समाचारपत्र  में  एक  प्रेस  समाचार  देखा है  ।  यह  ग्राह्य  ठीक  नहीं  है  कि  दोनों  देशों  के  बीच  श्रमिक

 तथा  वाणिज्यिक  सहयोग के  क्षेत्रों में  अ्रगली  कार्यवाही  केवल  भारत  सरकार  को  करनी  आधिक

 सहयोग  पर  भारत  श्रीलंका  संयुक्त  समिति  की  पहली  बैठक  में  किये  गए  नीतियों  के  श्रतुसरण  ऐसे

 क्षेत्रों
 जहां  प्रापसं  व्यापार  तथा  औद्योगिक सहयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  काफी  सम्भाव्यता  इस  समिति

 दवारा  गठित  सं  युक्त  अध्ययन  दलों  द्वारा  जांच  की  जा  चुकी  समिति  के  निर्णय  के  श्रतुसार  उनकी
 सिफारिशें  इसकी  आगामी बैठक  में  इसके  सामने  प्रस्तुत  की  जाएंगी  ।  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  राजनयिक

 माध्यम  से  जो  लंका  सरकार  से  प्रतिरोध  क्रिया  है  कि  भारत  श्रीलंका  संयुक्त  समिति  की  शझ्रागामी बैठक  के

 लिए  उन्हें
 जो  तारी थें  सुविधाजनक  होंगी  उनके  विषय में  वह  संकेत  दें  ।  उनसे  उत्तर  की  प्रतीक्षा  है  ।

 मोहन  मकान  ब्रिवेरोज  लिमिटेड  से  खरीदी  गई  रम

 2407,  श्री  चन्द्र शो वर  तह  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 paela-czlg-feqeqez  ने  पिछले  वर्ष  मोहन  मीकिन  ब्रिवेरीज  लिमिटेड  से  कितनी

 भातरा
 में

 रम  यह  खरीद  कैंटीन  स्टोर्स  डिपार्टमेंट  की  रम  की  कुल  खरीद  का  कितने

 प्रतिशत
 है

 क्या  यड़  सच  है
 कि  परप  मोहन  मिनिक्स  ने  शराब  के  मुफ्त  तत  तथा  अन्य  वस्तुएं

 वितरित  करके  सेता  मलयालम  में  अपने  उत्पादों  का  प्रचार  करके  तथा  वहां  उच्च  शभ्रधिकारियों  पर

 पाव  डान  उक्त  प्रिक  रियों  के  माध्यम  से  कीटोन  स्टोप  डिपार्टमेंट  की  आर  से  क्र यादेश  प्राप्त

 करने ंके  तथा  परवत  उत्पादों  का  प्रचार  करने  के  लिए  एक  सेवा  निवृत्त  ब्रिगेडियर  को  तबीयत  कर  रखा

 वें  सेवा  निवृत्त  ग्राधिकारो  किस  अधिकार  से  किसी  व्यापारी  क्रम्पनी  के  प्रचार  हेतु
 सरकारी  क्राम  का  बहाते  करके  सेना  मुख्यालय  में  प्रवेश  करते हैं  तथा  वहां  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से

 art  हैं  ate इस  प्रकार  सुरक्षा  को  ख़तरा  उत्पन्न  करते  ax

 ऐसी  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन  नए  रादेश  जारी  किये जा  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजी निर्वा रिग  मंत्री
 ज  fag):  )  1968-69

 के  दौरान  फर्म  से  रम  की  67400  दर्जन  बोतलें  खरीदी  गई  यह  राशि  उस  वर्ष  के  दौरान  रम  के

 कुछ  क्रम  के  लगभग  7.7  प्रतिशत  का  प्रतिनिधित्व  करती  हैं  ।

 यह  ठीक है  सेवानिवृत  ब्रिगेडियर  ने  फर्म  की  नौकरी  2  भ्रमर  1969 को  शरु
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 की  थी  उक्त  अ्रधिका  री  द्वारा  may  प्रभाव  के  अनुचित  उपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को

 कोई  सुचना  नहीं  मिली  ।

 सेवा  निवृत्त  सैनिक  अघिकारियों  को  सैनिक  मुख्यालय  में  प्रवेश
 के

 बारे  में  सामान्य

 नागरिक  समझा  जाता है  प्रौढ़  उन  पर  भी  सुरक्षा  की  सभी  व्यवस्थाएं  ला  हू  होती  हैं
 ।

 पूर्वोक्त  कौर  के  कारण  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कन् टीन  cate  विभाग क्मंचारी  संघ  हारा  प्रस्तुत  मांग  पन्न

 2408.  श्री  चन्द्र दो खर  सिह  :  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित  संस्थानों  में  कैन्टीन  स्टोर्स  विभाग  मदनिरमित

 कर्मचारी  संघ  ने  कन् टीन  स्टोंस  विभाग  के  प्रबंधकों  को  कोई  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया  है  ;

 यदि  तो  इन  मांगों  का  ब्यौरा  कया  है

 उसमें  से  कौन  सी
 मांगें  मान

 ली
 गई  हैं  कौर  कौन  सी  मांगें  प्रबंधकों  को  स्वीकार

 कर्मचारियों की  सभी  मांगों को  क्रियान्वित करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 जारही

 प्रतिरक्षा  site  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  :  से

 कैंटीन
 स्टोर्स  डिपार्टमेंट  के  कार्मिक  संघ ने  निम्न  प्रार्थनाएं  दी  हैं  :-

 (1)  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किए  गए  स्वास्थ  मकानों  का  किराया  उसी  तरह  वसूल

 किया  जाए  जैसे  कि  कर्मचारियों  से  |

 (2)  ato  एस०  डी०  कर्मचारी  सहकारी  क्रेडिट  सोसाईटी  बम्बई  के  कार्यों

 की  जांच  कराई  संघ  को  ऐसा  लगा  सोसाइटी  की  निधियों  का  दुरुपयोग  हो

 रहा था  ।

 (3)  सैनिक  हस्पतालों  में  कार्यकारिणी  उसके  कुटुम्बों  को  चिकित्सा  सुविधाएं

 प्राप्त  करने  में  कठिनाईयों को  दुर  क्रिया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  तमंचा  16.0  को  स्थायी  नियुक्तियां  प्रदान  की  जाएं  |

 (5)  ate  पानीटोला में  तमंचा  रियों
 को  फरवरी

 से
 राशन  भत्ता

 दिया  जाए  ।

 (6)  सहकारी  क्रेडिट  सोसाईटी  बम्बई  ने  भारत  भर  के  संस्थानों  के  कर्मचारियों  को

 अ्रल्पायधिक  ऋण  प्राप्त  होने  कौर  यह  बम्बई  के  कर्मचारियों
 तक  हो  सीमित  नहीं  रहने  चाहिएं  |

 2.  उपरोक्त  मदों  के  संबंध  में  भ्रध्ययन  स्थिति इ  स  प्रकार  है  :-

 (1)  मामला  श्राक्रिष्यता पूवीं  विचाराधीन  है  ।

 (2)  संघ  के  प्रतिनिधियों  को  सलाह दी  गई  है  कि  यह  महाराष्ट्र  सहकारी  सोसाइटीज

 अधिनियम  के  श्रन्त॑गत  सक्षम  प्राधिकरण  से  बात  चलाएं  |

 (3)  ato  एस०  डी०  कर्मचारी  कौर  उसके  कुटुम्ब  पहले  से  ही  सैनिक
 हस्पतालों  में  चिकित्सा  उपकार  के  अधिकारी  हैं  ।  चिकित्सा  उपचार  के  लिए  इन्कार  के  विशिष्ट
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 मामलों को  सी०  एस०  डी०  प्रबंध  के  ध्यान  में  लाने  की  संघ  को  सलाह  दी  गई  है  ।

 (4)  संघ  के  प्रतिनिधियों को  बता  दिया  गया  है  जभी  प्रत्येक यूनिट  के  नियमित

 कर्मचारीगण  के  ढांचे  की  रूप  रेखा  तैयार हो  एक  नियमित  शिखाधार
 पर  नियुक्तियां की  जाएंगी  ।

 (5)  संघ  पर  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी गई  है
 कि

 स्टेटिक  यूनिटों  में  रक्षा  भ्र सैनिकों  को

 प्राप्य  तौर  पर  सी ०  एस०  डी०  कमेंट्री  राशन  भत्ते  के  अघिकारी  नहीं  परन्तु

 ग्र ति रिक्त  भत्ते  के  तौर  पर  उन्हें  1  नवम्बर  1966  प्रौर  उसके  बाद  से  ag  दिया  जा  रहा  है  ।

 (6)  सेब को  बताया  गया  है  कि  मामला सी०  एस०  डी०
 )  कमंचारी  सहायक

 क्रेडिट  सोसाईटी के  मताधिकार  में  महाराष्ट्र  सहकारी  सोसाईटीज  अघिनियम  के  उपबंधों

 के
 ग्रनुसार  उपयुक्त  उपाय  करने  के  लिए  सदस्य  स्वतन्त्र  हैं

 ।

 दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  में  कैन्टीन  स्टोर्स  डिपार्टमेंट  के  तमंचा  रियों  द्वारा  कर्मचारी  संघ  बनाना

 2409.  थ्रो  arg  stat  सिह  :  क्या  रक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  दिल्ली  तथा  नई  दिल्‍ली  स्थित  संस्थानों  में  कैंटीन  cele  विभाग  के  कर्मचारियों

 द्वारा  एक  पृथक  कमेंट्री  संघ  बनाया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसे  कैन्टीन  cele  वि  भाग  के  प्रबन्धकों ने  मान्यता  प्रदान  कर  दी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  ate  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मन्त्री  स्वर्ण  12 सल्ल
 हनुः  (@)  दिल्‍ली  में

 मुख्यालय सहित  सी०  एस०  डी०  के  कार्मिक  संघ  के  नाम  से  एक  संघ  बनाया  गया  है  ।

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शल्य  क्रिया  उपकरणों  का  रायात

 2410.  श्री  चन्द्र  शेखर  सिह  :  क्या  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या  मुख्य  आयात  तथा  निर्वात  को  हाल  में  eer  जारी  किए  गए  हैं  fe  वह

 विदेशों  से  लौट  रहे  सभी  भारतीय  डाक्टरों  को  अपने  औजारों  के  रूप  में  आवश्यक  शल्यक्रिया  उपकरणों

 का  aaa  करनें  के  लिए  maa  परमिट  जारी  करें  ।

 यदि  तो  भारत  वापस  लौट  रह  डाक्टर  किन-किन  औजारों  को  भारत  ला  सकते  हैं

 are  विदेशी  मुद्रा  अर्थात  स्टीवन में  वे  कितनी  लगत  तक  के  हो  सकते  हैं  ;

 सर्जिकल  औजारों  के  इस  आयात  पर  कितना  प्रतिशत  सीमा  शुल्क  लिया  जाता  we

 यात  परमिट
 के

 जारी  किये  जाने  की  तिथि  से  कितने  समय  के  श्रीधर  किसी  डाक्टर को

 ऊपर  पूरे  arse  का  हयात  कर  लेना  होगा
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री
 राम  सेवक  से  रायात-निर्यात  के

 मुख्य  नियंत्रक
 को

 हाल  में  कोई  अनुदेश  नहीं  दिया  गया  है  कि  वह  विदेशों  से  लौट  रहे  भारतीय

 को  श्रावश्यक  शल्य  क्रिया  का  ग्रा यात  करने  के  लिए  कस्टम  निकासी  परमिट  दें  ।  ऐसे  मामलों  में

 कस्टम  निकासी  परमिट  जारी  नहीं  किए  जाते  लेकिन  यदि  कोई  डाक्टर  कम  से  कम  एक  वर्ष  की  अवधि

 के  लिए  विदेश  में  रहा  हो  तो  उसे  पर्यटक  इतर  सामान  नियमों  के  भ्रन्तर्गत  मिलने  वाले  सामान्य  सामान
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 एलायंस  के  पति  परमिट  के  बिना  ही  प्रकर  तक  के  व्यवसायिक  साधन  तथा  ग्रौजारों

 की  निकासी  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  ऋतुमति  दी  जाती  है  ।  पर्यटक  इतर-सामान  नियमों  के

 अ्रस्तगंत  ग्रा यात  होने  वाले  शल्य  क्रिया  औजारों  पर  शत-प्रतिशत  सीमा  शुल्क  लगता  है  |

 भारत  में  बर्मा  के  राजदूत  तथा  मणिपुर  के  उप-राज्यपाल  के
 बीच  बातचीत

 2411.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा :

 श्री  य०  श्र ०  प्रसाद  :

 कया  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  बर्मा  के  राजदूत  ने  भारत  तथा  बर्मा  के  बं  भ्रन्तर्राष्ट्री य

 सीमा  के  पार  कुकी  तथा  मिजो  विद्रोहियों  के  श्राम्दोलन  के  बारे  में  मणिपुर  के  उप-राज्यपाल  से

 बात-चीत  की  कौर

 यदि  तो  बातचीत  के  क्या  निष्कर्ष  निकले
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री
 सुरेन्द्रपाल  fag):  (#)  जी  नहीं  ।  बर्मा

 के  राजदूत

 इम्फाल  में  मणिपुर  के  लेफ्टिनेन्ट  गवर्नर  से  शिष्टाचार  के  नाते उस  समय  मिलने  गए थे
 जब  कि  वे

 सम्मिलित  सीमा  आयोग  के  बर्मी  नेता  की  बागवानी  के  लिए  तार्मू  जा  रहे  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिश्रमी  एशिया  की  स्थिति

 2412.  को  राम  चंद्र  वोरप्पा :

 श्री  यह  Ho

 कया  बेदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  14  1970  के  टाईम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  ara  के  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  पश्चिमी  एशिया  में  स्थिति  इतनी  गम्भीर  कभी  नहीं

 थी  जितनी  1967  में  60  दिन  के  युद्ध  के  पश्चात  हो  गई  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 बंदिशें-कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  आर  जी  ai

 सरकार  पश्चिम  एशिया  की  स्थिति  की
 गम्भी  रता

 से  अवगत  है  और  वह  इस  बात  के  लिए  चिन्तित  है  कि

 हाल  के  महीनों  में  इसकी  स्थिति  कौर  भी  बिगड़  गई  है  ।  हमें  इस  बात  का  दु:ख  है  कि  नवम्बर  22,  1967

 के  सुरक्षा  परिषद  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन में  कभी  तक  कोई  प्रगति नहीं  हुई  जिसमें इस  विवाद  के

 शांतिपूर्ण  समझौते  के  लिए  आवश्यक  ढांचे  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 स्वीकृति  के  लिये  विचाराधीन  पड़ी  महाराष्ट्र  को  परियोजना यें

 2413.  श्री  जाज  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे

 क्या  स्वीकृति
 के  लिए  विचाराधीन  पड़ी  हुई  महाराष्ट्र  की  परियोजनाओं  के  बारें  में

 सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  कोई  टिप्पण  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ;

 bn
 परियोजनाओं  को  स्वीकृति  इन

 मे  विलम्ब के  कया  हैं  ;  ्र
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 (a)  स्वीकृति कब  ae  दे  दी  जायेगी  ।

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :
 महा  राष्ट्र

 सरकार  कुछ

 सिंचाई  परियोजना ग्र ों  को  स्वीकृति  देनें  के  लिए  कह  रही  है  ।

 ये  परियोजनाओं  निम्नलिखित

 तापी  बेसिन

 ग्राम  तापी  परियोजना  प्रो  हरणबारी  मध्यम  सिचाई  स्कीम  |

 तिवारी  बेसन

 तिवारी  परियोजना  ।

 गोदावरी  बेसिन

 पेंच  पेन  लेंडी  कौर  ऊपर  प्रवरा  परियोजनाएं

 कौर  16  मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  |

 कृष्णा  बेसिन

 दूध गंगा  परियोजना  कौर  3  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  |

 शम्बा  बेसिन

 रम्बा  घाटी  मध्यम  सिचाई  स्कीम  ।

 शौर
 महाराष्ट्र  में  बहुत  सी  स्कीमें  स्वीकृत  हो  चुकी  थीं  इन  स्कीमों

 की

 गोबर  लागत  210  करोड़  रुपए  है  इस  लिए  राज्य  की  चौथी  यो  जना  के  मसौदे  में  परिकल्पित  123.93

 करोड़  रुपए  के  सिचाई  कार्यक्रम  केंद्र  तापी  परियोजना  को  शामिल  करने  के  लिए  कठिनाई  महसूस

 हुई  थी  ।  इस  स्कीम  को  स्वीकृति  दे  ने  के  प्रश्न  प  र  योजना  राज्य  की  योजना  के  झ्रावद्धित  प्राकार

 की  रोशनी  विचार  कर  रहा  है  ।

 यह  विचार  है
 कि

 जब
 तक

 नदियों  के  जल  विवादों  पर  न्यायाधिकरण विचार  कर  रहे  हैं
 तब

 TH  कृष्णा  गोदावरी  करे  सीनों  में  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देना  उचित  नहीं  होगा  ।

 लम्बा  घाटी  प्रौढ़  हरण बारी  स्कीमों  पर  की  गई  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  की

 टिप्पणियों  के  उत्तरों  की  राज्य  सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रहो  है  ।

 Scheme  under  Consideration  for  Cheap  Rural  Electrification

 2414.  ShriG.C.  Dixit.  Will  the  Minister  of  Trrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  scheme  of  rural  electrification,  on  an  economy  basis  is
 under  theconsideration  of  Government  ;

 an
 (b)  ifso,  whether  the  villages  of  Madhya  Pradesh  have  also  been  included  in  said  scheme  ;

 (c)  if  so,  the  number  of  villages  and  the  names  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Trrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  to  (c):  No  Scheme  of  rural  electrification  on  an  economy  basis  is  under  the  considera-
 tion  of  Government.  However,  in  the  context  of  financing  by  the  Rural  Electrification  Cor-
 poration,  of  rural  electrification  schemes,  the  Madhya  Pradesh  Electricity  Board  has  submitted  14
 schemes  for  the  consideration  of  the  Corporation.  These  Schemes  also  envisage  the  electri-
 fication  of  villages  in  the  districts  of  Seoni,  Chhindwara,  Bilaspur  and  Raipur.

 Irrigation  and  Power  Project  run  with  the  assistance  of  World  Bank
 and  United  Nations

 Organisations
 *2415.  Shri  MaharajSingh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state  the  names  of  the  irrigation  and  powe:x  projects  being  run  with  the  assistance  of  the  World
 Bank  and  the  United  Nations  Organisations  and  the  progress  made  so  far  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :
 The  requisite  information  is  given  in  the  attached  Statement.  (Placed  in  Library.  Sec  No.
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 एल्युमिनियम  fafa

 2416.  श्री  गा्डिलिगन  गौड  :  कया  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  एल्यूमिनियम  का  विदेशों  को  निर्यात  करने  के  बारे  में

 विचार  कर  रही  है  ;  कौर

 यदि  हां तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है  ate  एल्यूमिनियम  का

 निर्यात  किन  देशों
 को

 किया

 जायेंगी  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  सेवक  (4  तथा  एल्यूमिनियम धातु
 के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  निर्यात  नीति  यह  है  कि  एल्यूमिनियम  के  मूल  उत्पादकों  को  31-3-1970  तक

 fo  सी०  कमर्शियल  ग्रेड  या  प्रोपर्टी  रोड्स  के  निर्यात  की  अनुमति  है  ।  1968-69  में  6.78  करोड़

 रु०  मूल्य  की  एल्युमिनियम  धातु  का  निर्यात  gar  ग्रोवर  ata  1969  से  जनवरी  1970  की  अवधि  में

 ये  निर्यात  3.40
 करोड़  रुपये  मूल्य  के  थे

 ।
 धातु  की  प्राप्यता  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 श्रागामी

 वर्ष  के  लिए  नीति  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मंत्रियों को  कृषि  से  ara

 2417.  श्री  न०  कठ  सांघी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  केन्द्रीय  मंत्रियों  ak  राज्यों  में  मंत्रियों  को  कृषि

 उत्पाद  से  प्रति  विष  एक  लाख  रुपए  इससे  अधिक  की  ara  हो  रही  ौर
 | च ३

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  ate  केन्द्रीय  सरकार  के  ऐसे  मंत्रियों  की
 संख्या

 कितनी  है  ?

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री  इंदिरा

 ate  संविधान  के  sata  कृषि  are  पर  टैक्स  राज्य  को  मिलने  वाले  रा  का  साधन  है

 इस  दृष्टि  से  भारत  सरकार  के  पास  केन्द्रीय  मंत्रियों  कौर  राज्य  सरकारों  के  मंत्रियों  की  कृषि  से  होने  वाली

 ag  के  बार  में  कोई  जानकारी नहीं  है

 पूना  नगर  निगम  के  परिवहन  प्रबन्धक  हारा  विदेशी  मुद्रा  कथित  दुरुपयोग

 2418.  श्री  बाबूराव  कया  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  तीन  वर्ष  पूवे  प्रस्तुत  रिपोर्टे  के  पूना  नगर  निगम  के

 परिवहन  प्रबन्धक  श्री  बी  ०डी०  देसाई  ने  50,000  रुपए  के  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  का  किस  प्रकार  कथित

 दुरुपयोग  उसकी  संक्षिप्त  ब्यौरा  कया

 इस  व्यक्ति के  विरुद्ध  सरकार ने  कया  कार्यवाही की  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  पूना  नगर  निगम
 के  परिवहन

 प्रबन्धक  श्री  वी०डी०  देसाई  ने  नगर  पालिका  परिवहन  उपक्रम  के  लिए  मोटर  गाड़ियों  के  पुर्जों  के

 आयात  हेतु  3,  11,400  रु०
 के  मूल्य के  राठ  लाइसेंस  लिए थे  |  पुना  परिवहन  उपक्रम के  लिए  मोटर

 गाड़ियों  के  गर्मजोशी  का  आयात  करने  तथा  उनकी  पूर्ति  करने  हेतु  उन्होंने  कुछ  ग  र-सरकारी  फर्मों  के  नाम
 प्राधिकर  पर  पत्र  भी  प्राप्त  किये  थे  ।  बाद  में  पूरे  मूल्य  के  मोटर-गाड़ियों  के  यूज  उपक्रम  को  सप्लाई
 नहीं  किये  गए  |

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  afar  मुख्य  प्रेजीडेंसी
 की  भ्र दा लत  में  आयात  तथा  निर्यात  )  1947  की  धारा  5  के
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 10-7-67  को  एक  शिकायत  दर्ज  कर  दी  गई  है  ।  मामलों  भ्र दा लत  के  विचाराधीन है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Shares  held  by  Central  Ministers  in  Indian  and  Foreign  Companies

 2419,  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state :

 (a)  the  names:  of  the  Union  Ministers,  Ministers  of  State  and  Deputy  Ministers,  who
 are  holding  shares  and  partnership  in  the  Indian  and  foreign  companies

 (b)  the  value  of  shares  in  each  case  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  some  companies  or  commercial  organisations  belonging
 to  some  of  the  Ministers  are  functioning  in  India  as  well  as  foreign  countries  ;  and

 (d)  | हल  so,  the  names  of  the  said  Ministers  and  the  capital  invested  in  each  company
 ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of  Planning

 (Shrimati  Indira  Gandhi)  (a)  to  (d)  The  hon’ble  Member  will  kindly  appreciat  that

 as  the  House  has  been  informed  in  the  past,  under  the  existing  Code  of  Conduct  for  Ministers,
 the  information  sought  by  him  is  furnished  to  the  Prime  Minister  by  the  members  of  the  Council
 of  Ministers  in  confidence  It  would  therefore  not  be  appropriate  to  divulge  the  same

 जापान  को  लौह  वयस्क  का  निर्यात

 2420,  श्री  fao  Ato  शास्त्रो

 श्रीमती  शारदा  मकानों

 rat  बिदेशी  व्यापार  seal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  जापान  के  इस्पात उद्योग  के  विकास  तथा  भारत  द्वारा

 इसके  कच्चे  माल  की  भ्रावश्यकता  की  पूति  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन  करने  के  लिए  जापान  के  साथ  एक

 संबत  समिति  का  गठन  करने  के  लिए  सहमत हो  गई  है

 यदि  तो  भारत  सरकार  ने  क्या  वायदे  किये  हैं

 31  मान  1969 को  समाप्त  होने  वाले  ad  में  जापान को  कितना  लौह-ग्राहक  निर्यात

 किया  र

 यह  निर्वात  इससे  पहले  के  ag  के  निर्यात  की  तुलना  में  कम  है  या  ग्रसित  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मिन्नी  राम  :  तथा  जापानी  इस्पात

 उद्योग  तथा  कच्चे  माल  के  भारतीय  पर्तिकर्ताश्रों  के  बीच  सहयोग  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिए  जापान  के  साथ

 एक
 कहावत

 समिति  गठित  करने  के  सुझाव  दिये  गए  हैं  ।  सरकार  इन  सुझावों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 तथा  1968-69 के  दौरान  भारत ने  जापान  को  129.4  लाख  मे०  टन  लौह

 अयस्क  का  निर्यात  किया  जब  कि  1967-68 में  109.7  लाख  म्‌०  टन  माल  का  निर्यात  किया  गया  था  |

 नेपाल  में  भारत  के  स्वरूप  का  विकृत  होना

 2421.  डा०  कर्णी  क्या  वेदेदिक-काये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान  3

 1970 के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  डाक  संस्करण  के

 सम्पादक  के  नाम  पत्र  स्तम्भ  में नेपाल  में  भारत
 के

 स्वरूप
 का  विकृत  होना  (The  turnished  image

 of  India  in  Nepal)  शीर्षक से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया
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 यदि  at,  तो  इस  कथन  में  कहां तक  सच्चाई  रोक

 इस  विकृत  स्वरूप  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य
 मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  oft  ar

 पत्न  की  बातों  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  कहा  गया  फिर  भारत  कौर  नेपाल  जैस  दो

 गहरे  प्रौढ़
 मित्रवत  पड़ोसी

 देशों  के  बीचਂ  कुछ  समस्याओं  का  उत्पन्न  होना  स्वाभाविक  है  ।

 वापसी  बातचीत  के  द्वारा  इन  समस्याओं  को  हल  करने  के  विचार  दोनों
 तरफ

 से

 इन  समस्याओं  पर  समुचित  दृष्टिकोण  रखने  के  लिए  बराबर  ही  उपयुक्त  प्रयास  किए  जा  रह  हैं
 |

 Imbalance  in  Installation  of  Tube-wells  in  States

 +*2422.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Willthe  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  were  1,25,000  electric  tubewells  viz.,  15  per  cent  of  the

 total  tubz-wells  in  the  country  in  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh as  against
 a_  total  of  about  26,00,000  tube-wells  in  all  other  States  till  1968  ;

 (b)  ल  so,  the  number  of  electric  tube-wells  in  these  States  at  present  ;
 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  were  2,56,594  electric  tube-wells  in  Madras,  57,225

 in  Andhra  Pradesh,  44,901  in  Maharashtra,  17,591  in  Uttar  Pradesh,  17,155  in  Gujarat,  15,220
 in  Haryana,  10,660  in  Bihar,  7,309  in  Madhya  Pradesh;  9,062  in  Rajasthan  and  only  437  in  West

 Benga  till  the  end  of  the  Third  Five  Year  Plan  ;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  propose  to  remove  this  imbalance  and  if  so,  how  and,
 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Th:  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :

 (a)  Out  of  a  total  of  8,42,  450  tube-wells/pumpsets  energised  in  all  the  States  till  1968,  the  num-

 ber  of  tube-wells/pumpsets  energised  in  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan  and  Uttar  Pradesh

 was  1,24,422  representing  15°  of  the  number  energised  in  the  other  States.

 (b)  The  number  of  pumpsets/tube-wells  energised  in  the  States  of  Bihar,  Madhya  Pradesh,

 Rajasthan  and  Uttar  Pradesh  up  to  December,  1969,  is  1,99,521.

 (c)  The  number  of  pumpsets/tubewells  energised  till  the  end  of  the  Third  Five  Year

 Plan  is  as  follows
 .

 Andra  Pradesh  57,225
 Tamil  Nadu  2,56,594
 Maharashtra  44,978
 Uttar  Pradesh  17,591
 Gujarat  17,155
 Haryana  ous  15,220
 Bihar  on  10,660
 Madhya  Pradesh  7,341
 Rajasthan  6,962

 437 West  Bengal

 (d)  Government  have  set  up  the  Rural  Electrification  Corporation  in  the  Central  Sector
 for  financing  rural  electrification  schemes  in  addition  to  funds  provided  in  the  State  Plans  for
 rural  electrification.  The  Corporation  has  been  directed  to  waive  the  condition  of  economic
 viability for  a  period  not  exceeding  five
 mically  bac

 years  in  respect  of  rural  electrification  schemes  in  econo-
 kward  areas  with  future  agricultural  potential.
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 लिखित

 उत्तर

 मृत  सैनिकों  के  ध्राश्रितों  को  पेन्शन  का  दिया  जाना

 2423.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  प्रतिरक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सेवाकाल  में  मरने  वाले  सैनिकों  के  आश्रितों  को  तथा  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  मरने  वाल

 सैनिक  के  भ्राश्रितों को  पेंशन  देने  सम्बन्धी नियम  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  डिस्ट्रिकट  सोराज  एण्ड  एयर  मेन्स  लद दी रिया  दरभंगा के

 सचिव ने  जयनगर  निवासी  स्वर्गीय  श्री  अब्दुल  हफीज  की  विधवा  श्रीमती  बताता  तथा  wea  की  पेंशन

 सम्बन्धी  भांग  को  भ्रस्वीकांर कर  दिया  रोक

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  |: हू +.  राठ  :
 सेवा  में  मरने  वाले  किसी  सैनिक

 के भ्रघिकोरी  art  या  आश्रितों  को  कुटुम्ब  पेन्शन
 देय  नन्दनी  क्वाड  का  गुणरूप  रोक

 राशि  मुत  सैनिक  की  सेवावधि  से  सम्बन्धित  श्र  उस  द्वारा  अन्तिम  प्राप्त  किये गए  वेतन  से  ।  यह  इस

 कारण भी  विभिन्‍न  होती  है  कि  उसकी  मृत्यु  सेवा  कारण  थी  या  उस  द्वारा  प्रभावित  थी  या  नहीं  ।

 उच्चतम  होता  है  यदि  मृत्यु  युद्ध/संक्रियाद्मों  में  हुई  हो  ।  क्‌ट्म्त्  उन् शन  उस  सैनिक  अधिकारी  श्रावित

 या  ग्रामीणों  को  भी  देय  है  जो  सेवा  से  विमुक्ति  के  बाद  मरे  |  पेन्शन  अवार्ड  इस  कारण  भी  विभिन्‍न

 होता है  कि  बनिक  किसी  faa  hes  पेन्शन  सहित  या  उसके  बिना  सेव  से  विमुक्त  होता  कराया  उसकी

 मृत्यु  किसी  पहली  पैनिक  सेवा के
 कारण  या  उससे  प्रभावित  कौर  श्राया  वह  1-1-1964  को

 सेवा  में  कि
 जब  नियमों  का  अधिक  उदारीकरण  किया  गया  था

 ।

 तथा  (7)  भूतपूर्व  प्रदान  हफीज़  निर्योग्यता  पेन्शन  प्राप्त  कर  रहा  कौर  वह  60  वर्ष

 की  जरायु  के  बाद  निधन  प्राप्त  ear  ।  पेन्शन  के  लिए  उसकी  विधवा  की  प्रार्थना  जिला  नाविक  श्र

 वैमानिक  बोड़  दारा  अफ़सर  इन्कार  fears  बिहार  रेजिमेंट  को  भेजी  गई  जिसने  बताया  कि  कोई

 पेन्शन  देय  न  थी  ।  क्योंकि  भूतपूर्व  ग्रब्दुल  हफ़ीज़  60  वर्ष  की  वायु  के  बाद  निधन  प्राप्त  |  ऐसा  जिला

 नाविक  तथा  वैमानिक  are  द्वारा  विधवा  को  बता  दिया  गया  था  |  इस  किस्म  का  झर  कोई  मामला

 बरेली  में  सेनाधिकारी  की  हत्या

 2424.  श्री  राम  fag  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बरेली  छावनी  में  ए  क  सेनाधिकारी  तथा  उसकी  पत्नी ने  भ्र पने

 घर  में  एक  सेना-श्रधिकारी  की  हत्या  करदी

 यदि  at,  तो  क्या  इस  हत्या  में  कोई  विदेशी  हाथ  था  ;  कौर

 इस  घटना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रतिरक्षा
 कौर  इस्पात  तथा  भारी

 इंजीनियरिंग  मन्त्री  स्वर  fag):  से  इशारा
 शायद  25  1969  की  बरेली  की

 घटना  की  कौर  है  जिस  में  एक  एक  कवाय सना  अफसर

 द्वारा  उपरोक्त  के  घर  पर  लगाये  तथाकथित  घावों  के  परिणामस्वरूप  निधन  को  प्राप्त  हो  गया  था  |
 मामले  की  भ्र सैनिक

 पुलिस
 जांच  कर  रही  है  ।
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 सेवा  मुक्त  इमरजेन्सी  कमीशन  प्राप्त  अघिकारियों  को  बसाने  के  बारे  में  याचिका  समिति
 की  सिफ़ारिशों

 2425.  श्री  क्०  प्र०  fag  देव  :  कया  प्रतिरक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सेवा  मुक्त  इमरजेन्सी  कमीशन  प्राप्त  अधिकारियों  को  बसाने  के  बारे  में  संसदीय

 याचिका  समिति  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  की  गई

 यदि  तो  कितने  सेवा  मुक्त एम  एजेन्सी  कमी शन
 प्राप्त  अधिकारियों  को  बसाया  गया

 कौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इसके क्या  कारण  हैं  कौर  समिति

 द्वारा की  गई  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  शर  इस्पात  तथा  भारी  इंजोनिर्यारिंग  मन्त्री  स्वर्ण  fag):  (7).

 एक  विवरण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  ०ठी  ०--2805/70 ]

 31
 जतवरी

 1970  7945  आपातकालीन कमीशन  प्रकट  मुक्ति  के  लिए  प्राप्य

 हो  गए  थे  ।  उनमें से  3,692  आपातकालीन  को  स्थायी  कमीशन  दिय  [  जा  चुका  है  अथवा  उन्हें

 स्थायी  कमीशन  दिये  जाने  के  योग्य  घोषित  किया  जा  चुका  है  ।  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  2,242  सेवा

 मुक्त  आपातकालीन  ५३५१ ग्रफपराों  को  या  तो  /
 राज्य  सरकारों  कौर  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  बसाया

 जा  चुका  है  ग्रीवा  उन्हें  अपने  सिविल  स्थानों  पर  प्रत्यावतित  किया  गया  है  या  वे  व्यवसाय-उद्योग-कृषि

 शादी  में  आत्म  fade  हो  गए  हैं  ।  अनुशासनीय  पर  सेवा  मुक्त  आपातकालीन  अ्रफसरों  ग्रीवा

 जो  स्थायी  कमीशन  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  नहीं  थे  श्रद्वा  जो  सरकारी  सहायता  से  सिविल  नौकरी  प्राप्त

 करने  में  रुचि  नहीं  रखते  उन्हें छोड़  1566  झ्रापातक्ालीन  भ्र फसरों  को  लगाना  बाकी है  ।  ऐसा

 संभव है  कि  उनमें से  कुछ  भ्रपने  प्रयत्नो ंसे  बल  चुके हों  ।

 Irrigation  from  River  Tapti  in  East  Nimad,  Madhya  Pradesh

 2426.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  food  production  can  be  considerably  increased  if  irrigation
 facilities  are  provided  under  the  Scheme  of  irrigation  from  river  Tapti  near  the  village  Nawthan
 of  Tehsil  Burhanpur  in  District  East  Nimad  in  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  provide  water  to  the  farmers  from  the  said  river

 in  view  of  the  utility  of  Tapti  river  and  more  foodਂ  campaign  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  local  authorities  and  the  State  Government  have  recommen-
 ded  the  said  proposal ;  and

 (d)  ifso,  the  date  by  which  G>vernment  propose  to  utilise  the  water  of  the  said  river  with
 a  view  to  increase  the  food  production  and  the  details  of  the  said  scheme,  and  also  the  date  by
 which  the  said  scheme  is  likely  to  be  completed  ?

 Tue  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)  :
 (a)  to  (d).  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  reported  that  the  Scheme  is  at  present
 under  investigation.

 कपास  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफ़ारिशों

 2427.  डा०  सुशीला  नेयर  :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 श्रीमती  सावित्री  sare  :

 कया
 बैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कपास  का  समान  वितरण  करने  के  लिए  ste  मूल्य  ग्रा योग  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  एक

 एजेंसी के  लिए  कोई  सिफारिश  पेश  की  az

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  क्रिस  सीमा  तक  कार्यान्वित  किया  है  कौर  यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  जी  हां
 !

 कपास  के  oar  को  संभालने  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  अभिकरण  की  स्थापना

 हेतु  एक  यो  जना  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  समिति  द्वारा  मामले  की  ध्यान यू वंक  विस्तृत

 रूप  से  जांच  की  जा  चुकी  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रमुख  नगरों  के  लिये  रोकोਂ  अभियान  परियोजना

 2428.  श्री  वि०  नरसिम्हा  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  pn  )  क्या  सरकार  ने  देश  के  कुछ  प्रमुख  नगरों  में  रोकोਂ  श्रभनियान  की  किसी  योजना  का

 प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उसके  बारे  में  ब्यौरा  कया  ax

 उन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  यह  योजना  प्रा रम्  की  जायेगी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय
 में

 उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद ):
 से

 जी  नहीं

 बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  को  कार्यान्वित  तथा  उनका  रख-रखाव  सम्बन्धी  कार्य  राज्य  सरकारों  द्वारा

 किया  जाना  होता  है  ।
 लोगों  को  सुरक्षित  क्षेत्रों  में  पहुंचाने  के  लिए  तथा  अन्य  सहायता  कार्यों

 को  हाथ  में  लेने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करने  के  उद्देश्य  से  भारत  सरकार  ने  समय  पर

 बाढ़  चेतावनियां  देने  के  लिए  बहुत  से  बाढ़  पूर्वे  सूचना  केन्द्र  स्थापित  किये  हैं
 ।

 ये  केन्द्र  यमुना  की  बाड़

 qa  सूचना  के  लिए  दिल्‍ली  ताप्ती  ate  निंदा  की  बाढ़-पूवीं  सूचना  के  लिए  सूरत  गंगा  प्रणाली  की

 बाड़  पू  सूचना  के  लिए  लखनऊ पटना  तीस्ता  के  लिए  जलपाईगुड़ी  ब्रह्मपुत्र  तथा  वारक के

 लिए  गोहाटी में  तथा  उड़ीसा  की  नदियों  के  लिए  भुवनेश्वर  सें  स्थित  हैं  ।

 दिल्‍ली  को  निर्जल  पत्तन  घोषित  करना

 2429,  डा०  सुशीला  नैयर  :  श्री  लखन  लाल  कपूर  :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  श्री  नीचे  भास्कर :

 श्री  वेक  दासचौधरी  श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 श्रीमती  सावित्री  इमाम  श्री  दण्ड पाणि  :

 श्री  सोहन  स्वरूप  :
 श्रीमती शारदा  मुकर्जी  :

 श्री  पी०  विववस्भरन :

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  को  fot  पत्तन  घोषित  करने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  कोई

 fata  लिया  है  ;

 यदि
 तो

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 इस
 सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्भावना है  ?
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 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मस्ती  राम  सेवक )  :
 से

 दिल्‍ली
 में  शुष्क  पत्तन

 स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रश्न  के  सभी  पहलु प्र ों  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  ने  एक  सन्तरा  मंत्रालय

 कार्यकारी दल  की  स्थापना की  है  |  कार्यकारी दल  से  प्रतिवेदन  शी  घ्र  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।  प्रतिवेदन

 प्राप्त  होने  के  पश्चात  ही  सरकार  इस  विषय  पर  निर्णय  देगी  ।

 नई  दिल्‍ली  से  गम  हुए  रूसी  प्रेस  भ्रमणकारी  को  शरण  देना

 श्री  जनेश्वर  मिश्र  : 2430,  श्री  न०  Fo  साँघी  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :  श्री  Toyo  प्रसाद  :

 क्या  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  है  फि  रूसी  सूचना  केन्द्र  के  प्रेस  ग्र घि कारी  को

 जो  गुम  हो  गया  था  यहां  किसी  विदेशी  दूतावास  में  शरण  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  मान्य  भ्रन्तरराष्ट्रीय  प्रथा  का  उल्लंघन  करके  उसे  शरण  देने  वाले  दूतावास
 के

 विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 बेक़ैदिओ  कार्य  वस्त्रालय  में  उप नस् त्री  सुरेशपाल  fag):  )  खोए  हुए  रूसी  ग्र धि कारियों

 की  खोज  के  प्रयास  कभी  भी  जारी  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 काहिरा  में  आयोजित  संसद  सदस्यों  के  सम्मेलन  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल

 2431.  श्री  सु०  कु०  तापड़िया :  श्री  शारदा  ad are  :

 श्री  बंश  नारायण सिह  |  श्री  सूरज  भान :
 श्री  भंवरलाल  गुप्त  :

 कया  बेक़ैदिओ  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  संयुक्त  ata  गणराज्य  में  आयोजित  संसद  सदस्यों  के  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग

 लेने  वाले  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  में  कुछ  गैर-संसद  सदस्य  भी  शामिल
 थे  ;

 यदि  तो 1: ् घ  प्रतिनिधिमण्डल  की  सदस्य  सूची  कया  है  ;

 ऐसे  प्रतिनिधिमण्डलों  के  गठन  के  लिए  चयन  सम्बन्धी  माप  दण्ड  क्या  है  तथा  यह  चयन

 किसने  wiz

 उस  सम्मत  में  किन-किन  विषयों  पर  विचार-विमर्श  gat  ?

 गणराज्य  की  नेशनल  एनेश्यली  के  moa  ने  काहिरा
 में

 संसद विज्ञ ों  के  अन्तरराष्ट्रीय  सम्मेलन  में  भाग  लेने
 के  लिए  निम्नलिखित  संसद  सदस्यों

 को
 निमंत्रण  दिया  था  :
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 on
 रहे  जी०जी०  उपाध्यक्ष

 it
 पी०  पाथ  सारथी

 श्री  नरूला  हसन

 श्री  कृष्णन  मनोहरन

 श्री  कामेश्वर सिंह

 श्री  जैसे  ए०  अहमद

 श्री  सीता  राम  केसरी

 दि  शाका प्रेक्षक  की  हैसियत  से  दो  aaa  |  ०पी०  सांगल  अर  नारा  जैन को  भी  श्रामन्त्ित

 किया  गया  था  |
 भारत  में  संयुक्त  प्रणब  गण  राज्य  के  राजदूत  ने  यें  निमंत्रण  दिये  थे

 ।  इन  ग्रा मं त्रित  व्यक्तियों
 ने  अपने  व्यक्तिगत  हैसियत  से  इस  सम्मेलन  में  भाग  न  कि  भारत  सरकार  के  प्रतिनिधिमण्डल  के

 रूप

 समझा  जाता है  कि  इस  सम्मेलन  में  मुख्य  रूप  से  जून  1967  के
 संघर्ष  कौर इस

 संघर्ष
 के

 परिणामों  तथा  क्षेत्रों  पर  इसराईल  का  अधिकार  बने  रहने  बहुत  से  राज्यों  की  द  व्यवस्था  पर

 स्टेज  नहर  के  बन्द  होने  का  प्रभाव  पड़ने  पर  तथा  फिलस्तीन  समस्या  तथा  कोई  ऐ  सा  न्यायोचित  समाधान

 खो जनें  को  आवश्यकता  जो  फिलस्तीनी  लोगों  के  लिए  स्वीकार्य  विचार  विमर्श  gar  |

 Resource  for  Plans

 2432.  ShriOm  Prakash  Tyagi:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  p-opose  to  take  any  decision  in  regard  to  the  implementaticn
 of  Five  Year  Plans  with  indigenous  resources  instead  of  getting  loans  from  foreign  countries  ;

 (b)  if  so,  how  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of

 Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  An  important  objective  of  the  Draft  Fourth  Five  Year
 Plan  is  to  reduce  dependence  on  foreign  aid  and  place  greater  reliance  on  indigenous  rescurces.

 Foreign  aid,  net  of  loan  repayments  as  well  as  interest  payments,  is  to  be  reduced  to  about  half

 by  the  end  of  the  Fourth  Plan  compared  to  the  level  existing  before  the  commencement  of  the
 Plan.

 (b)  It  is  propssed  to  reduce  reliance  on  foreign  aid  through  planned  increases  in  prc-
 duction  of  foodgrains,  raw  materials  and  other  goods  and  sustained  increase  in  exports.  This
 will  also  strengthen  the  domestic  resource  base  for  the  Plan.

 {c}  Does  not  arise.

 issued  by  the  President  of  India  under  article  77(3)  of  the  Constitution  of  India

 2433.  Shri  Molahu  Prashad  :  Will  the  Prime  Minister  be.  pleased  to  state  :

 (a)  waether  one  copy,  in  Hindi,  of  the  Notifications  issued  by  the  President  under  Article
 77(3)  of  the  Constitution  from  the  commencement  of  the  First  Session  of  Fourth  Lck  Sabha

 t.o  date  would  be  laid  on  the  Table  in  pursuance  of  the  decision  of  the  Central  Government ;
 (b)  छ  so,  by  when  ;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of
 ry Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  Yes,  Sir.  A  copy,  in  Hindi,  of  the  Nctif  fi it  aticns  issued

 by  the  President  under  Article  77(3)  of  the  Constitution  from  the  cor  m  MeN, ICT)  cement  of  the  First
 Session  of  Fourth  Lok  Sabha  is  attached.  [Placed  in  Library.  Sec.  No.  L.T.—2806/70\

 (b)and  (c).  Do  notarise.
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 राजस्थान  नहर  परियोजना  की  शीघ्र  क्रियान्विति  हेतु  घन

 2434,  ait  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ः

 क्या  राजस्थान में  जल  की  कम  सुविधाघरों  प्रौढ़  बार  बार  अकाल  पड़ने
 की

 बात  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए
 रोक  15  1969 को  उनके  मंत्रालय से

 सम्बद्ध
 संसद

 सदस्यों
 की

 सलाहकार

 समिति  की  बैठक  में  की  गई  सर्वसम्मत  मांग  की  दृष्टि  से  क्या  सरकार  ने  राजस्थान  नहर  परियोजना  के

 शीघ्रता  सेप ण  करने  के  लिए  अ्रतिरिक्त  राशि  देने  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किए  गए  हैं  कौर  क्या  सरकार  इस  परियोजना

 के  शीघ्र  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  कौर

 यदि  तो  यह  परियोजना  कब  तक  प्री  हो  जायेंगी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय
 में

 उप-मन्त्री
 सिद्धेश्वर  ग्रोवर

 )«  सरकार

 राजस्थान  नहर  परियोजना  को  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  संसाधनों के  अनसार  अ्रभीष्टतम  धन

 की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न कर  रही है  ।  इस  परियोजना  की  क्रियान्वित  में  तेजी  लाने  के  लिए  राजस्थान

 सरकार  को  1969-70  के  दौरान  4.8  करोड़  रुपए  के  वार्षिक  योजना  परिव्यय  के
 अतिरिकत  3.2

 करोड़  रुपए  की  योजनेतर  ऋण  सहायता  दी  गई  है  ।  योजना  के  प्रारूप  में  राजस्थान नहर
 के  लिए

 चौथी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिए  व्यवस्थित  27  करोड़  रुपए  के  मूल  परिव्यय  को  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव  है  भ्र ौर  संभावना  है  कि  संशोधित  परिव्यय  40  करोड़  रुपए  का  होगा  |

 वर्तमान  लक्षणों  के  राजस्थान  नहर  परियोजना के
 प्रथम  चरण के  1973-74

 तक  काफी  हद  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है प्र ौर  चरण  दो  बाद  की  योजनायें  में  ,  प्ले  होने  की

 संभावना  है  ।

 Scheme  for  Reducing  Disparity  among  Villages,  Towns  and  Cities

 2435.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  formulating  any  scheme  for  reducing  the  increasing  econo-

 and mic  disparity  among  villages,  towns  and  cities  ;

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of

 Plaaaing  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  and  (b).  The  Hon’ble  Member  has  presumably  in  view

 of  the  disparities  among  villages,  towns  and  cities  in  different  regions  and  areas.  The  app-

 roach  of  the  Government  in  regard  to  regional  disparities  and  backward  areas  is  as  under  :

 (i)  tn  broad  term3,  reduction  in  disparities  is  sought  through  more  rapid  growth  of  the

 economy,  (४1015  of  infrastructure,  greater  diffusion  of  enterprise  and  of  the

 ownership  of  the  means  of  production,  increasing  productivity  of  the  weaker  units  and

 widening  opp  ortunities  of  productive  work  and  employment  to  the  common  man.

 (ii)  More  sp2cifically,  the  possibility  of  progress  in  the  desired  direction  during  the  Fourth,
 Plan  p2riod  depends  on  the  success  of  a  number  of  programmes  proposed,  ¢.g.,  the

 special  area  development  programme(including  dry  farming),  schemes  for  small  farmers;
 programmes  of  animal  husbandry  to  support  the  economy  of  small  farmers  and  land)
 less  labourers,  rural  electrification  in  conjunction  with  the  exploitation  of  ground
 waiter  re3ources,  large-scale  integrated  programme  of  rural  works,  provision  of  road
 links  with  market  towns,  hilly  areas  and  other  economically  backward  areas,  setting
 up  agrd-service  centres  by  small  entrepreneurs  such  as  engineers  and  technicians  long- term  programmes  of  rehabilitation  and  development  on  a  viable  basis  of  individual
 rural  industries  and  continuous  technological  progress  of  small-scale  industries.
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 (iii)  Furthermore,  two  Working  Groups,  one  on  the  identification  of  backward  areas  and
 the  other  on  financial  and  physical  incentives  for  starting  industries  in  backward  areas,
 were  set  up  by  the  Planning  Commission.  The  reports  of  these  Groups  were  consi-
 dered  by  the  National  Development  Council.  The  following  decisions  were  taken

 (A)  concessions  offered  by  financial  and  credit  institutions  for  financing  industries
 in  backward  areas  should  be  available  to  selected  backward  areas  in  all  States  and
 Union  Territories  ;  and

 (B)  the  Central  Government  may  give  an  out-right  grant  or  subsidy  amounting
 to  1/10ths  of  the  fixed  capital  investment  of  new  units  having  a  total  fixed  capital  in-

 vestment  of  not  more  than  Rs.  50  lakhs  each  in  the  two  selected  districts  in  each  of  the
 9  States  identified  as  industrially  backward  and  one  district  each  of  the  other  States
 and  Union  Territories.  The  State  Governments  have  been  approached  to  furnish
 thelist  of  backward  districts  of  their  respective  States  which  may  qualify  for  concessions
 to  be  offered  by  financial  institutions.

 (iv)  The  main  responsibility  for  the  correction  of  regional  disparities  rests  with  the  States.
 In  some  States  experimentation  in  district  or  regional  planning  is  already  under  way.
 With  successive  annual  plans,  district  planning  in  the  States  would  gain  increasing
 acceptance  and  become  detailed  and  coordinated  programmes  in  various  directions
 as  indicated  above  would  be  evolved  for  all  local  areas.

 Finally,  the  policy  of  the  Government  is  to  locate  large  central  projects  in  backward (v)
 States  and  areas  wherever  such  deliberate  placement  is  possible.

 जापान  को  लोह  वयस्क  की  सप्लाई

 2436,  श्री  जे०  कह  चौधरी  :  कया  वैदेशिक  व्यापार  माधवी यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार की  भविष्य  में  जापान को  लोह  वयस्क  भेजने  के  शर  अधिक  क्रयादेश

 प्राप्त हुए  श्रौर इस इस  बारे में  किन्हीं  करारों  पर  हस्ताक्षर किये  गए

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 भारत  म  उपलब्ध  लोह  भ्रामक  के  बारे  में  कभी  हाल  का  अनुमान  क्या  तथा  कुल nd

 मात्रा में  से कितनी  मात्रा  को  स्थानीय  प्रयोग  में  अथवा  निर्यात  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  गया

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  सेवक )
 :

 तथा  जी  हाल  में

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम ने  1970-75 में  जापान  को  लगभग
 42.67  करोड़  रुपए

 मूल्य के  69.5  लाख  टन  विभिन्  ग्रेड  के  लोह  न्रयस्व  की  प्रति  के  लिए  पुख्ता  संविदाएं  की  हैं  ।

 भारत  में  लोह  अयस्क  के  भ्रमरहित  भंडार  तथा  अनुमानित  )  लगभग  30

 विलियन मे  ०  टन  1968  में  कुल  उत्पादन लगभग  2.8  करोड़  टन  या  जिसमें  से  लगभग  1.6  करोड़

 टन  का  निर्यात  किया  गया  ate  बाकी  आन्तरिक  खपत  के  लिए  था  ।

 कृषि  के  लिए  विद्युत  की  दरों  में  वृद्धि  के  लिए  राज्य  सरकार  का  प्रस्ताव

 2437,  शी  श्रीहीन  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  ae  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम
 द्वारा  विद्युत  उपक्रमों को  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  यह

 अशिष्ट  शर्तें  लगाने  के  परिणामस्वरूप  कि
 उक्त  निगम  से  धन  प्राप्त  करने  वाली  परियोजनाओं  को  आत्म

 inh
 होना  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  का  विचार  कृषि  के  लिए  विद्युत  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का

 यदि
 तो

 इन  दरों  में  वृद्धि  करने  सम्बन्धी  राज्य  सरकारों  के  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या है

 तथा
 इस  वृद्धि से  कृषि  के  उत्पादन  तथा  प्रगति  में  कहां  तक  गतिरोध  पैदा  होने  की  सम्भावना  है  ;

 6/Lok  Sabha/70—5
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 इसके  परिणामस्वरूप  कमी  की  प्रगति  में  बाधा  न  पड़ने  देंने  के  निए  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  ax

 सरकार  ग्रामीण  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  पी०एल०  480  की  धनराशि  को

 माल  करने  के  लिए  ऐसी  सख्त  शर्तें  क्यों  लगाती  है  ?

 सिचाई  तथा  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :  से

 ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  से  आरम्भ  में  वित्तीय  लाभ  कम  जाता  है  जो  कि  भारों  के  विकास  के  साथ-साथ

 बढ़ता  जाता  है  ।  जिन  प्राम-विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  ग्राम-विद्युतीकरण  निगम
 ने

 धन  की

 व्यवस्था  करनी  उन्होंने  उन  स्कीमों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  लाभ-दरों  का  निर्णय  किया  है

 (1)  पिछड़े  क्षेत्रों  के  fat—i  य  तिशत  लाभ  परियोजना  के  पूरा  होने  2  प्रतिशत  लाभ

 उसके  पश्चात्‌  5  वर्षों  के  भीतर  35  प्रतिशत  लाभ  उसके  पश्चात्‌ 10  वर्षों  के  भीतर
 ।

 (2)  sea  क्षेत्रों
 के

 प्रतिशत  लाभ  परियोजना  के  पूरा  होने  पर  कौर  38  प्रतिशत

 लाभ  उसके  पश्चात्‌  5  वर्षों  क  भीतर  |

 वे  स्कीमें  जिनके  लिए  धन की  व्यवस्था इस  समय  निगम  कर  रहा  सप्लाई की
 विमान  लागत  पर

 आधारित  हैं  प्रौढ़  उनमें  कृषि  उद्देश्यों  क ेलिए  बिजली  की  सप्लाई  के  लिए  टैरिफ  दरों  की  वृद्धि  aft

 कल्पित  नही ंहै  ।  जिसके  लिये  चौथी  योजना के  दौरान  150  करोड़  रुपए  की  जिसमें  भारत

 सरकार से  मिली  45  करोड़ रुपए  की  राशि  श्र  ग्र मरी की  उपयोग  निधि  से  मिलीਂ  105  करोड़  रुपए

 की  राशि  शामिल  नियत  की  गई  परियोजनावार  आधार  पर  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए

 अतिरिक्त  धन  की  व्यवस्था  करेगा  |  तस्य  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  पर  धन  पहले  को  तरह  राज्य

 की  योजनाओं  में  व्यवस्थित  परियों  में  से  लगता  ग्राम  विद्युतीकरण  पर  धन

 लगाने  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण  द्वारा  अपनाए  गए  मानदण्डों  को  ही  एकमात्र  कारण  मान  कर

 कृषि  उद्देश्यों  के  लिए  टैरिफ  दरों  को  बढ़ाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उद्जन  बम

 2438,  att  पाशा भाई  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 को  ब्रिटिश  सेना  विशेषज्ञ  जनरल  फरनेन्ड  गिनीज  की  इस  चतावनी  की  जानकारी  है  कि  उद्जन  के

 सस्ता  होने  की  सम्भावना  है  तथा  चालक  देश  इसका  निर्माण  कर  सकेंगे  ?

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री  इंदिरा  :
 समाचार  cal  में  प्रकाशित  एक  समाचार  सरकार  की  जानकारी में  पाया है  जिसमें  बताया  गया

 है  कि  जनरल  फरनेंन्डगानिस  ने  यह  कहा है  कि  सीजन  ट्रिगर  के  स्थान  पर  वहुत  शक्तिशाली  लेजर  बीम

 का  उपयोग कर  सस्ता  उद्जन  बम  बनाना  सम्भव है  |

 Setting  up  ofa  Factory  at  Lucknow  for  the  manufacture  of  Aircraft  Components

 2439.  Shri  MolahuPrashad  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  according  to  the  news  item  published  in  the  daily
 dated  the  Ist  January,
 seven  crores  of  rup

 1970,  a  decision  has  been  taken  to  set  up  a  factory  with  an  investment  of
 ees  at  Lucknow  for  manufacturing  aircraft  components;  and

 (b)  if  so,  the  progress  made  so  far  in  the  construction  of  the  said  factory,  the  investment likely  to  be  made  therein  and  the  time  and  labour  involved  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  L.N.  Mishra):  (a)  and  (0).  Govern-

 ment  has  sanctioned  the  setting  up  of  a  factory  at  Lucknow  by  the  Hindustan  Aeronautics  Ltd.

 for  the  manafacture  of  various  kinds  of  aircraft  accessories  such  as  flight  and  general  instruments

 wheels  and  brakes,  hydraulic  equipment,  air-conditioning  equipment,  ejection  seats  etc.  The

 Plans  for  the  factory  are  under  preparation  and  it  will  take  some  time  before  the  construction  is

 taken  up.  In  the  mzantime,  a  building  hired  from  the  U.P.  Government  will  be  used  for  initial

 op2ration.  The  estimated  capital  cost  of  the  project  is  Rs.  4.5  crores  and  production  is  expected

 to  commence  in  about  two  years.  The  factory  will  employ  about  2,000  persons.

 हिन्द  महासागर  में  प्रतिरक्षा  कार्यों  के  लिए  श्रीलंका  से  बात-चोट

 2440,  श्री  चिन्तामणि  कया  वैदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागर  में  प्रस्तावित  सैनिक  कार्यवाहियो ंके  लिए  भारत  तथा  भी  लंका

 के  प्रतिनिधियों  ने  पोस्टਂ  तथा  दूर  संचार  सुविधाओं  की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  वीमेंस

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 बेदेशिक-कार्ये  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  जी नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता

 विदेशों  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 2441.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :

 श्री  सीता  राम  केसरी  :

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  विदेशों  में  भ्र पने  क्षेत्रीय  कार्यालय खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  ;
 क्या  वे  अस् तावित  मुख्यालय  न्यूनतम  खच  में  प्रधघिकाधिक  लाभ  प्राप्त  करने  की  दृष्टि

 से  उसी  प्रकार  की  अन्य  भारतीय  व्यापार  एजेंसियों  के  समन्वय  से  कार्य  करेंगे  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा कया  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  तथा  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न है

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 9

 क्षत्र  त्रीय  वर्तमान  प्रस्तावित  कार्य  aa

 कार्यालय  कार्यालय  कार्यालय

 वैदिक दक्षिण-पूर्व  एशिया  ann

 कोलम्बो  हांगकांग

 —_—  en  a,  टला
 इण्डोनेशिया  ।
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 वत  मान  प्रस्तावित  कार्यक्षेत्र

 कार्यालय  कार्यालय

 आस्ट्रेलिया  सिडनी  सिडनी  फिजी

 न्यू गियाना

 ~
 तथा  सोलोमन  द्वीप  समूह  |

 पश्चिम  एशिया  बहुत

 सउदी

 खाड़ी

 सीरिया  ।

 उत्तर  काहिरा  ट्यूनीशिया

 सुडान  |

 पुर्व  अफ्रीका  नैरोबी  नैरोबी

 arm  ।

 पश्चिम  altar  |  लागोस  लागोस

 श्राइवरी  उपरी

 अंगोला  |

 पश्चिम  यूरोप  राट्टरडम  पैरिस

 लन्दन  पश्चिम

 इटली

 स्पेन  ।
 ७,

 पूर्व  यूरोप
 मास्को  बासा  सोवियत  पोलें  भी

 वेल्प्रैड

 जमीन  लोकतंत्रीय qo  बलीन

 ics  विया  1

 न्यूयॉर्क
 =

 न्यूयॉर्क  सं०रा०  aos
 a  अम  कनाडा ,

 ee
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 Cioth  Mills  set  up  in  Foreign  Cowntries  by  Birla  Group  of  Industries

 2442.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shrimati  Suseela  Gopalan  :
 Shri  Jyotirmoy  Basu  :
 Shri  Viswanatha  Menon
 Shri  K.  Ramani:
 Shrimati  Sharda  Mukerjee  :

 Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  cloth  mills  companies  factories  etc.  set  up  in  foreign  countries  at

 present  by  the  Birla  Group  of  Industries  ;
 (b)  the  names  of  various  places  including  Peving  in  foreign  countries  where  they  are  likely

 to  set  up  new  cloth  Mills  during  the  next  financial  year  ;  and

 (c)  the  total  capital  invested  in  cloth  mills  and  other  business  in  foreign  countries  by
 the  Birla  group  of  Industries  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  So  far

 only  one  Textile  mill  has  been  set  up  as  Joint  venture  abroad  by  the  Birla  Group  of  Industries.

 (b)  Government  of  India  have  already  permitted  the  setting  up  of  textile  mills.  by  Birla

 Group  of  Industries  in  Ceylon,  Malaysia  and  Nigeria  and  some  of  those  are  likely  to  be  set  up

 next  year.

 (c)  The  total  capital  invested  in  the  cloth  and  other  industries  set  up  by  the  Birla

 Group  abroad  that  have  gone  into  production  is  Rs.  4.43  million.

 Production  of  caffein  from  Tea  Waste

 2443.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 State

 (a)  the  progress  made  so  far  in  producing  caffein  from  tea  waste  ;  and

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  in  case  caffein  is  produced  from  tea-waste,  India  will  become
 not  only  self-reliant  but  will  also  be  able  to  export  this  commodity  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  At  present

 (1503  are  ten  units  in  the  country  producing  caffein  from  tea  waste.  The  production  of  caffein

 in  1966  was  29  tonnes  The  production  of  caffein  by  the  three  units  borne  on  the  books  of  the
 General  of  Technical  Development  was  11.59  tonnes  in  1968  and  13.83  tonnes  in

 1969.

 (b)  As  and  waen  indigenous  production  increases  the  local  industry  will  be  in  a  position
 to  offer  caffzin  for  export.  But  this  will  depend  on  the  local  cost  of  production  as  compared
 to  the  world  market  price.

 लोह  का  एक-समान  मुल्य

 2444.  को  तोताराम  केसरी  :  क्या  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  समेत  लोहे  का  उत्पादन  करने  वाले  कुछ  देशों  ने  लोहे  का  एक

 समान  आयात  मूल्य  निश्चित  करने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  जेनेवा  में  एक  बैठक  पर  विचार

 (@)  यदि  तो  उस
 बैठक  में  भाग  लेने  वाले  उन  देशों  के  क्या  नाम

 a

 उस  बैठक  में  हुए  विचार-विमर्श का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  )  तथा  लोह  वयस्क  निर्यात

 करने  वाले
 निम्नलिखित  विकासशील  देशों  ने  पारस्परिक  हितों के  विषय  में  बातचीत करने  के  लिये

 1970  में  जेनेवा  में  बैठक  की  :
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 गबोन  पेरू  तथा  बेने जए ला |

 बैठक में  लौह  अ्रयस्क  निर्यात  करने  वाले  विकास  शील  देशों  के  हितों  से
 सम्बन्धित  विभिन्‍न

 मामलों  जैसे  कि  मूल्यों  में  गिरावट  में  किये  जाने  वाले  निवेश  की  लागत  तथा  जहाजी  परिवहन

 लागत  इरादी  पर  बात-चीत की  गई  |  अध्ययन  दल  ने  विभिनन  पर  श्र  ्  प्रश् ययन  जारी

 रखने  का  रोक  लोह  वयस्क  से  सम्बन्धित सामान्य  सस्मयाश्रों  पर  सहयोगात्मक  कार्यवाही  को

 प्रोत्साहन  देने  का  विनिश्चय  किया

 बिड़ला  फर्म  हारा  सोनिया  में  कागज  के  कारखाने  की  स्थापना

 2445.  sit  शिव  चन्द्र झा  :  क्या  चिंदेशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिड़ला  फर्म  कीनिया  में  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित
 करने

 की  योजना  बना  रही  है

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  प्रनमति च्झे  दे  दी  है

 यदि  हां  तो  कब  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 उस  देश  में  पूंजी  लगाने  से  बिड़ला  फर्म  को  प्रति  वर्ष  कितना लाभ  होगा
 |

 वैदेशिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम
 जी

 तथा  फर्म  द्वारा  प्रस्तुत  एक  परिशोधित  प्रस्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 चूंकि  भ्र भी तक  एकक  की  स्थापना भी  नहीं  हुई  है
 उससे  होने  वाले  लाभों

 का

 इतनी  जल्दी  नहीं  लगाया  जा  सकता

 अमरीका  को  इंजीनियरी सामान  का  निर्यात

 2446.  श्री  शिव  चन्द्र  झा  क्या  बिदेशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रमरीका  को  इंजीनियरी  का  कौन  सा  सामान  निर्यात  किया  जाता  है

 इस  समय  श्रमरीका  को  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  सामान  निर्यात  किया  जाता  हैं  ;
 ौर

 इससे  प्रति  वर्ष  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जाती  है
 ?

 बेक़ैदिओ  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  सेवक )  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  वर्ड  1968-69  तथा  1969-70
 के  प्रथम  सात  मासों  में  भारत  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 को

 faa  गए  विपिन  इंजीनियरी  माल  के  निर्यात  दिखाए  गए  हैं  |

 विवरण

 सं०रा०  भ्रमरी का  को  किए  गए  इंजीनियरी  उत्पादों  के  निर्यात

 द
 लाख  रुपए  में )

 मद
 ~

 किए गए  निर्यात

 1968-69  1969

 बनना

 पीतल  के  बर्तन  6.64  0.60

 न  पी०  एन०  एस०  वेयर  9.55  6.83

 रिवट्स  तथा  वाटर  0.12

 इस्पात  की  चमकीली  छड़  तथा  शफिटंगस  0.20  5.56

 ताम चीनी की  वस्तुएं  ह

 हाथ  के  श्रौजार
 49.34  17.63
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 ए

 किए  गए  निर्यात

 ee  ee  a
 968-69

 1969  अप्रैल
 श्रुति

 ०  )

 लोहे  के  सिलिण्डर  31  1.54

 रेल  की  पटरियों  का  0.23  0.01

 बेदाग  इस्पात  के  ada  3.99  0.69

 एम  ०एस  ०पाइप  तथा  ट्यूबों  87.41  52.44

 28.37  41.89 ट्रांसमिशन  लाइन  टावरस  सहित  गये  हुए  इस्पाती  ढांचे

 निर्माण  सम्बन्धी  लोह  का  माल  तथा  ताले  0.80  0.56

 छुरी  चम्मच  16.07  0.83

 इलैक्ट्रोड्स  तथा  वेल्डिंग  के  उपकरण  4.4 1  1.29

 0.45  0.45 सेनेटरी  फिटिंग

 16.80  10.71

 जल  सम्बन्धी  फिटिंग  0.28  0.19

 1.45 फ्लैश  लाइट्स  3.28

 ग्रामोफोन  2.01  3-13

 5.45  1.83

 लकड़ी का  शनिचर  0.27  0.10

 डीजल  इंजन

 मशीनी  पम्प  0.68  0.23

 एयर  कम्प्रेशरस  0.21

 मेंट  fi
 Ay

 1.35

 होई स्टिंग  मशीनें  लिफ्ट  तथा  क्रेनें  9.44

 मशीन  के  औजार  12.90  17.97

 अक  संकलन  यत्र  1.24  0.04

 सिलाई  मशीनें  3.02  0.39

 विद्युत  Wet  ट्रांसफारमर  स्विच  गिरजे  3.42

 रेडियो  तथा  पुर्जे  2.47

 6.56  6.67 मोटर-गाड़ियां तथा  पुर्जे

 19.16  19.80

 सी  भाई  उत्पाद  तथा  इस्पात  की  ढली  वस्तुएं  44.89  23.81

 4.71

 बारी-ड्राई  0.02  2.84

 बिजली  के  उपसाधन  तथा  सहायक  सामान  5.52

 बिजली मापक  तथा  नियन्त्रक  उपकरण  2.33  3.92

 1.03  लगा

 ट्रैक्टर  तथा  गजब  2.08  0.09

 11.84  0.22

 योग  363.32  237.64
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 तक  मृत  सैनिक  अघिकारी  के  ग्रामीणों  को  परिवार
 पेंशन

 2447.  आरो  रणजीत  सिह
 :  हि  Q4IE AZ FIT HUT

 एक  जवान  के  परिवार  की  परिभाषा  क्या  ह

 गया द  (a)  कया  स्वाधीनता  प्राप्ति के  पश्चात्‌  इस  परिभाषा में  कोई  परिवर्तन  किया ग

 सेना  में  कप्तान  के  स्थायी  पद  पर  कर  रहे  तथा  9  प्र्षं  तक  सेवा  कर  चु न
 मत  अधिकारी  जिसके  एक  पत्नी  तथा  एक  बच्चा  है  के  आश्रितों  को  किस  दर

 गार  पेंशन  शौर

 अर्द्ध  स्थल  में  मारे  जाने  वाले  इसी  पद  तथा  इतनी  ही  सेवा  वाले  अधिकारी  को

 सवार  में  केवल  एक  आश्रित  मां  तथा  एक  अल्प  वयस्क  वहन  है  तथा  जिनका  शिवाय  इस  अधिक

 पाई  के  राय  का  अन्य  कोई  साधन  नहीं  था  किस  दर  पर  विशेष  ग्रामीण  पेंशन  मिलती

 प्रतिरक्षा कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वरण

 में  निम्नलिखित  सदस्यों  को  गिना  जाता

 ा

 तदा

 लिए जहां मृत्य  सेवा के  कारण  अथवा उसक  द्वारा  हीं

 (1)  पत्नी

 पोद  लिये  गए  बच्चों
 (2)  अल्पवयस्क  लड़के  कौर  सेवा

 निवृत्ति  से  पूरव  कानूनी

 सहित  |

 य
 (3)  अविवाहित  शभ्रत्पवयस्क

 विशेष  पारिवारिक पेंशन  के
 लिए  ग्रथित  )

 ज

 जहां  age सेवा के
 (1)  कानूनी  विवाहित

 )  पिता

 3)  माता

 क

 4)  लड़का  वास्तविक  ate  कानूनी  रूप  से  गोद  लिये  गए
 ए

 (5)  लड़की  वास्तविक  कौर  कानूनी  रूप  से  गोद  ली  गई

 Lena  माता-पिता  सहित  जो  कानूनी  रूप  से  विवाहित  तो  नहीं है  किन  पति-पत्नी

 क  समान  रह ह  रहे

 )  परिवार की  व्याख्या  में  निम्नलिखित  को  शामिल  किया  गया  हैं

 (1)  ख्यात  माता-पिता  जो  कानूनी  रूप  से  विवाहित  नहीं  हैं  :

 पत्नी
 के

 समान  रह  रहे
 को  केवल  विशेष

 ater oY  पकना  द
 ऐसे  apace  को  दी  जाने  वाली  पारिवारिक पेंशन  की  दरें  उसकी मृ  परिस्थितियों

 समर  जेसा  कि  नीचे  उल्लिखित

 (1)  लंगर  मृत्यु  सेवा  के  कारण/द्वारा  नहीं  हुई
 वह  के  लिए  209  रु०  प्रति  उसके  पश्चात्‌  105  रु०

 (2)  नगर  मृत्यु
 के  द्वारा/कारण हुई

 विधवा  को  170  प्रति  माह  क

 स wan
 में  तदर्थ  वृद्धि  20  रु०  प्रति

 सामान्यत
 । हवारा/कारण हुई प्रति माह की विशेष पार्वास्कि द0 रू० लर नह तत थ.

 पेंशन

 56



 20  1891  लिखित  उत्तर

 18  की  ्  तक  स्वीकार  480  रु०  विधिक

 शिक्षा  भत्ता

 यह  विधवा  की  धन  सम्बन्धी  ate  oer  परिस्थितियों  पर  निसार  करता  स्कूल  कालेज  में

 सन्तोषजनक प्रगति  होने  पर  बच्चे  के  5  की  च्  स  ata
 srfir

 कदम  23
 वर्ष

 की
 तक  |

 वास्तविक  खर्चा  लेकिन  480

 रुपया  वार्षिक  तक

 मृत्यु  युद्ध  क्षेत्र  जैसी  परिस्थितियों में  हुई

 हो  तो  ग्रेच्युटी  4500

 अगर  मृत्यु  युद्ध/संक्रिया के  कारण हुई  थी

 प्रथम  7  वर्षों  के  लिए

 585  रु०  प्रति  माह  की  दर  पर
 समकित  पेंशन

 4500  रु०  की  teat

 7  at  पश्चात

 विधवा  के  लिए  पारिवारिक  पेंशन  225  रु०  प्रतिमाह

 संतान  भत्ता  18  ag  की  तक  720  रु०  वार्षिक

 शिक्षा  भत्ता  ag  विधवा  की  धन  सम्बन्धी  और  अन्य  परिस्थितियों  पर  fade  करता

 स्कूल  कालेज  में  सन्तोषजनक  प्रगति  होने  पर  5  वर्ष  से  अधिकतम  23  वर्ष  की  तक
 आश्रित  मां  को  96  रु०  प्रति  माह  की  पेंशन  तथा  20

 रु०
 प्रति  माह  की  ः  वृद्धि

 मिलेंगी  जिस  कुल  116  रु०  प्रतिमाह  की  पेंशन  होगी  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  उन्हें  2250  रु०  ग्रेच्युटी

 भी  मिलेगी  |  जब  तक  मां  जीवित हैं  तब  तक  बहिन  किसी  विशेष  पेंशन की  अधिकारी नहीं  है  ।

 प्राचीन  पूर्णिमा  मेले  में  भारतीयों  को  नेपाल  जानें  से  रोका  जाना

 2448.  को  एन०  शिवप्पा  :  कया  वैदेशिक-कार्यो मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  में  नई  सड़क  कोठारी  )  बनने के  बाद  गत  पूर्णिमा

 कार्तिक  के  अवसर  पर  भारत  के  सब  भागों  से  जाने  वाले  सैकड़ों  भारतीयों  को  जो  कि  इस  सड़क  पर
 ५ १५  च्

 काठमांडू  से  परे  स्थित  टाटोपाणि  के  प्राचीन  सीमा  मेले  में  भाग  लने  की  इच्छा  से  जा  रहे  थे  पहली  बार

 बारहबीसी  से  परे  नहीं  जाने  दिया  गया  ate  उन्हें निराश  वापस  लौटना  पड़ा  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  )  )  ऐसी  कोई  शिकायत  सरकार  के

 ध्यान  में  नहीं  लाई  गई  है  कि  काठमांडू  कोडारी  सड़क  पर  बारीसे  के  आगे  जाने  से  तीथंयाब्रियों को

 रोका  गया  था  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिविल  इंजीनियरिंग  संबंधी  जानकारी  को  निर्यात  करने  की  क्षमता  का  सर्वेक्षण

 2449,  श्री  एन०  शिवप्पा  :
 क्या  विदेशी  व्यापार  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  पी०एल०  480
 निधि  से  सहायता  प्राप्त  निर्यात  dada  में  अमरीकी

 तकनीकी  सहायता  के  एक  वंश  के  रूप  में  सिविल  इंजीनियरिंग  सम्बन्धी  जानकारी  को  बाहर  के  देशों  में

 निर्यात  करने  सम्बन्धी  सम्भावनाओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  कोई  सर्वेक्षण किया  ax
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 or  चाक का  कट न  Ass  CASS! रेखा  क्या  है  तथा (@)  यदि  हां  तो  इस

 व्यवस्था

 के  कार्यकलाप  तथा  इस  कार्य  के  कब्र
 तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना है

 बेसिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  जी

 सिविल  इंजी निर्वा रंग  कंसलटेंसी  एण्ड  क्रंस्ट्रक्शन  सर्विसेज  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  मसज  कंसल टिंग

 इंजीनियर्स  सर्विसेज  इण्डिया  लि०  नई  दिल्‍ली  को  सौंप  दिया  गया  है  ।  एनआईए  डी०सी
 ०

 जैसे  अन्य  परामशंदाता  संगठन  भी  इसके  सहयोगी  होंगे  ।  शीघ्र  ही  सर्वेक्षण  दल  आमान

 तथा
 मलये  और  थाइलैंड  zat

 का
 दौरा

 करेगी  |

 ग्र व्ययन  का  लक्ष्य  प्रगामी  चार  से  पांच  वर्षों  में  दर्शाये  गए  ठीक-ठीक  निर्यात  लक्ष्यों  को  पूरा

 रने  के  लिए  भा  राज्य  सिविल  इं जी निर्वा  कनेक्शन  अ्रौर  कंसलटेंसी  सर्विसेज  के  are  भी  विकास  हेतु

 विशिष्ट  प्रस्ताव  के  शामिल  किये  जाने  के  लिए  तैयार  किया  गया  है  ।  इसमें  देश  से  इन  सेवाओं  के  निर्यात

 के  लाभ  का  तकंयक्त  मूल्यांकन  करना  ऐसी  सेवाओं  की  समी  पार्टी  क्षेत्रों  में  सभाव्यता  कौर  मांग  का

 अध्ययन करना  शामिल  है  ।  इसके  मप्र क्त बर  1970  तक  प्रा  हो  जाने  की  संभावना है  |

 Prices  of  Cotton

 2450.  Shri  Deorao  Patil  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state

 (a)  whether  in  January,  1970  Government  have  imposed  ban  on  stocking  of  Cotton  by

 the  mills  and  on  the  loans  being  given  by  the  banks

 (b)  whether  Government  are  aware  that  imposing  ban  on  the  purchase  and  stocking  of

 cotton  at  a  time  when  farmers’  cotton  comes  to  market,  adversely  effects  the  price  of  cotton

 and

 (c)  thesteps  taken  by  Government  for  ensuring  reasonable  price  of  cotton  to  farmers  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram’  Sewak)  :  (a)  and  (b)
 A  study  of  cotton  price  trend  towards  the  end  of  December,  1969  revealed  somewhat  abnormal

 rise  in  prices  of  cotton,  which  was  considered  harmful  to  the  export  trade  in  cotton  textiles  and
 the  smooth  working  of  marginal  and  weaker  units  of  the  industry.  In  order  to  correct  the  price
 trend,  50015  adjustments  were  made in  the  credit  system  in  January,  1970  and  limits  upto  which
 mills  could  hold  stocks  of  cotton  for  their  consumption  were  reduced  by  one  monthin  the
 month  of  February,  1970.  Prices  of  cotton  are  stillruling  steady  and  have  not  been  adversely
 affected

 (c)  The  system  of  fixing  ceiling  prices  for  cotton  had  been  terminated  w.e.f.  1.9.67  and
 51123  then,  in  order  to  ensure  a  minimum  return  to  the  grower,  support  prices  are  announced
 by  the  Government  along  with  the  assurance  that  Government  would  be  prepared  to  purchase
 cotton  offered  for  sale  at  these  prices

 ष्  fa  fort  का ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  के  लिए  पी०  एल०  480  (ATYQT  का  प्रयोग

 2451.  sit  कठ  एम०

 श्री  ई०  क  नायनार

 att  पी०  रामर्माति

 थ्रो  गणेश घोष  :

 क्या  सिचाई तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
 दवारा  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम को  पीपुल  480  की

 निधियों  से  चाल  किया  गया  था

 58



 20  1891  (14)  लिखित  उत्त र

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  राज्य  सरकार  विद्युत  बोर्डों  ने  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  के ्

 निदेशों  का  विरोध  किया  ait

 यदि  तो  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  किए  गए  विरोध  का  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उस  पर

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर
 :

 )  चौथी  योजना  के

 दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण निगम  के  लिए  कुल  150  करोड़  रुपए  की  राशि  नियत  की  गई  है  जिस  में  भारत

 सरकार  के म्रंशदान  के  रूप  में  करोड़  रुपए  भर  भ्रमरी  की  उपयोग  निधि  से  प्राप्त 105  करोड़  रुपए

 की  राशि  शामिल

 निगम  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों
 को

 कोई  निदेश  जारी  नहीं  किये  प्राम

 करण  निगम  ने  जिन  सिद्धान्तों  पर  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करनी  है  कौर

 जिन  शर्तों  पर  ऋण  देने  इस  सम्बन्ध  में  निगम  ने  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  साथ  परामर्श  कर  के  निर्णय

 ललित हैं  ।
 भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सीमा  सुरक्षा  के  बारे  में  भारत  नेपाल  करार

 2452.  को  जी०  ato  कृष्णन  :

 श्री  एन०

 क्या  वैदेशिक-कार्यो  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 नेपाली  सीमा  सुरक्षा  चौकियों  पर  कितने  भारतीय  सैनिक  तैनात  हैं

 वहां  से  कितने  भारतीय  सैनिक  वापस  बुलाए  गए

 दोनों  देशों  की  सुरक्षा के  सम्बन्ध में  नेपाल  सरकार  से  किये  गए  करार  की शर्तें क्या  हैं
 ?

 वैदेशिक-काय  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  :  शौर

 सितम्बर  1969  भारत  कौर  नेपाल  के  बीच  हुए  करार  के  कुछ  नेपालियों  द्वारा  ws

 सीमा  पड़ताल  चौकियों  पर  से  भारतीय  वायरलैस  कम  चारी  प्रतिस्थापित  किये  गए  हैं  ।

 पड़ताल  चौकियों  के  बारे  में  जो  करार  शुभ्रा  उसमें इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है

 कि  भारतीय  कर्मचारियों  को  धीरे-धीरे  वापस  बला  लिया  जाए  ae  उनके  स्थान  पर  नेपाली  हक मं चारी

 लाए  जाएं  |

 भारत-रूस  संयुक्त  समिति

 2453,  थ्री  जी०  बाई०  कृष्णन :

 श्री  Sto  मुहम्मद इमाम  :
 श्री  चे  चुके  देसाई  :

 श्री  पीलु  मोदी

 श्री  बिना देव  :

 क्या  विदेशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 भारत  में  सोवियत  सहायता  प्राप्त  सरकारी  क्षेत्र  को  परियोजनाओं
 के  उत्पादों  के  लिए  सोवियत  संघ  तथा  oer  देशों  में  निर्यात  मंडियां  उपलब्ध  करने  के  लिए  एक

 भारत  सोवियत  azar  समिति  गठित  की  गई

 कया  उक्त  कार्यवाही  से  कोई  सम्भावित  लाभ  होने  की  आशा  श्र
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 क्या  ऐसे  क्षेत्रो  को  पहले  ही  से  निर्धारित  कर  लिया  गया  है  वहां  दोनों  देश  अपनी

 संयुक्त  कार्यवाहियों  को  करा  सकते  हैं
 ?

 बंदे शिक  व्यापार  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  राम  :  से  यद्यपि  कोई

 सोवियत aaa  समिति  स्थापित  नहीं  की  गई  तथापि  दोनों  सरकारें  सहमत हो  गई  हैं  कि

 भारत  में  सोवियत  सहायता  प्राप्त  प्रायोजनाओं  में  निमित  कुछ  उत्पादों  की  दीर्घावधि  श्राष्वार पर  सोवियत

 संघ  को  पूर्ति  की  जाए  ।  उपकरण  के  प्रकार  तथा  wea  सम्बन्धित  ब्यौरे  निर्धारित  करने  के  लिए

 विशेषज्ञ  स्तर  पर  बातचीत होगी  इस  पर  भी  सहमति  हो  गई  हैं  कि  भारत  में  सोवियत  सहायता

 प्राप्त  प्रायोजनाओं में  निर्मित  उत्पादों  के  भ्रमण  देशों  को  निर्यात करने  की  सही  सही  सम्भावनाश्रों

 का  पता  लगाने  के  लिए  विस्तीर्ण  जांच  की  जानी  चाहिए

 Amount  of  Import  Bill

 2454.  Shri  R.K.  Birla:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  import  bills  for  food,  defence  items  and  import  items  for  public  sector
 units  during  the  last  three  years,  year-wise  ;  and

 (b)  steps  to  be  taken  to  reduce  the  amount  of  import  bill  during  the  Fourth  Plan  period  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  :  (a)  Astate-

 ment  showing  import  of  food  items  excluding  feeding  stuff  for  animals  during  the  last  3  years,
 is  appended.  The  statistics  pertaining  to  import  of  defence  items  and  of  items  for  public  sector
 units  are  not  maintained.

 (b)  A  large  number  of  schemes  are  being  implemented  30.0  as  to  maximize  agricultural
 production.  In  furtherance  of  Government’s  policy  of  import  substitution,  measures  are  be-

 ing  taken  to  increase  industrial  production  and  thereby  reduce  our  dependence  on  imports.

 Statement

 Value  in  lakhs  of  Rs.
 (Post  devaluation  rate)

 i
 S.No.  Description  of  item.  19  67-68  1968-69 1966-67

 |  ह  Meat  and  meat  preparations  1  neg.  4

 IL.  1423  1493 Dairy  products  and  eggs  1746
 HI.  Fish  and  fish  preparations  neg.  1
 TV.  Cereals  and  cereal  preparations  and

 dried  leguminous  vegetables  and
 flour  thereof  (Grain,  pulse  and
 flour  and  preparations  thereof).

 1  Wheat  (including  spelt  and  mes-

 lin,  unmilled).  42304  37847  25949
 2.  Rice  8164  5476  5747
 3.  Others  14615  8497  1966

 Total—IV  65083  33662 51820
 Fruit  and  vegetables.  999  1417  1502
 Sugar,  sugar  preparations  and

 honey.  50  55  135
 vi  Cocoa,  spices  etc.
 VOT

 56  220  111
 Miscellaneous  i  preparations.  16  400  207

 Grand  otal (I  To  VID)  :  67951  55336  37116 ee ८1०  VIII):  6951  55336...  37116
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 विद्रोही  नागाओं  दारा  भारतीय  सुरक्षा  दल  पर  गोली-बीरो

 2455.  श्री  सामिनाथन  :

 श्री  नि०  र०

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 श्री  दण्डपाणी :

 बया  रक्षा  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  7  1970  को  पारिफेभा  के  निकट  विद्रोही  ara  के  एक

 दल  ने  भारतीय  सुरक्षा  दल  के  एक  गश्ती  दल  पर  गोलियां  चलाई  थीं  ;

 यदि  तो  कितने  सुरक्षा  सैनिक  मारे

 क्या  भारतीय  सुरक्षा  दल  ने  चीन  में  बनी  कुछ  राइफलें  तथा  गोलाबारूद  पकड़ा

 (a)  क्या  गत  तीन  अथवा  चार  महीनों  में  विद्रोही  नागरिकों  की  गतिविधियों  में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  शर  इस्पात तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मन्त्री  स्वर्ण  fag):  जी

 सुरक्षा  सैनिकों  का  कोई  हताहत  नहीं  हुमा  ।

 सुरक्षा  सेनाओं  ने  इस  क्षेत्र  में  से  कुछ  राइफलें प्र  गोला  बारूद  पकड़ा है  कि  जिसमें  से

 एक  7.62  एम  oT o  राइफल  कौर  7.62  कीं  155  गोलियां  चीनी  निर्माण  की  थीं  ।

 जी

 श्रीलंका  में  भारतीय  बागान  श्रमिकों  हारा  श्रम्पावेदन

 2456.  श्री  सामिनाथन  :

 थ्रो  चेंगलराया

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रपति  को  उनकी  कोलम्बो  यात्रा के  दौरान  श्रीलंका  में  दस

 लाख  भारतीय  बागान  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  दो  पृथक  पु  थक  प्रतिनिधि  मण्डलों  ने  उन्हें

 अभ्यावेदन  किये  थे  ;

 यदि  तो  भ्रभ्यावदनों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  प्लोर  उनकी  क्या  आश्वासन  दिये

 गए  और

 क्या  श्रीलंका  के  प्राधिकारियों से  उन  प्रश्नों  पर  बातचीत  की  गई  है  ?

 बेदेशिक-का्ये  मन्त्रालय  में  उप-मस्ती  सुरेन्द्रपाल  )  राष्ट्रपति  के  हाल  की

 श्रीलंका  सद्भावना  यात्रा  के  दौरान  श्रीलंका  के  प्रमुख  बागान  श्रमिक  संघों  का  प्रतिनिधित्व  करनें

 ara  द  प्रतिनिधि  मण्डलों  ने  उनसे  भेंट  की  थी  ।

 1964  के  भारत-श्रीलंका  करार  के  श्रीलंका  से  भारत  प्रत्यावर्तित  होनें
 वाले  व्यक्तियों  को

 भारत  सरकार  द्वारा  सुविधाएं
 दिये  जाने  से  सम्बद्ध  कुछ  मामले  उठाए  गए  थे

 जिनका  विशेष  रूप  से  सम्बन्ध  परिवहन  सीमा  शुल्क  में  छूट  कौर  पुनर्वास  सहायता  से  था  ।

 इन  मामलों  पर  आवश्यक  कार्रवाई  पहले  ही  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 इराक़ो  प्रतिनिधि  मण्डल

 2457.  श्री  सामिनाथन  :

 श्री  fo  र०  भास्कर :

 श्री  चेंगलराया  नायडू
 :

 श्री  दण्ड पाणि :

 कपा  बिदेशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  एक  उच्च  स्तरीय  ईराकी  प्रतिनिधि  मण्डल  श्राठ  दिन  की  भारत

 यात्रा  पर  पाया

 यदि  तो  क्या  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  उनसे  तथा  रेलवे  मन्त्री  से  कई  बार  बातचीत
 की

 यदि  तो  जिन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 क्या  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  व्यापार  समझौता  हुमा  तौर

 यदि  at.  तो  उसका  sare  क्या  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  :  जी  at

 जी  हां

 बातचीत  भारत  कौर  ईराक  के  बीच  परिवहन  कौर  संचार  के  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  से  सम्बन्धित

 थी  are  सी  रियाई  सीमा  पर  बगदाद  से  aa  कमाल  तक  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  में  सहायता  से

 सम्बन्धित  थी  |

 1962  में  ईराक  के  साथ  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  थे  र

 उसके  फलस्वरूप  प्रति  वर्ष  एक  व्यापार  व्यवस्था  की  जाती  रही  है  ।  1969  में  की  गई  व्यवस्था

 में  1  1969 से  31  1970  तक  की  अवधि  शामिल है

 ईराक  का  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  हाल  ही  में  ईराक  संचार  मंत्री  के  नेतृत्व  में  भारत  श्राया
 था

 art  इसलिए  बातचीत  परिवहन  भ्र ौर  संचार  के  मामलों  से  संबन्धित  थी  कौर  व्यापार  व्यवस्था

 का  प्रश्न  उसमें  शामिल  नहीं  था  ।  फिर  भी  ईराक  के  मंत्री  कौर  विदेशी  व्यापार  मंत्री  के  बीच  पत्रों  का

 श्रमदान  प्रदान  रूपश्री  था  जिसमें  इस  बात  पर  भारत  सरकार  की  सहमति  प्रकट  की  गई  कि  वह  ईराक

 को  भारतीय  रेलवे  विशेषज्ञों  का  एक  दल  ईराकी  रेलवे  के  विशेषज्ञों  की  सहायता

 प्रस्थापित  रेलवे  लाइन  की  लागत  एवं  व्या वहा यंता  के  विषय  में  प्रारम्भिक  अध्ययन  करेगा  ।

 तमिलनाडु  में  कावेरी  sed  में  जल  निकास  में  रुकावट  सम्बन्धी  समस्या

 2458.  श्री  सामिनाथन

 शती  नि०  भास्कर

 श्री
 चेंगलराया  नायडू

 श्री  दण्ड पाणि :

 कया
 सिचाई

 तथा  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  में  कावेरी  डेल्टा  में  जल  निकास  में  करवट  सम्बन्धी
 समस्या  को  हल  करने  के  लिए  उपचारात्मक  उपायों  की  केन्द्रीय  सरकार  ने  जांच  की  कौर

 यदि
 हां  तौ  उसका  ब्पौरा  क्या  है  ?
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 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  :  तमिलनाडु

 में  कावेरी  seers  जल  निकास  रोध  की  समस्या  के
 सम्बन्ध

 में
 केन्द्रीय  सरकार ने  कोई  ऐसा  अनुसंधान

 ara  नहीं  किया है  |  सिचाई  व  बिजली  मं  वाली  के  एक  सलाहकार ने  खाद्यान्न उपज  में  वृद्धि

 करने  के  उद्देश्य  से  इस  क्षेत्र  में  जल  निकास  में  सुधार  लाने  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  जिनमें  यह
 कार्य

 शामिल  हैं  ;  डेल्टा  के  बाहर  के  इलाके  से  जाने  वाले  फालत्‌  पानी  में  कमी  करना  तालों  का  उचित

 रखरखाव  भले  रक्षण  करार  बंडी
 उपायों  अपद  को  अपनाना

 ।  ये  सिफारिशें  राज्य  सरकार

 को  भेज  दी  गई  |

 सरकार  ने  कावेरी  डेल्टा  में  जल  निकास  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए एक  बुहत

 जाच नत योजना  तैयार  की  जिसके  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  तकनीकी  कर  रहा  है  |

 Armed  Training  to  1500  Rebel  Nagasin  China

 2459.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Ramachandra  Veerappa  :

 Shri  Y.A.  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  news  published  in  the

 daily  ‘Hindustan’  dated  the  14th  February,  1970  to  the  effect  that  an  agreement  has  been  con-

 cluded  bet  ween  the  Chinese  Embassy  in  London  and  the  rebel  Naga  leader  Z.A.  Phizo,  wherein
 China  has  agreed  to  give  armed  training  to  about  1500  rebel  Nagas  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  action  Government  propose  to  take

 in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :  (a)
 and  (b).  Government  are  aware  of  Mr.  Phizo’s  contacts  with  Chinese  and  Pakistani  missions  in

 London.  China  and  Pakistan  have  b2en  going  out  of  their  way  to  provide  training  facilities
 Government  are  not,  however,  in  a and  other  assistance  to  Undzrground  Nagas  and  others.

 position  to  confirm  or  deny  any  specific  Chinese  design  to  provide  armed  training  to  another

 1599  Und2rground  Nigas  as  mentionzd  in  the  newspaper  report.  With  the  vigilance  exercised

 by  dur  Ssucity  Forezs  on  our  frontiers,  it  is  unlikely  that  Nagas  in  any  appreciable  number  can

 manage  to  leave  the  country  without  detection.

 Resayie  Diy  Passes  issued  to  Ministers  and  Members  of  Parliament  for  their  Guests

 2461.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  passes  issued  by  the  Ministry  of  Defence  to  each  of  the  Central
 Ministers  including  the  Prim:  Minister  for  their  guests  to  witness  the  Republic  Day  Parade
 on  26th  January,  1970  ;  and

 (b)  the  number  of  passes  issued  by  Government  this  year  to  each  of  the  Member  of
 Parliament  for  their  guests  ?

 Taz  Moiister  of  D2feace,  Ste2]  aad  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh):  (a)
 and  (b).  Invitation  cards  for  the  Republic  Day  Parade  1970  for  about  5,300  seats  were  issued
 for  relations,  guests,  etc.  of  the  Prime  Minister  and  the  Union  Ministers  and  for  about  5,770
 seats  for  relations,  guests,  etz.  of  Members  of  Parliament.  In  the  case  of  the  Prime  Minister
 and  Ministers,  requests  for  issue  of  invitation  cards  were  not  only  in  respect  of  their  relations
 and  guests  but  also  in  respect  of  persons  who  approached  them  as  members  of  Government  and
 to  a  number  of  whom  invitation  cards  might  have  been  issued  even  otherwise  had  they  approached
 the  Ministry  of  Defence  direct.

 The  compilation  of  the  detailed  information  asked  for  will  involve  considerable  time  and
 labour  which  may  not  be  commensurate  with  the  results  achieved.
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 काश्मीर  विवाद  को  छापामार  युद्ध  प्रणाली  से  निबटान क  सम्बन्ध में  एयर  मादल

 अ्रसगर  खां  का  वक्तव्य

 2462.  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  :  क्या  वैदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  सरकार का  ध्यान  पाकिस्तान के  भूत पु  वाय  सेनाध्यक्ष  एयर  मिशेल  खां

 द्वारा  हाल  में  दिये  गए  इस  के  कथित  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  उनके  अनुसार  काश्मी  र

 विवाद  का  एकमात्र  हल  स्वयं  काश्मी  रियों  द्वारा  उस  प्रदेश  में  भारतीय सेना  के  शासन  के  विरुद्ध  लड़ने

 के
 लिए  छापामार as  है  श्रौर वह वह  काश्मीर के  भारत  भ्र धिक ृत क्षेत्र  में  छामामार  लड़ाई के  लिए

 तम  सहायता  देने  के  लिए  पाकिस्तान  में  जनभत  तैयार  करेंगे  शादी

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  कौर

 भारतीय  क्षेत्र  के  एक  भाग  में  शांत  वातावरण  को  भंग  करने  के  लिए  इस  प्रकार
 की

 खुली
 धमको  की  कौर  पाकिस्तान  का  ध्यान  श्रावित  करने  के  लिए  कया  उपाय  किये  गए  हैं

 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  सरकार  इस  झा शय  की

 खबरें  ग्रखबारों  में  देखी हैं
 सरकार  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  गड़बड़ी  करने  के  पाकिस्तान

 के
 सभी  प्रयासों  को  रोकने

 तथा
 इस  राज्य

 की  सुरक्षा करने  के
 जो  कि

 भारत  का  ही  एक  अभिर
 AT

 दृढ़  संकल्प  |
 |

 यह  बयान  पाकिस्तान  की  एक  श्राम  सभा  में  दिया  गया था  कौर  चुनाव  श्रात्दोलन के

 दौरान  किसी  अन्य  देश  के  खिलाफ  इस  तरह  के  उत्तेजनात्मक  बयानों  की  दौर  ध्यान  देना  पाकिस्तान

 सरकार  का  काम  है  ।  हम  इसकी  भ्रांत  उनका  ध्यान  दिला  रहे  हैं  ।

 जापान  द्वारा  श्रन्तिरिक्ष  उपग्रह  का  छोड़ा  जाना

 2463.  को  शिवचन्द्र  झा

 थ्री  बे०  Fo  दास चो धरी

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जापान ने  एक  अन्तरिक्ष  उपग्रह  छोड़ा  शौर

 यदि  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इसकी  तुलना  में  भारत  मैं

 ae  तक  अन्तरिक्ष  विज्ञान  का  कितना  विकास  gat  है
 ?

 प्रधान  वित्त  श्रणदाक्ति  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री  :  इंदिरा  गांधी )

 जी  हां

 ध्यम  ऊचाई  पर  चक्कर  लगान  वाल  एक  छाड
 मानिक  उपग्रह  को

 3
 से

 4  वर्ष

 छोड़ने  का  भारत  का  अरपना  एक  स्वतन्त्र  कार्यक्रम है  ।

 रूस  को  जूतों  के  निर्यात  में  कमी  के  कारण  विदेशी मुद्रा की  हानि

 2464  श्री  मुहम्मद  इस्माइल
 :

 श्री  नम्बियार

 श्री  सत्यनारायण  fag
 श्री  भगवान  दास

 कया  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नशनल
 बैक

 श्राफ  लाहौर  को  अधिकथित  काल  दिये  जाने  के  कारण  रूस  को  जूतों  के
 निर्यात  में  कमी  के  कारण  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई  दूर
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 विदेशी
 मुद्रा  की  इस  हानि

 को  रोकने  तथा  जूता  उद्योग  |  सामान्य  बनाने के  लिए

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 बंदे शिक  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (sit  राम  तथा  नेशनल  बेक

 श्राफ  लाहोर  को  अ्रधिस्थगय  काल  दिये  जाने  के  कारण  सोवियत  संघ  को  जूतों  के  निर्यातों  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ा ।

 पूर्वी  पाकिस्तान
 क

 मछली  के  बदले  में  भारत  से  कोयला  भेजा  जाना

 2465.  को  मुहम्मद  इस्माइल  :

 सत्यनारायण fag  :

 श्री  भगवान

 श्री  वि०  कु०  मोहक  :

 क्या  बिदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  खान  मंत्री  श्री  प्रभात  राय  ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  सरनू  रोध  किया  है
 कि

 वे  भारतीय  कोयले  के
 बदले

 सें  पव  पाकिस्तान  से  मछली  प्राप्त  करने  के  लिए

 पाकिस्तान  के  साथ  पत्र-व्यवहार  करें  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  विनिमय  के  लिए  पाकिस्तान  से  पत्र  व्यवहार  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  पाकिस्तान  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम
 :

 जी हां ।

 से  भारत  सरकार ने  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  को  फिर  से  शुरू  करने  से

 सम्बन्धित  प्रश्न  को  अनेक  अवसरों  पर  परन्तु  इसमें  सफलता  नहीं  मिली  ।  पाकिस्तान  के  साथ

 व्यापार
 पर

 लगें  प्रतिबन्ध
 को

 भारत  ने  एक  पक्षीय  रूप से  1966  से  हटा  लिया  था  परन्तु  इस

 कार्यवाही  का  पाकिस्तान ने  प्रभी  तक  कोई  प्रत्युत्तर  नहीं  दिया है  ।  मत  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  का

 फिर  से  प्रारम्भ  होना  केवल  पाकिस्तान  सरकार  के  रुख  पर  निसार  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 निरन्तर  प्रयत्नशील  है  |

 रूस
 को

 इस्पात
 का  निर्यात

 2466.  श्री  ज्ञ०  मुहम्मद  इमाम  :

 श्री  चं०  चु०  देसाई

 श्री  पीलु  मोदी
 :

 श्री  ato  नाठ  देव  :

 क्या  बिदेशी  व्यापार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  दो
 वर्षों  में  रूस  को  निर्यात  किये  गए  इस्पात  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस्पात  के  निर्यात  के
 सम्बन्ध  में  रूस  के  साथ  जो  ठेका  है  उसका  इस  ae  के  लिए

 नवीकरण  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि
 तो  इस  ठेके  को  अन्तिम  रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  अड़चनें  सामने  रहीं

 झ्र ौर

 6/Lok  Sabha/70—6
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  ध्यान  17  1970 के  टाइम्स '

 की  एक  रिपो  की  are  दिलाया  गया है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  राम  1967-68
 से  रुस

 को

 निर्यातित  इस्पात  का  ब्यौरा  नीचे  दिखाया  गया  है  ——

 मात्रा मी०  टन  में

 पण  1967-6
 1968-69

 1969-70 _

 )

 ढा
 तथा  कोण )  94,185

 2,  27,758  1,74,546

 जी  1970 में  सोवियत  संघ  को  2,0  0,000  मी०  टन  ढांचों के  निर्यात  के  लिए

 एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किये  गए  हैं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 यह  समाचार  टाइम्सਂ  में  उस  समय  प्रकाशित हश्र
 था  जबकि  1970  के

 लिए  संविदा  पर  बातचीत  चल  रही  परन्तु  इसे  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  था  |

 ल्हासा  में  तिब्बतियों  श्री र  चीनियों  के  बीच  dag

 2467.  श्री  ज०  मुहम्मद इमाम  :

 श्री  चलें  चु०  देसाई  :

 श्री  पीलु  मोदी :

 श्री  ato  ना०  देव

 कया  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिस्सा  att  तिब्बत  के  अन्य  भागों  में  तिब्बतियों  तथा  चीनी  अधिकारियों  के

 बीच  गंभीर  संघर्षों  के  बारे  में  18  1970  के  are  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  हुई

 रिपोर्ट  की  झोर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या इस  बारे  में  भारत  सरकार
 को

 कोई  रिपोर्ट  प्राप्त हुई  है  ;
 यदि  तिब्बतियों  की  सहायता  करने  के  लिए  कोई  कार्य  वाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  कौर  सरकार  ने

 यह  खबर  देखी  है  लेकिन  इस  बारे  में  कोई  आधिकारिक  सूचना  उसके  पास  नहीं  है  ।

 जैसा  कि  सभी  जानते  हैं सरकार  यह  कह  चुकी  है  कि  तिब्बती  लोगों  के  अ्रधिकार

 संरक्षण  के  किसी  भी  प्रस्ताव  का  वह  सं  युक्त  राष्ट्र  में  अथवा  अन्यत्र  कहीं  भी  सहर्ष  समर्थन  करेगी  |

 विधिक  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  बड़ी  तथा  छोटी  सिचाई  योजना

 2468,  aft  लिखो  कया  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  का  मंत्रालय  अथवा  योजना  अयोग  वार्षिक  योजनाओं  तथा  चौथी  योजना  के

 प्रारूप  में  शामिल  की  गई  बड़ी  तथा  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  पर  नजर  रखता है  ;

 किन  परिस्थितियों  में  बिजूर  योजना  संख्या  35  जिस  के  लिए  131  करोड़  रुपए
 का  उपबन्ध  किया

 गया
 था  तथा  जिस

 पर  भवनों  शादी  के  निर्माण  पर  7  लाख  रुपया  खर्च  किया  जा
 चुका  स्थगित  किया
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 लिखित
 उसर

 (7)  यदि  ग्रा पत्ति  लागत  लाभ  अनुपात  के  बारे  में  है  तो  इस  योजना  को  पं  वर्षीय  योजना  में

 शामिल  क्यों  किया  गया  था  शआर  क्या  अन्य  योजनायें  ऐसी  नहीं  हैं  जिन  की  प्रति  एकड़  लागत

 लगभग  इतनी  ही  कौर

 विलम्ब  के  अन्य  ऐसे  कारण  क्या  हैं  जिनसे  योजना  आयोग  को  बाध्य  किया  गया  कि  वह

 विलम्ब  की  अनुमति  दें  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  सिचाई  एक

 राज्य गत  विषय  है  ।  राज्य  सरकारें  ,  अपने  सं  साधनों  को  देखते  हुए  सिचाई  परियोजना ग्र ों  का  आयोजन

 ग्र  अ्तुसंधान  करती  हैं  Tar  उन्हें  तैयार  करके  कार्यान्वित  करती  हैं  ।

 से  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है
 कि

 चौथी  योजना  के  दौरान  राज्य  में  बुहत

 तथा  मध्यम  लिखाई  सेक्टर  के  लिए  सीमित  alder  का  तथा  निर्माणाधीन  स्कीमों  को  पण  करने  के  लिए

 अपेक्षित  विशाल  धनराशि  का  विचार  करते  हुए  उनके  लिए  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  वे  चतुर्थ  योजना वधि

 में  बिज्जू  परियोजना  को  हाथ  में  लें  ।

 Closure  of  Embassy  Offices  Outside  Delhi

 2469.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  names  of  the  foreign  countries  whose  Embassies  are  located  in  Delhi  only  ;

 (b)  the  names  of  the  foreign  Embassy  offices  located  in  cities  other  than  Delhi  ;

 (c)  the  names  of  such  cities  and  the  justification  for  setting  up  the  said  Embassy  offices
 there  in  addition  to  the  main  Embassy  office  in  Delhi  ;  and

 (d)  whether  Government  would  order  closure  of  all  such  offices,  and  if  not,  the  reasons
 therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  List  of  foreign  countries  maintaining  Embassies/High  Commissions  and  Consular/Trade
 Representative  Offices  in  Delhi  is  attached.  (Placed  in  4.0  No.

 (b)  List  of  foreign  countries  maintaining  Consulates/Commissions/Trade  Commissions/
 Honorary  Consulates  in  places  other  than  Delhi,  is  attached.

 (c)  The  names  of  cities  have  been  mentioned  in  (10)  above.  On  the  basis  of  international
 convention  and  reciprocity,  Diplomatic  Missions  are  allowed  to  maintain  offices  in  places
 or  izr  than  the  capital  when  it  is  considered  necessary  for

 performance
 of  their  trade  and

 consular  functions.

 (d)  No,  Sir.  Government  have  only  asked  diplomatic  Missions  to  close  such  offices/
 lo 31:23  tg  aiding  rooms,  etc.,  which  are  located  in  places  where  they  do  not  have  a  diplomatic,

 consular  or  trade  mission.

 Missing  Diplomats  from  various  Embassies  in  India

 2470.  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:;  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  number  ofsuch  diplomats  who  have  been  found  missing  from  the  various  Embassies
 in  India  during  the  last  three  years  ;

 (b)  the  names  of  the  countries  to  which  these  diplomats  belonged  and  their  names  >
 and

 (c)  the  number  of  foreign  diplomats  out  of  these  missing,  who  have  been  traced  after-
 wards  and  the  countries  in  which  they  were  traced  ? y
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  to  (0).  There  have  been  no  cases  of  disappearance  of  foreign  diplomats  stationed  in  Delbi

 during  the  last  three  years  except  that  of  the  official  reported  missing  by  the  USSR  Embassy»

 recently.

 हांगकांग के  व्यापारियों  के  दिष्टमण्डल  का दौरा

 2471.  श्री  बेकस  दास  कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यट  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  तथा  राज्य  व्यापार  निगम  के  नियंत्रण  पर  हांगकांग  के  व्यापारियों  के  एक

 उच्चस्तरीय  शिष्टमण्डल  ने  भारत  का  दौरा  किया  था  तथा  क्या  उस  शिष्टमप्डल  के  साथ  कोई  बात

 चीत  हुई  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  कया  निर्णय  किये  गये हैं
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम
 :  जी  नही ं!

 प्रश्न  नहीं  उठता

 निर्यात  को  प्राथमिकता  देने  की  योजना

 2472,  श्री  बैंक  दासचौधरी  :  क्या  विदेशी  व्यापार  प्रती  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  निर्यात  को  पाथमिकताएं  है  ने  के  वारे  में  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  किस  उत्पाद
 को

 किस  कारण
 से  उच्चतम

 प्राथमिकता  दी  गई

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय सें  उप-मन्त्री  राम  :  (®)  तथा  सरकार  निर्यात

 किये  जा  सकने  वाले  सभी प्रकार  के  सामान  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देती  फिर  भी  श्रपेक्षाइत

 भ्रमित  विकास  संभाव्यता  वाले  औद्योगिक  उत्पादों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  पर  जोर  दिया  जाता  है  ।

 Per  Capita  Aid  to  Uttar  Pradesh

 2473.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :
 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :
 Shri  Janeshwar  Misra  :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  her  attention  has  been  drawn  to  her  statement  published  at  pages  1  and

 8  of  the  daily  dated  the  2nd  February,  1969  that  the  Union  Government  are  deter-

 mined  to  eradicate  poverty  from  Uttar  Pradesh  ;
 (b)  ifso,  wiether  Government  propose  to  give  the  same  per  capita  aid  in  respect  of  Pump-

 ing  sets,  urea,  education,  Railways,  Medical  education,  planning  etc.  to  Uttar  Pradesh  as  given
 and to  some  other  States ;

 (c)  ifso,  since  when  ?

 Taz  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of
 Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  The  objective  of  the  Union  Government  in  coopera-
 tion  with  the  State  Governments
 including  Uttar  Pradesh.

 isto
 progressively  eradicate  poverty  from  the  entire  country,

 (b)  and  (c).  Central  assistance  for  the  State  Plans  has  been  determined  on  the  basis
 of  the  criteria  laid  down  by  the  Na  tional  Development  Council  and  is  being  released  in  the
 shape  of  block  loans  and  grants.
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 Foreign  Exchange  for  Haj  Pilgrims

 2474.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  4995  on  the  18th  December,  1968  and  state  the  reasons  for  providing  a  huge  sum
 of  Rs.  2.36,25,000  to  only  15,000  Haj  pilgrims  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh):  The

 allocation  of  Foreign  Exchange  of  Rs.  2,36,25,000  for  15,000  pilgrims  was  made  at  the  rate  of

 Rs.  1,575  per  adult  pilgrim.  This  amount  was  fixed  after  taking  into  consideration  the  expendi-
 ture  that  a  pilgrim  is  required  to  incur  on  his  transport,  food,  accommodation  and  on  religious
 ceremonies  during  the  course  of  his  stay  in  Saudi  Arabia  for  performing  the  Haj.

 धन  की  कमी  के  कारण  लम्बित  सभी  सिचाई  परियोजनाश्रों  को  पूरा  करने  के  प्रस्ताव

 2475.  श्री  भोगेन्द्र झा  :

 श्री  कठ  मि०  मधुकर :

 क्या  सिचाई  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पति  झ्र यं व्यवस्था  को  श्रात्मनिभंर  बनाने  की  दृष्टि  से  सभी  सिचाई

 योजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  बार  में  कोई  प्रस्ताव  तौर

 राष्ट्रीय  से  नए  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान में  रखते  क्या  सरकार

 घन  के  के  कारण  लम्बित  सिचाई  परियोजनाओं  के  are  में  विचार  कर  रही  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  ae  चौथी

 योजना  के  मसौदे  लगभग  20  वर्षों  के  तटवर्ती  जल  के  उपयोग  के  लिए  सभी  परियोजनाओं

 के  निर्माण  के  महत्त्व  का  उल्लेख  किया  गया  है  |

 aia  योजना वधि के  दौरान  अंतत  जिन  पर  काफी  प्रगति  हो  चुकी  के  लिए

 ग्रावश्यक  अधिकतम  संभव  श्राबंटनों  को  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 नई  बहत  तथा  मध्यम  सिंचाई  सकी मों  को  हाथ  में  लेने  के  उद्देश्य  से  राष्ट्रीयकरण  किये गए  बैकों  के

 साधनों का  उपयोग  करने  से  सम्बन्धित  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 कोसी  नहर  परियोजना के  लिए  खरीदा  गया  सामान

 2476,  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिचाई  तथा  वि
 युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किग्रा  कोसती
 परियोजना

 विभाग  ते
 कोसी  क्षेत्रों  की  बाढ़  से  रक्षा  करने  के  लिए  वर्ष

 1968-69  में  तथा  चालू at
 में  जस्ता  चढ़ा  हु या पफ  तार  खरीदा

 क्या  इस  तार  के  खरीदने  में  कोई  गोलमाल  किया  गया

 यदि  तो  क्या  कोई  जांच  की  गई  झ्र ौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  पौर
 उस  पर

 कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिंचाई  तथा  बिद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर
 से  सूचना

 राज्य  सरकार
 से

 इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 उत्तर  बिहार  में  wafer  केन्द्र

 2477.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  के  पूर्ण  प्रभाव  तथा  के  ey  स्रोतों  की  पर्याप्त  उपलब्धता  को  ध्यान

 में  रखते  श्रमशक्ति  cag  )  को  उत्तर  बिहार  में  स्थापित  करने  के  बारे  में  विचार  किया
 जा

 रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  वित्त  श्रमशक्ति  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  गान्धी )
 :

 तथा  उत्तरी  बिहार  के  कोयला  क्षेत्रों  के समीप  स्थित  होने  के  कारण  कोयले  सें

 चलने  वाले  परम्परागत  किस्म  के  बिजलीघर  वहां  ज्यादा  सस्ते  रहेंगे  |

 भारतीय  सामानों  पर  चीनी  कौर  पाकिस्तानी  सैनिकों  की  गतिविधियां

 2478,  श्री  प्रेम  चन्द  वर्मा  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  देश  की  सामानों पर  पाकिस्तानी  कौर  चीनी  सेनाओं  की  गतिविधियों  की

 कारी  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 1969 से  31  1970  तक  की  अवधि  में  इन  देशों  ने  भारत  की  सामानों

 पर
 कितनी  बार  कौर  किन  स्थानों  पर  हमला  किया  कौर  इन  हमलों  में  भारत  को  कितनी  हानि

 देश  की  सितारों  पर  सुरक्षा  व्यवस्था  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  कारगर

 कदम  उठाए  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  site  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  जी  हां
 ।  सीमा

 शर  युद्ध  विराम  रेखा  के  पार  चीनी  तथा  पाकिस्तानी  गतिविधियों  के  ढंग  के  सम्बन्ध  में  सदन  को  समय

 समय  पर  सुचित  किया  जाता  रहा  है  |

 1  1967 से  31  1970 की  अवधि  के  दौरान  चीनियों  द्वारा  उत्तर
 तिब्बत  सीमा  परे  लीपुलेख  दरें

 के
 पास  10  1969  को  गोली  चलाए  जाने  की  एक  घटना हुई

 कि  जिसके  विस्तार  सदन  को  30  1969 के  श्रातारांकित  प्रश्न  संख्या  1582  के  उत्तर में  दिये

 गए  थे  ।  उसी  wafer  में  पाकिस्तानियों  द्वारा  सीमा/पुद्धविराम  रेखा  के  पार
 से

 गोली  चलाए  जाने  की

 24  घटनाएं हुई  थीं  |  इन  घटनाश्रों  के  फलस्वरूप  कोई  हताहत  नहीं  TAT  था  |

 सीमसा/पुद्धविराम  रेखा  पर  हमा री  सुरक्षा  सेनाग्रों  द्वारा  सतकंता  जारी  है  |  जहां  प्रावश्यक

 हम्ना  अपने  सुरक्षा  उपायों  की  मदद  के  लिए  उचित  कार्यवाही  भी  की  गई  है  ।

 भारत  हारा  नेपाल  को  हथियारों  को  सप्लाई

 2479.  श्री  कड-उप्र  सिंह  देव  :  कया  वैदेशिक-कार्यो  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  ने  अपनी  ऑ्रान्तरिक  आवश्यकताओं  के  लिए  भारत  से  हथियारों
 की  सप्लाई  के  लिए  कहा  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  किया
 गया  है  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेख  पाल  fag):  नेपाल  की  कौर  से  ae
 तक  ऐसा  कोई  श्रतुरोध  नहीं  किया  गया  zt

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 कलपकक्‍्कम  श्रमशक्ति  परियोजना  को  संतोषजनक  प्रगति

 2480.  श्री  करार  सिह हाव  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ५लिपक्कमस  भ्र णु शक्ति  परियोजना  की  प्रगति  असंतोषजनक  है  कौर

 परियोजना  को  य  रा  करने  का  कार्य  निर्धारित  समय  से  एक  वर्ष  पीछे  चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 तथा  यद्यपि  परियोजना  की  पूरी  होने  की  पव  निर्धारित  wafer  में  एक  वर्ष  की  दे  री  सम्भव

 तथापि  ,  भारतीय  उत्पादन  क्षमता  की  गति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रगति  को  असंतोषजनक नहीं  कहा

 जा  सकता  |  अ्रात्म-निभं रता  के  उद्देश्य  परियोजना  के  लिए  श्रावश्यक  परम्परागत  किस्म  की  सामग्री

 एवं  नामिकीय  उपकरणों  ,  दोनों  ही  में  देशी  सामान  का  अधिकतम  उपयोग  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा
 है  ।  वास्तव  बहुत  सी  सामग्री  तो  ऐसी  है  जिसका  निर्माण  एवं  उत्पादन देश  में  पहली  बार  किया  जा

 रहा  है  ।  इस  सरकारी  तथा  गेर  सरकारी  दोनो  ही  क्षेत्रों  क  ग्रन्तगंत  वाले  बहुत  से  उद्योगों

 संगठनों  तथा  अ्रभिकरणों  के  सफल ताप वंक  तथा  निश्चित  समय  में  कार्य  करने  की  क्षमता  पर  ही  इस

 योजना की  प्रगति  भी  fare  करती है  1

 दारस्सलाम  में  गट-नीलपक्ष  देशों  का  सम्मेलन

 2481.  श्री  कार  fag  देव  क्या  वैदेशिक-कायें  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  में  दारस्सलाभ  में  होने  वाले  गुट-निरपेक्ष  देशों  के

 प्रारम्भिक  सम्मेलन  में  भाग  नहीं  लेने  का  सरकार  का  विचार

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  इस  बारें  में  भ्रमण  गट-निरपेक्ष  देशों  की  क्या

 क्रिया

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 भ्रामक  उपकरण  कारखाने  को  कलकत्ता  से  कानपुर  ले  जाया  जाना

 2482.  श्री  स०्मो०  बनर्जी  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रायुध च्च्  उपकरण  कारखाने  को  कलकत्ता  से  कानपुर  स्थानान्तरित  करने

 के  बारे  में  अब  तक  निर्णय  कर  लिया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 (7)  सभी  कमेंट्री  इस  स्थानान्तरण  का  विरोध  कर  रहे

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ल०ना०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।  डी
 ०जी  करो  ०एफ०  मुख्यालयों  के  कर्मचारी  संघों  ने  स्थानान्तर  के

 प्रति  विरोध  प्रकट  किया  है  ।

 श्रो०ई०एफ०  मुख्यालयों  को  कानपुर  में  तबदील  करने  का  निर्णय  प्रशासनिक  दक्षता में

 सुधार  करने
 के

 उद्देश्य  से  किया  गया  é |  इसलिए  पहले  लिये लिये  गए  तिय  सें पड  hab bo |  में  परिवहन  करना  प्रस्तावित

 बल्कि  उसे  लागू  करना  ।
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 अमरीकी  प्रतिनिधियों  के  साथ  राज्य  व्यापार  निगम  की  सर्वाघिक  don

 2483,  श्री  वि०  नरसिम्हा  राव  :  कया  विदेशी  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  -

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  अ्रमरीका  के  निर्माताओं  तथा  निर्यातक्ताप्रों द्वारा
 भारत

 में  छः  सप्ताह  में  एक  बार  बैठक  करने  सम्बन्धी  योजना  का  सूत्रपात  किया  है  ;

 यदि  तो  नई  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  कया

 इन  बैठकों पर  होने  वालें  व्यय  को  कौन  सहन  करेगा
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  राम  जी नहीं

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 Programme  incorporated  in  Fourth  Plan  for  meeting  Basic  Needs  of  Masses

 2484.  Shri  Jageshwar  Yadav  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  the  phased  programme  undertaken  by  Government  so  far,  for  meeting  the  five  basic

 needs  i.e.  food,  clothes,  housing,  education  and  medical  aid  ;  and

 (b)  the  programmes  especially  incorporated  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  meeting
 the  said  needs  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of  Plan-

 ning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  &  (b).  Through  a  succession  of  Five  Year  Plans  beginning

 1950-51  a  process  of  development  has  been  taking  place  which  has  been  progressively  raising
 the  general  standard  of  living  of  the  people.  The  process  is  being  continued  in  the  Fourth  Plan

 p2tiod.  The  Fourth  Five  Year  Plan  as  revised  by  the  Planning  Commission  will  be  considered

 by  the  National  Development  Council  at  its  forthcoming  meeting.  The  finalised  document
 on  the  Fourth  Five  Year  Plan  will  thereafter  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 द्वारा  भारत  को  हथियारों  की  सप्लाई  संबंधी  जानकारी

 2485,  श्री  ag  लिमये  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  स्टेट्समैन  की  एक  रिपोर्ट  तथा  कुलदीप  नायर  की  पुस्तक

 दि  लाइन्सਂ  के  वक्तव्य  तथा  अन्य  तत्वों  में  छत  इस  आशय  के  समाचारों  की  श्र  दिलाया  गया  है  कि  रूसी

 लोग  भारत  में  उचित  सुरक्षा  व्यवस्था  के  अभाव  के  कारण  नाराज  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  रूस  द्वारा

 भारत  को  सप्लाई  fet  जाने  वाले  हथियारों  के  समाचार  का  भेद  श्रखबार  वालों  को  खुल  जाता  है  जबकि

 पाकिस्तान  को  दी  जाने  वाली  रेसी  ही  हथियारों  की  सप्लाई  का  समाचार  उस  देश  में  एक  सुरक्षित

 रहस्य  के  रूप  में  रहता  कौर

 क्या  सरकार
 ने

 इस  श्रारोप  की  सत्यता  अथवा  असत्यता  की  जांच  कराई
 है

 ?

 ws
 प्रतिरक्षा  शौर  इस्पात तथा  भारी  इंजी  निर्यात  रग  मंत्री  स्वर्ण  सिंह  )  :  तथा )  .

 का  ब्यान  कुलदीप  नायर
 की  पुस्तक  दि  लाइन्स  इस  विवरण  कौर  भारत  को  यू  ०एस०एस ०

 कार  द्वारा  रक्षा  सप्लाइयों  के  सम्बन्ध  में  समाचार  फ्लोर  में  प्रकाशित  होने  वाली  रिपोर्टों  की  are  दिलाया

 गया  यह  सुझाव  कि  यू०एस०एस०श्रार०  अधिकरणों  ने  सरकारी  सुरक्षा  प्रबन्धों  के  अभाव  पर  रोष

 प्रकट  किया
 सच  नहीं  है  ।  परन्तु  उपयुक्त  सुरक्षा  प्रबन्धों  में  दृढ़ता  की  आवश्यकता  सरकार के  लिए

 निरंतर  चिन्ता  रही  है  ।

 72



 20  1891  लिखित  उत्तर
 eee

 गुट-निरपेक्ष  देव देशों की  बठक

 2486,  भी  मघ  लिमये

 श्री  स०  ला०  सोधी

 कया  वैदेशिक-कार्य  मत्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुट-निरपेक्ष  देशों  की  निकट  भविष्य  में  एक  बैठक  बुलाने  का  प्रस्ताव

 यह  बैठक
 कहां  होगी  इसको  कार्य  सूची  क्या  है

 क्या  इस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वालों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  गई  है

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  राजनीति  की  हार  हुई  है  क्योंकि  संयुक्त
 गणराज्य

 तथा  पगोस्लाविया  पाकिस्तान  को  इस  बठक  में  ग्रा मं त्रित  करने  के  बारे  में  हाल  में  सहमत  हो  गए  हैं  जब

 कि  वह  तथा  सैनिक  गुटों  का  सदस्य

 (=)  भाग  लेने  वालों  के  नामों  के  सम्बन्ध  में  भारत  की  स्थिति  क्या  है  तथा  किन  सिद्धान्तों

 के  अधार  पर  इस  प्रश्न  का  निर्णय  किया  जाना  चाहिए
 ?

 बेदेशिक-कार्य  मन्त्रालय में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  प्रौढ़  )  .  1970

 में  दारेस्सलाम  में  राष्ट्रों  का  प्रारम्भिक  सम्मेलन  होगा  जिसमें  भावी  शिखर  सम्मेलन  के  स्थान

 कार्य  सूची  ग्रोवर  स्तन्य  प्रबन्धों  के  बारे  में  विचार-विमश  किया  जायेगा  |

 दा रेस् सलाम  की
 बेठक  में  सिफ  वे  ही  देश  भाग  ले  सकेंगे  जिन्होंने  1964  में  काहिरा

 सम्मेलन  में  भाग  लिया  या वे  देश  जो  उसके  बाद  भ्रमजाल  हए
 हैं  रोक  गटसक्त  देशों  की  बैठकों  में

 सम्मिलित  होने  की  कसौटी  पर  खर  उतरी  हैं  ।

 जी  पाकिस्तान  को  बुलाने  पर
 न

 तो  संयुक्त  भ्र रब
 गणराज्य  ही  रजी  gare

 are  न  यूगोस्लाविया ही  ।  यूगोस्लाविया ने  हाल  ही  में  देशों  की  बठक  में  हिस्सा  लेने  की

 वर्तमान  कसौटी  की  वैधता  की  पट्टी  की  है  जिसमें  बड़े  बड़े  राष्टों  के  बीच  सैनिक  संधियों  के  सदस्य

 नहीं  जाते  ।

 भारत  सरकार  का  यह  विश्वास  हैं  कि  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेने  की  कसौटी  वही  होनी

 चाहिए  जिसकी  पुष्टि  पहले  के  शिखर  सम्मेलनों  में  की  गई  थी  ।  इस  कसौटी  के  अनुसार  वे  देश  इसमें

 शामिल  नहीं  हो  सकते  जो  महान्‌  राष्ट्र  संघर्षों  के  संदर्भ में  सम्पन्न  बहुपक्षीय सैनिक  संधियों  के  सदस्य हैं  |

 मनीपुर  में  तुली हाल  हवाई  कर  का  त्रुटिपूर्ण
 निर्माण

 2487.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृषि  करेंग  कि

 क्या  मनीपुर  में  तुली हाल  पर  बन  रहे  हवाई  प्रति  में  त्रुटियां  पाई  गई  हैं  ;

 यदि  तो  त्रुटियां किस
 प्रकार  की  हैं  ।

 प्रतिरक्षा  श्र  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  fag):  तथा  जी

 नहीं  ।  HS  दराड़ों  की  मरम्मत  की  जा  रही  है  जोकि  उसमें  तापमान  में  प्रस्तर  के  कारण  गए  थे  ।

 गुजरात  सरकार  द्वारा  नियुक्त  कपड़ा  gator  समिति  की  सिफारिशें

 2488.  श्री  सीताराम  क्या  विदेशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कपड़ा  उत्पादन  पर  लगे  आंशिक  नियन्त्रण  को  हटाने  के  बारे  में  गुजरात  सरकार

 द्वारा  नियुक्त  की  गई  कपड़ा  पुनर्गठन  समिति  की  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  दौर

 यदि
 तो

 उन
 पर  सरकार

 की
 क्या  प्रतिक्रिया  है

 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  जी  at  i

 मिल  निर्मित  वस्त्रों
 के  मूल्यों  att  उत्पादन  पर  आंशिक  की  योजना  में  कोई

 परिवर्तन न  करने  का  विनिश्चय किया  गया
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 अणुशक्ति  के  बारे  A  1970  में  बम्बई  में  हुई  गोष्ठी

 2489.  श्री  सीताराम  केसरी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  FIT  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है

 कि  1970  में  अणुशक्ति  के  बारे  में  बम्बई  में  एक  गोष्ठी  हुई

 2

 यदि  तो  क्या  उस  गोष्ठी  में  दिए  गए  सुझावों  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रधान  वित्त  प्राणशक्ति  मंत्री  तथा  योजना  इन्दिरा  :

 जी

 तथा  ऐसे  सुझावों  जो  भारतीय  वातावरण  के  भ्रनुकूल  हम  परमाणु  बिजली

 सम्बन्धी  अपना  कार्प  क्रम  निर्धारित  करते  समय  ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 ब्रिटेन  में  भारतीयों  के  विरुद्ध  जातीय  भेद-भाव

 2490.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 श्रीमती  सावित्री

 डा०  सुशीला  शेयर

 क्या  बेदेशिक-कार्य  मत्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  गत  तीन  वर्षों  में  जातीय  भेद-भाव  के  कारण  भारतीयों  द्वारा  उठायी  गई

 कठिनाइयों  के  बारे  में  भारतीय  उच्चायुक्त  के  माध्यम  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वेदेदिक-कार्यें  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  )  जातीय  भेदभाव  के  मामलों  की

 सुचना  जाति  संबंध  ars  को  दी  जानी  जिसकी  स्थापना  जाति  सम्बन्ध  भ्र धि नियम  1968  के

 भ्रन्तगंत यू ० यू  ०  के०  द्वारा की  गई  थी  ।  य ू०  के०  स्थित  भारतीय  उच्चायोग की  सामान्य  सहायता  भारतीय

 राष्ट्रिकों  के  लिए  हमेशा  उपलब्ध  है  कौर  वह  सही  कार्यविधियों  के  सम्बन्ध  में  ate  जातीय  भेदभाव

 से  उत्पन्न  कठिनाइयों
 को

 सम्भव  सीमा  तक  दूर  करने  में  सलाह  देता  है  ।

 भारत  सरकार  के  विचार
 सुविदित  हैं

 कि  वह  जातीय  भेदभाव  के  सभी  रूपों  का  कट्टर

 विरोधी  है  ।

 एच  oUGo  24  विमान  में  लगाने  के
 लिए

 रूसी  इंजन  का  बिकास

 2491.  श्री  वीरेंद्रकुमार  शाह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  रूस  के  पू  राने  इंजन  के  विकास  के  लिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर

 किए  गए  हैं  ताकि  उसे  एच एफ  28  विमान  में  लगाया  जा  सके  उसकी  क्षमता  मैच  -2  के  समान
 की  जा

 क्या  यह  सच  है  कि
 उक्त  कार्यवाही एच  ०  एफ०

 24
 का  डिजाइन  तैयार  करने  वाले

 हिन्दुस्तान  एम  रोबोटिक्स  से  भूत भुव  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  के  मुख्य  डिजाइनर  तथा

 विरुद्ध की  गई  है  ;  कौर

 महा  प्रबन्धक  तथा  तकनीकी  विकास  तथा  उत्पादन  निदेशालय  (To  भाई  की  सलाह  के

 कया
 वह

 उन
 कारणो  सहित  जिनसे  सरकार ने  इन ० शक्तियों  की  सलाह नहीं  मानी उक्त  प्रस्ताव  के

 बारे  में  इन  व्यक्तियों  द्वारा  दी  गई  सलाह  का  पा  ठ  सभा-पटल  पर  रखेंगे  ?
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 नहीं  | प्रतिरक्षा मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ल०  Ato  (  जी

 तथा  (7)  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 तदापि  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  एच  ०एफ०  24  में  लगाने  के  लिए  एक  रूसी  इंजन  के  विकास के

 लिए  1962  में  एक  करारनामे  पर  हस्ताक्षर  किय  गए  परन्तु  बाद  में  इस  प्रायोजना को  त्याग  दिया

 गया  था  पब्लिक  श्रकाऊंटस  कमेटी  द्वारा यह  विस्तृत  निरीक्षण  का  विषय  लोक  सभा
 उनकी  (1966-67  रिपोर्ट  शौर  (  196  रिपोर्ट  द्वारा  arad  है  ।

 Export  of  Cashewnuts

 2492,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  export  of  Cashewnuts  both  in  quantity  and  value  has  been

 very  very  low  during  the  year  1969-70  to  date  in  comparison  with  the  last  year

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  to  promote  the  export  of  cashewnuts  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  (a)  As  per
 provisional)  estimates,  exports  of  cashewnut  during  April  1969-January  1970  were  to  the  extent
 of  49,893  tonnes  valued  at  Rs.  46.87  crores  as  against  55,283  tonnes  valued  at  Rs.  53.15  crores

 during  the  corresponding  period  in  1968-69,

 (b)  (i)  Stockpiling  of  cashewnuts  by  USA  in  1968  in  anticipation  of  the  strike  by  port
 workers  in  East  Coast,  which  took  place  during  December,  1968  to  February,  1969,  resulting  in
 reduced  off-take  in  1969.  (ii)  Strike  in  August,  1969  by  port  workers  in  Cochin,  the  most  impor-
 tant  port  for  importing  raw  cashewnuts.  (iii)  Reduced  imports  of  raw  cashewnuts  due  to  the
 change  in  credit  terms  stipulated  by  banks  for  import  of  raw  nuts  into  India.

 (c)  In  view  of  the  recent  agreement  reached  by  the  Trade  regarding  import  of  raw  cashew-
 nuts  from  East  Africa,  banks  in  India  have  reverted  to  the  earlier  terms  of  payment  with  due

 safeguards  for  quality.
 Besides  the  export  promotion  measures  currently  undertaken,  the  following  steps  have

 been  taken

 (i)  Import  of  stainless  steel  sheets  will  be  allowed  to  manufacturers  of  cashew  kernels
 for  modernising  their  factories.

 (ii)  Import  of  kraft  liners  is  allowed  for  registered  exporters.
 (iii)  Schemes  for  substantial  increase  in  cashew  production  in  the  Fourth  Five  Year  Plan

 are  under
 consideration.

 Impact  of  rise  in  Price  of  Steel  on  Export  of  Engineering  Goods

 2493.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Shri  S.  R.  Damani  :
 Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  impact  of  price  rise  of  steel  on  the  target  fixed  for  exporting  engineering  goods
 during  1969-70  ;

 (b)  the  value  of  engineering  goods  exported  so  far  ;  and

 (c)  incase  the  export  has  been  below  the  target  fixed,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  There
 is  no  appreciable  impact  of  the  rise  in  prices  of  steel,  on  exports  of  engineering  goods,  as  even
 after  the  rise  in  prices  the  domestic  prices  of  steel  are  either  at  par  with  or  lower  than  interna-
 tional  prices.

 (b)  aad  (2),  Exports  of  engineering  goods  during  April  1969  to  January  1970  amounted
 to  about  Rs.  81  crores  as  against  Rs.  70.00  crores  during  the  corresponding  period  of  last  year.
 It  is  estimated  that  during  the  full  year,  exports  of  engineerin  g  goods  would  be  of  the  order  of
 Rs.  105  crores  as  against  the  revised  target  of  Rs.  100crores.
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 Impact  of  Britain’s  Entry  into  E.C.M.  on  India’s  Trade

 2494  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  four  countries  including  Britain  are  likely  to  become  the

 members  of  the  European  Common  Market  in  the  near  future  and

 (b)  ifso,  the  manner  in  which  it  is  likely  to  have  an  impact  on  the  trade  interests  of  India  ?

 The  Deputy  Ministerin  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  (a)  Applications
 for  membership  of  the  European  Economic  Community  have  been  made  by  the  U.K.,  Ireland,

 Norway  and  Denmark.  The  EEC  have  not  yet  opened
 negotiations

 with  any  of  these  countries

 on  the  conditions  of  entry.

 (b)  Does  not  arise,  since  the  conditions  of  entry  are  not  known  at  the  present  stage

 Traasfer  of  Officers  working  against  posts  carrying  extra  gains

 2495.  Shri  Molahu  Prashad  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state :
 (a)  the  category-wise  number  of  officers  who  have  been  working  on  the  posts

 cirrying  extra  gains  continu  ulsy  for  3  years  in  the  various  department  and  attached  offices

 under  his  Ministry ;  and

 (b)  the  reasons  for  which  they  have  not  been  transferred  to  other  places  in  accordance

 with  ("16  provisions  contained  in  the  Home  Ministry’s  D.O.  letter  No.  11/3/57-O  &  M  dated

 the  6th  September,  1957  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  (a)  The  num-

 ber  of  officers  who  are  drawing  special  pay  in  the  Ministry  and  its  attached  offices  for  three  years
 or  more  is  as  indicated  below

 Post  carrying  special  Pay

 Assistants  &  Noting  Hands  3

 (b)  These  officers  have  been  allowed  to  hold  the  post  beyond  three  years  in  interest
 and  with  a  view  to  avoid  dislocation  of  work

 निकोबार  दीप  समह  में  एक  निर्बाध  व्यापार  पतन  की  स्थापना

 2496.  श्री  एस  कार  कया  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हांगकांग  स्थित  भारतीय  व्यापारी  aa  ने  हांगकांग  के  नमने  पर  निकोबार

 समूह  में  एक  निर्बाध  व्यापार  पतन  बनाने  के  लिए  सरकार  को  सु  दिया  कौर

 \  )  यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  राम  :  off

 सरकार  निकोबार  द्वीप  समूह  में  एक  निर्बाध  व्यापार  पतन  बनाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  के  लिए  इस्पात  की  श्रावइ्यकता

 2497,  शी  VAoRTTo  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क कया
 उनके  मंत्रालय  ने  चालू  र  में  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  के  लिए  इस्पात  की

 AF ET at atm
 के

 वारे  में  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  को पूर्व  सूचना दे  दी  थी  कौर  यदि
 तो  यद  सूचना  कब दी  गई  थी  |

 ऐसे  मामलों  में  आवश्यकता का  समय  परप  न  लगाने  उस  मंत्रालय  के  साथ

 समन्वय  स्थापित
 न

 करने  के  कया  कारण  कौर
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 बया  भविष्य  के  लिए  कोई  तरीका  निकाला  गया  है  इस्पात  सप्लाई  करने  वाले  के

 ATT  कोई  समझौता हो  गया  है  प्रौढ़  यदि  तो  उसका  ब्यान  क्या  है

 वैदेशिक
 व्यापार  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  राम  जी  हां

 ।  1969-70 के  दौरान

 इंजीनियरी माल  के  निर्यात  हेतु  लोहा  तथा इस्पात की  श्रावश्यकताश्रां की  सूचना  1969 में  इस्पात

 तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय को  दी  गई  थी  ।

 यह  सत्य  नहीं  है  कि  उचित  समय  पर  समन्वय  नहीं  किया  गया  ।  विश्व  भर  में  इस्पात

 की  एक  ्रभूतपू्व॑  कमी  रही  है  स्वदेशी  उत्पादन  में  भी  गिरावट  रही  है

 भावी  उत्पादन  पद्धति  इस्पात  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है  |

 चीनी  हथियारों  तथा  हिदायत  पुस्तिका  सहित  निगाहों  की  गिरफ्तारी

 2498.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  स  है  कि  हाल  में  प्रशिक्षण  के  बाद  चीन  से  वापस ma  समय  चीनी

 हथियारों  तथा  हिदायत  पुस्तिका  सहित  बहुत  से  विद्रोही  नागा  पकड़  गए

 यदि
 हां

 तो
 इस  प्रकार  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  कौर

 क्या  उन  पर  देशद्रोह  के  लिए  मुकदमा  चलाया  जाएगा  ?

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वरण  :  जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते  ।

 भारत  स्थित  पाकिस्तानी  उच्चायुक्त  के  साथ  ta  अब्दुल्ला  की  मुलाकात

 2499.  श्री  महाजन  :

 att  बीवी  नाथ  पाण्डेय  :

 कया  बेदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकी  प्लान  उच्चा  युक्त  ने  3  1970  को  नई  दिल्‍ली  में
 शे

 अब्दुल्ला  के  साथ  एक  लम्बी  मुलाकात  की  यदि  तो  इस  मुलाकात  का  मुख्य  प्रयोजन  क्या

 क्या  पाकिस्तानी  उच्चायुक्त  ने  इस  मुलाकात  के  लिए  सरकार  से  भ्र नुम ति  ली  यदि

 तो  इसके  FAT  कारण

 क्या  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  साथ  जो  सरकार  के  विरुद्ध  जम्मू  कश्मीर  के  लोगों  को

 भड़का  रहा  है  ऐसी  मुलाकात  वांछनीय  कौर

 क्या  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी  मुलाकात  की  अनुमति  है

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  जो  हां  ।  पाकिस्तान  हाई

 कमीशन  द्वारा  जारी  की  गई  एक  प्रैस  विज्ञप्ति  के  इस  मुलाकात  का  उद्देश्य  शेख  श्रव्दुल्ला

 के  स्वास्थ्य  के  विषय  में  पूछताछ  करना  था

 से  विदेशी  राजनयज्ञों  के  भारतीय  नागरिकों  से  मिलने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 लेकिन  उनसे  यह प्रत्याशा की  जाती है  कि  वे  इस  वारे  में  आवश्यक  विचार-विवेक से
 काम  लेंगे  ।
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 हंगरी  के  साथ  व्यापार  करार

 2500.  श्री  मयावन  :  कया  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  कौर  हंगरी  ने  1970  के  लिए  एक  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर र

 किए हैं  ;

 यदि  तो  भारत  हंगरी  से  किन  प्रमुख  geet  का  श्रायात

 भारत  हंगरी  को  किन  sera  का  निर्यात  करेगा  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  भारत  सरकार  तथा  हंगरी  की

 जनवादी  गणराज्य  सरकार के  बीच  14  1970  को  1970  के  लिए  व्यापार  संलेख  पर

 हस्ताक्षर  हुए  थे  ।

 हंगरी  से  ये  प्रमुख  मद्दे  ग्रा यात  करता
 इस्पात

 तथा
 इस्पात

 पहियों  के  टायर  तथा  रोलिंग  स्टाक  की  पहियों  के  सम्पूर्ण  एयर  ब्रेक  तथा  रेल-डिब्बों  के

 संयोजन  के  लिए  डप्म्पर  तथा  डम्पर  रासायनिक  तथा  are

 कौर  भेषजों  के  मध्यवर्ती  शिक्षण  संस्थाओं  कौर  साथ  ही  अन्य  उद्योगों
 के  लिए  प्रयोगशाला  के

 श्र  परीक्षण  के  दूर-संचार  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  क ेलिए  मुद्रण  मशीनें  तथा

 उपकरण  कौर  सहयोग  वाली  परियोजनाओं  के  लिए  मशीनें  |

 भारत  जिन  मुख्य  मदों  का  हंगरी  को  निर्यात  वे  ये  हैं:-रेल-डिब्बें,  एस्बेस्टास

 कंकरीट  के  तार  के  मोटर-गाड़ी  के  अनुषंगी  इस्पात  ट्यूब  तथा  वस्त्र  मिल

 मशीनी  रसायन  तथा  श्रौषघीय  अंगराग  तथा  श्रृंगार
 प्रचलित

 कंक्रीट की  छड़ें  शादी  ।  ये  वस्तुएं तेल  रहित  पटसन से  निर्मित  कमाई  हुई  खालों  तथा

 सूती  वस्त्र  श्र  लौहे  अयस्क  जैसी  परम्परागत  मदों  के

 Indo-Pak  War-seizure
 and  Disposal  of  Properties

 2501.  Shri  Janeshwar  Misra  :
 Shri  Himatsingka  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Pakistan  is  selling  the  Indian  property  impounded  by  her

 during  the  Indo-Pak  conflict  in  1965  ;
 (b)  ifso,  the  steps  being  taken  by  Government  to  get  the  said  property  back  ;
 (c)  whether  Government  consider  the  said  step  of  Pakistan  against  international  law

 and  the  spirit  of  Tashkent  Agreement  ;
 (6)  ifso,  whether  Government  propose  to  put  pressure  on  Russia  for  the  restoration  of

 the  said  property  to  India  ;  and
 (e)  the  value  of  the  said  property  ?

 ‘The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (ShriSurendra  Pal  Singh)  :  (a)

 (b)  We  have  bzen  pressing  the  Government  of  Pakistan  to  discuss  the  question  of  the
 return  of  properties  as  evnisaged  in  the  Tashkent  Declaration.  We  have  also  made  it  clear  to  the
 Governm  ont  of  Pakistan  that  we  shall  not  recognize  any  title  to  these  Indian  properties  which
 ive  being  disposed  of  in  contravention  of

 (c)  Yes,  Sir.
 international  law  and  bilateral  agreement.

 (d)  We  are  of  the  view  that  this  que  stion  should  be  settled  bilaterally.  Friendly  count- ries  in  slu  ding  the  USSR  have  been  kept  informed  of  Pakistan’s  intransigent  attitude. (e)  About  Rs.  109  crores.
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 लिखित
 उत्तर

 हिन्द  महासागर  को  परमाणु  प्रस्तर  रहित  क्षेत्र  रखना

 2502.  श्री  चिन्तामणि  पाणिगय्रही  :

 श्री  हिम्मतसिंह का  :

 क्या  वैदेशिक-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागर को  परमाणु wea  रहित  क्षेत्र  रखने  सम्बन्धी  भारत  सरकार

 के  प्रयास  सफल  हुए  शरीर

 यदि  तो  भारत  के  प्रयासों  के  बारे  में  विभिन्‍न  परमाणु  देशों  की  क्या  प्रतिक्रियाएं  हैं  ?

 वेदेशिक न्काय  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  के

 बारे  में  भारत  सरकार  यह  चाहती  है  कि  यह  क्षेत्र  शांति  ax  सहयोग  का  क्षेत्र  जिस  में  किसी  भी

 राष्ट्र  का  हस्तक्षेप  आधिपत्य  न  प्रौर यही  ब।त  1  मई  1969 को  लोक  सभा  में  विदेश  मन्त्री

 ने  एक  ध्यानाकर्षण प्रस्ताव  के  उत्तर  में  कही  थी  ।  सरकार  ने  हिन्द  महासागर  के  क्षेत्र को  नाभिकीय

 अस्त्रों  से  मुक्त  क्षेत्र  रखने  के  महत्व  पर  भी  बल  दिया  है  ।

 कई  सरकारों  ने  भारत  सरकार  के  विचारों  पर  गौर  किया है  जिनमें  उन  देशों  की

 सरकारें  भी  शामिल  हैं  जिनके  पास  नाभिकीय  weet  हैं  ।

 देहातों  में  बिजली  ara  के  कार्य  की  प्रगति  के  संबन्ध  में  विभिनन  राज्यों  के  बीच  विषमताएं

 2503.
 श्री

 चिन्तामणि  कया  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देहातों  में  बिजली  लगाने  के  कार्य  की  प्रगति  के  बारे  में

 बधित  राज्यों  के  बीच  काफी  विषमताएं  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  area  ate  उड़ीसा  जैसे  राज्यों  अन्य  राज्यों  के  बराबर  लाने  के  लिए

 सहायता  देने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  wat

 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  केन्द्रीय  सेक्टर  में  स्थापित  किया  गया  है  ।  निगम को  यह  ती आ्रादर्श

 दिये  गए  हैं  कि  ये  श्रमिक  रूप  से  उन  पिछड़े  इलाकों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  सम्बन्ध  में  पांच  वर्षों

 से  अधिक  अवधि  के  लिए  श्रमिक  व्यवहार्यता  की  शर्त  को  खत्म  कर  दे  जहां  भविष्य  में  कृषि

 हो  सकती है

 विदेशी  दूतावासों  द्वारा  भारत  में  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने  के  सिद्धान्त

 2504.  श्री  स०  ला०  क्या  वैदेशिक  कार्य-मन्ता  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  दूतावासों  हारा  भारत  में  नए  सूचना  अथवा  सांस्कृतिक  केन्द्र  स्थापित  करने

 के  मूल  सिद्धि  नत  क्या

 क्या  इन  केन्द्रों  के  कार्यकरण
 की  कोई  जांच

 की
 गई

 द ार

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बेदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :  (a)  ्  निदेश

 मंत्रालय  ने  सांस्कृतिक  केन्द्रों  की  कार्यप्रणाली
 की  जांच  की  है  कौर  विदेशी

 मिशनों  के  सूचना  एवं

 सांस्कृतिक  केन्द्रों  के  श्रवस्थापन  के  सम्बन्ध  सरकार  का  26-2-1970  को  सदन  में  इस

 विषय  पर  रखे  गए  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  उत्तर  बतला  दिया  गया  है  ।
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 March  11,  1970 Written  AnsWers
 ———

 विदेशों  में  भारत  विरोधी  प्रचार  का  मुकाबला  करने  के  लिए  प्रकाशन

 2506  ही  न०  रा०  21.0  व  दैनिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  विदेशों में  भारत  विरोधी  प्रचार  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  कुछ
 प्रकाशन

 जारी  करती है

 यदि  तो  उन  प्रकाशनों के  नाम  क्या  हैं  कौर  उन्हें  देशों  में
 जारी  किया

 जाता  कौर

 इन  प्रकाशनों  में  से  प्रत्येक  का  अ्रतुम/नित  परिचालन  कितना  है

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  जी  हां

 तर  (77)  हम  भारत  में  ae  विदेशों  में  भी  वहुत-से  प्रकाशन  निकलते  इनक  बार

 में  विस्तृत  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 नयाचार  )  अधिकारियों  की  भर्ती

 2507,  श्री  राम  fag  श्रयरवालः  कया  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  हाल में  नयाचार  अधिकारियों  के  दो  पदों  के  लिए  चयन  किया  गया

 \  क्या  थ  भी  सच  है  कि  इन  पदों  के  लिए  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  सहित  विभिन्‍न  भागा
 म

 काम
 कर  रहे  भ्रपेक्षित  प्रभुत्व  प्राप्त  व्यक्तियों  से  आवेदन  पत्न  मांगे  गए  थे

 |

 (7)
 यदि

 तो
 क्या  यह

 भी
 सच  है

 कि
 केंद्रीय  सुचना  सेवा

 के
 आवेदन  पत्र  देने  वाले

 पर्याप्त

 अ्रनुभव  प्राप्त  अधिकारियों  को  इंटरव्य  तक  के  लिए  नहीं  बलाया  गया  कौर

 यदि  तो  किस  कसौटी  के  श्राघार  पर  चयन  किया  गया
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-त्री  राम  :  हाल  ही  में  विदेशी  व्यापार

 लय  में  तद  घार  पर  नयाचार  भ्रमणकारी  के  एक  पद  कि  दो  पदों  )  के  लिए  चयन  किया
 गया  था  |

 जी  at

 तथा  पद  के  लिए  प्रश्नाधीन  अधिकारियों  के  अ्रनुभव  आर  चरित्र

 पुस्तकालयों पर  विचार  कर  कुल  25  प्रत्याशियों में  से  5  को  प्रवीण  समिति  द्वारा
 सालकर

 के

 थे  !  हा लिए  बुलाया  गया  था  ।  ये  अधिकारी  विदेशी  गृह  तया  वैदेशिक-क्रिया  मंत्रालयों से
 इन  में  से  कोई  भी  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  से  नहीं  था  |

 Request  for  Financial  Assistance  for  Reducing  Electricity  Rates  by
 Madhya  Pradesh

 2508.  ShriG.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the

 Central G  »vernment  for  financial  assistance  so  that  the  State  Government  may  be  able  to  reduce
 the  rates  of

 electricity  to  be  used  for  irrigation  purposes :  and
 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  D
 (a)  No  Sir

 eputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)

 (b)  Does  not  ar  se,
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 20  फाल्गुन  1891  (7%) )

 समय  प्रदेश  में  बिजली  st  कसी

 2509,  श्री  गे  wo  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  seal  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  है  जिसके  कारण  कृषि  we

 maitre  कार्यों  में  बाधा  पड़  रही  है  र  इसके  परिणामस्वरूप  वर्तेमान  उद्योगों  शौर  स्थापित  किये

 जा  रहे  उद्योगों  को  अपने  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  कठिनाई का  सामना  करना  पड़

 रहा है  ;

 यदि
 तो  इस  सम्बन्ध

 में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया

 मध्य  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  प्रसाद )  :  )  इस  समय  मध्य  प्रदेश

 में बिजली की  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 we  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दक्षिण  पुर्व  एशिया  से  ब्रिटेन  की  नौसेना का  हटाया  जाना

 2510.  श्रीमती  शारदा  कया  वैदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  ब्रिटेन  के  एक  वरिष्ठ  नौसेना  अधिकारी  के  इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया

 गया है  कि  1971  में  दक्षिण  एवं  एशिया  से  ब्रिटेन  की  नौसेना  हटा  लिए  जाने  के  बाद  भी

 श्यकता  होने  पर  ag  कहीं  भी  जाने  के  लिए  उपलब्ध

 क्या  इसका  भ्र थें  यह  है  कि  ब्रिटेन की  सेना को  हटाये  जाने  का  कार्य  वास्तव  में  पूरा  नहीं
 शर

 यदि  होता  इस  नयी  व्यवस्था  का  इस  क्षेत्र  विशेषकर  भारत  की  सुरक्षा  पर

 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वैदेशिक-क्लार्क  मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री
 सुरेन्द्रपाल  fag):

 कौर  इस  आशय की
 ख़बरें  सरकार  ने  अखबारों  में  रेखी  है  लेकिन  जहां  तक  उसे  मालूम  इस  बारे  में  ब्रिटेन  की  नीति  में

 कोई  परिवर्तन  नहीं  gat

 हिन्द  महासागर  की  सुरक्षा  के  विषय  में  भारत  सरकार  के  विचार  स्व  विदित  हैं  ।  हमारा

 मत  यही  है  कि  हिन्द  महासागर  शांति  ate  सहयोग  का  क्षेत्र  होना  चाहिए  जिस  पर  न  किसी  राष्ट्र  का

 आधिपत्य  हो  कौर  न  किसी  का  हस्तक्षेप  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  गंधक  का  आयात

 2511.  श्रीमती  शारदा  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 x क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  पांच  मुख्य  वस्तुश्नों  को  राज्य  व्यापार  निगम  के

 माध्यम  से  आयात  करने  का  निर्णय  किया  है  कौर  गंधक  उन  में  से  एक

 यदि
 तो  सरकार  द्वारा  गन्धक  को  इस  श्रेणी  में  शामिल  किये  जाने  के  क्या  कारण  है

 जब  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने  भ्र पने  प्रतिवेदन  में  गन्धक  के  ग्रा यात  सम्बन्धी  घोटाले

 पर  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  कौर

 क्या  उक्त  समिति  द्वारा  की  गई  श्रालोचना  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  सरकार  का  विचार
 इस  वस्तु  को  राज्य  व्यापार  निगम  के  नियंत्रण  से  हटाने  att  यदि  बिलकुल  आवश्यक  समझा  जाता  है
 तो  उसे  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  को  सौंपने का  है  ?

 6/Lok  Sabha/70—7
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 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  से  सरकार  की  नीति

 देश  के  प्रौढ़  निर्यात  व्यापार  में  राज्य  व्यापार  श्रमिक  रणों  का  योगदान  उत्तरोत्तर बढ़ाने  की  है  /

 इस  नीति  के  भ्र तु सा  अमोनियम  नाइट्रेट-तकनीकी  क्रेसिलिक  एसिड  सल्फर  तथा  टिटेनियम

 डाइऑक्साइड  का  आयात  1969  से  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  मार्गी कृत कर  दिया  गया

 परन्तु  गन्धक  का  आयात  1  1970  से  खनिज  तथा  धातु  व्यापार निगम  के  मध्यम  से

 कृत  किया  गया  है  ।

 चाय  के  कारखाने की  स्थापना

 2512.  श्री  हेम  क्या  बंदे शिक  व्यापार  मंत्र  26  1969  के  अ्रतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1407  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  ST  करेंगे

 क्या  आधुनिक  किस्म  का  चाय  कारखाना  स्थापित  करने  के  वारे  में  व्यावहारिकता  रिपोर्टें

 तैयार  कर  ली  गई  है  कौर  सरकार  ने  उस  पर  विचार  कर  लिया  श ार

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  )  तथा  चाय  बोर्ड  ने
 खाने  की  व्यवहार्यता  के  विषय  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  कर  के  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकार  को  भेज  दी  है

 उस  सरकार  से  उनके  विचार  तथा  उनकी  प्रस्थापना  प्राप्त  होने  पर  भाग  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 Schools  under  Cantonment  Boards

 2513.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Cantonment  Boards  in  the  country  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  all  the  Cantonment  Boards  do  not  have  their  own  Schools  ;

 (c)  if  so,  the  names  of  those  Cantonment  Boards  ;  and  whether  Government  have  for-

 mulated  any  scheme  to  start  High  Schools  or  to  upgrade  the  Middle  Schools  under  the  Canton-
 ment  Boards  ;

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (ec)  whether  Government  propose  to  upgrade  the  Turtatoli  Middle  School  functioning
 under  the  Danapur  Cantonment  Board  to  a  High  School  and  if  so,  since  when  and  if  not,  the
 reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  M.R.  Krishna):  (a)  to  (d).  There
 are  62  Cantonment  Boards.  All  except  the  following  14  are  maintaining  their  own  schcols

 Ajmer  Kasauli
 Aurangabad  Landour
 Almora  Morar

 Badamibagh  Nasirabad

 Cannanore  Secunderabad
 Dagshai  Sabathu

 Jammu  Nainital]

 No  scheme  has  been  formulated  by  Government  to  upgrade  the  Middle  Schools  or  start the  High  Schools  under  the  Cantonment  Boards.
 Board  and  requiring  Government  approval  is  exami  ned  on  merits.

 Any  proposal  received  from  a
 Cantonment

 (6)  No  such  proposal  of  the  Cantonment  Board  for  unprading  the  Turtatoli  Middle School  to  High  School  has  been  received  by  Government.
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 दानापुर  छावनी  के  क्वार्टरों  के  निवासियों  दवारा  अपने  क्वार्टरों  में  परिवर्तन  करने  के  लिए

 मांगी गई  अनुमति

 2514.  श्री  रामावतार  FAT  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  छावनी  1924  के  झ्रन्तगंत  छावनी  बोर्डों
 के  क्वार्टरों

 के  निवासियों  को  अपने  क्वार्टरों  में  परिवद्धन/परिवर्तन  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ;

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  दानापुर  छावनी  के  अंतगर्त  क्वार्टरों  के  कुछ  निवासियों

 ने  अपने  क्वार्टर रों  में  प  रिवधन/परिव्तन  करने  के  लिए  बोले  की  अनुमति  मांगी  है  ;

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  कौर  गत  दो  वर्षों  में  कितने  व्यक्तियों  को  इसके  लिए

 भ्र नुम ति  दी  गई  है  ate  कितने  व्यक्तियों  के  आवेदन-पत्र  अब  भी  बोड़  के  विचाराधीन  भ्र ौर

 उस  पर  ग्रीम  निर्णय  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है
 ?

 प्रतिरक्षा  ौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजिनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  सिह )  :  )  छावनी  सीमाओं

 में  भवनों  का  निर्माण  ae  पुर्ननिर्माण  छावनी  are  के  उपबन्धों  द्वारा  नियमित  है
 ।

 तथा  (7).  सूचना  इक्ट्ठी  की  जा  रही  है  सभा  के  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी  |

 Survey  of  Pun  Pun  Irrigation  Project  of  Bihar

 2515.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  wisther  it  is  a  fact  that  the  first  Samyukta  Vidhyak  Dal  Government  of  Bihar  had
 conducted  a  survey  about  Pun  Pun  river  irrigation  project  ;

 ifso,  the  detailsthereof  ;
 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  Government  propose  to  include  it  in  the  Fourth  Five

 Year  Plan;  and

 (d)  ifss,  whather  Government  propose  to  provide  financial  assistance  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  &  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 (8)  (3  (4).  Tas  Project  report  and  estimates  for  the  Pun  Pun  Scheme  have  not  yet  been  received
 from  tie  G»vornmant  of  Bihar,  who  have  further  reported  that  it  is  not  proposed  to  undertake  the
 scheme  during  the  Fourth  Plan.

 da  में  नहरों  द्वारा  सौंपी  जाने  वाली  भूमि

 2516.  श्री  महाराज  सिह  भारत ों  कया  सिचाई  तथा  विद्युत  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  सारे  देश  में  कुल  कितनी  भूमि  में  नहरों  द्वारा  सिचाई  होती  है  तथा  उक्त  भूमि  में  से  कितनी  भूमि

 ऐसी  है  जिसमें  गेहूं  तथा  धान  की  खेती  के  लिए  नहरों  का  पानी  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ?

 सिचाई  तथा  fare  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )
 :  यह  अनुमान  लगाया  गया  था

 कि  भारत में  1966-67 में  शुद्ध  सीमित  क्षेत्र  274.8 लाख  हेक्टयर  था  जिसमें  से  102.7  लाख

 हेक्टयर  क्षेत्र  सरकारी नहरों  से  सीमित  था ।  कुल  133  लाख  हेक्टयर  क्षेत्र  में  धान  की  1.9

 लाख  हेक्टयर  क्षेत्र  में  गेहूं  की
 फसल  की  सिंचाई  की  गई  ।  मध्यम  श्र  लघु  स्कीमों  के  penta

 इन  फसलों  की  सिचाई  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 धान  के  क्षेत्रों
 की  सिचाई  करने  वाली  बृहत  कौर  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  सिचाई  खरीफ

 ऋतु में  होती  है  जबकि  नदियों  में  काफी  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  होता  है  कौर  फसल  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  किया  जता  है
 ।  जहां तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  है  संचय  कार्यों  से  सिचित  क्षेत्रों  को  पर्याप्त  मात्ना

 में  पानी  दिया  जाता
 है  star  कि  परियोजना  रिपोर्टों  में  आयोजित  होता  व्ययन  स्कीमों  द्वारा
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 सिंचित  ag  के  dat  में  कुछ  कमियां  है  ।  पम्प  सेटों  शादी  जैसे  लघु  सिचाई  कार्यों  द  रा  नहर
 के  पानी  की

 सप्लाई
 को

 पूरा  करने  के  लिए  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है
 |

 Development  of  Tarapore  Atomic  Energy  Station

 2517.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  further  development  of  the  Tarapore  Atomic  Energy  Station  is  possible
 in  future  ;  and

 (b)  if  not,  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  reduce  the  production  cost

 of  the  atomic  energy  ?
 The  Prime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of  Plan-

 ning  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  cost  of  production  of  power  from  the  Tarapur  Station  is  already  competitive
 vith  other  thermal  sources  of  electricity  in  the  region.  Measures  to  reduce  the  production  cost

 are  constantly  under  review.

 Letter  written  by  M.P.  to  Minister  of  Defence  regarding
 Pay  Scales  of  Meter  Readers

 2518.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Willthe  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  Member  of  Parliament  had  written  a  letter  on  27th  January,  1970  to  him

 and  to  the  Prime  Minister  in  connection  with  the  pay  scales  of  Meter  Readers  ;  and

 (b)  if  so,  their  main  demands  and  the  action  being  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  M.R.  Krishna):  (a)  A  letter  to  the

 Prime  Minister  by  the  hon’ble  Member,  a  copy  of  which  was  endorsed  to  the  Defence  Minister

 and  the  Enginzer-in-Chief’s  Branch,  was  received  on  the  29th  January  1970.

 (b)  Their  main  demands  and  the  action  taken  by  Government  thereon  are  as  under

 Demand  Action  taken  by  Government

 I,  The  existing  pay  scale  of  Meter  Readers  in  A  demand  for  revising  the  pay  scale  to

 the  MES,  namely,  Rs.  105-3-135-EB-4-155  bring  it  at  par  with  that  of  LDC  had  been

 should  be  replaced  by  the  following  two  considered  and  not  accepted.  No  new

 scales  :  facts  appear  to  to  have  been  brought  for-

 ward  to  warrant  revision  of  the  pay  scale.

 (i)  Meter  Reader  Grade—I  Rs.  130-5-160-
 8-216.

 Meter  Reader  Grade  110-3-131- (0
 4-155-EB-4-175-5-180  (Pay  scale  ण

 L.D.C.)

 The  proportion  of  the  number  of  posts
 in  Grade  I,  Grade  II  should  be  :  3.

 Il;  Meter  Readers  in  the  Revenue  Section  of  the  It  is  not  feasible  to  place  meter  readers  in

 MES  where  employed  on  barrack  the  direct  line  of  promotion  to  Superviscr
 duties  should  be  considered  for  promo-  B/S  Grade  II  as  their  duties  are  different.
 tion  as  Supervisor  B/S  Grade  II  in  the  Supervisors  Grade  II  are  drawn  frcm  the
 same  manner  as  persons  in  the  Furni-  cadre  of  Storekeepers  Grade  I,  a  grace
 ture  Section  and  Stores  Section  of  the  filled  by  promction  of  Stcrekeerers  Grzce
 MES  who  are  now  being  considered  for  II  after  they  pass  a  departmental  examina-
 such  promotions.  tion.  To  make  Meter  Readers  eligible

 for  promotion,  they  have  been  placed
 in  the  line  of  promotion  to  Storekeeper,
 Grade  I  and  are  eligible  in  due  course  for
 appointment  in  Barrack  and  Stores  Grade
 II.

 गएएतल्‍एल्‍ए ि एस्‍य ए तल्‍एयल्‍ए
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 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  सम्बन्धी  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  बारे  में  केन्द्रीय  मंत्री  का  वक्तव्य

 2519.  श्री  यशपाल  fag  :

 श्री  AoFo  कापड़िया  :

 श्री  बलराज  मधोक  :

 कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ने  नई  दिली  में  ब्लिट्ज  नेशनल  फोरम

 द्वारा  संगठित  एक  सार्वजनिक  सभा  में  बोलते  हुए  14  मुख्य  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  को  अवैध  घोषित

 किया  जाने  के  बाद  सर्वोच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  ईमानदारी  पर  व्यंग  किया  था  ;

 यदि  तो  वह  उन  विचारों  से  कहां  तक  सहमत  है  जिनके  परिणाम  निकल

 सकते  श्योर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रधान  वित्त  श्रणुदाक्ति  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )
 से

 यह  मामला  कभी  न्यायालय  के  विचाराधीन है  ।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बार  में  सर्वोच्च  न्यायालय  का  निर्णय

 2520.  श्री  यशपाल  सिंहः  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  कहा  था  कि  बेक  राष्ट्रीयकरण  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  सर्वोच्च  न्यायालय

 का
 निर्णय  प्रगति  में  बाधक

 यदि  तो  क्या इस  प्रकार  टिप्पणी  करना  जनता को  निष्पक्ष  न्याय  दिलाने  में  सहायक

 श्र

 क्या  वह  इस  टिप्पणी  को  वापिस  लेने  के  लिए  तैयार  हैं  ?

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :

 जी  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 Russian  Supply  of  Arms  to  Pakistan
 2521.  ShriShiv  Kumar  Shastri  :

 Shri  S.C.  Samanta  :

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Russia  has  supplied  another  big  consignment  of  armaments

 to  Pakistan  ;
 (b)  whether  it  is  also  a

 onthem  ;  and  fact
 that  the  request  and  protest  of  India  did  not  have  any  effect

 (c)  if  so,  the  quantity  of  armaments  supplied  and  reaction  of  Government  in  view  of
 the  supply  of  armaments  in  spite  of  protests  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh):  (a)  to
 (c).  Attention  is  invited  to  the  reply  given  by  the  Minister  of  Defence  to  Lok  Sabha  Starred
 Question  No.  74  on  25.2.1970.  Government  have  no  information  of  further  supplies  of  arma-
 ments  by  U.S.S.R.  to  Pakistan.

 विद्रोही  नागाओं  का  सेनिक  प्रशिक्षण  के  लिय  सीमा  पार  कर  के  पूर्वी  पाकिस्तान  जाना
 2522.  sit  देवकी  नन्दन  क्या  बैदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  समाचार-पत्तों  में  प्रकाशित  रिपोर्टों  के  अनुसार  श्रीराम  के
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 करार  जिला  से  छोटो-छोटो  टुकड़ियों  में  7  5  विद्रोही  aria  का  एक  गिरोह  सेनिक  प्रशिक्षण  के  लिए

 हाल  ही  में  सीमा  पार  कर  पूर्वी  पाकिस्तान गया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  तथ्य  की  पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले में  उनकी  क्या  प्र  तिक्रिया  है  कौर  क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान

 कार  से  aire  किया  है  कि  विद्रोही  नागाओं  को  प्रशिक्षण  देने  का  wed  इस  देश  के  श्रास्तरिक  मामले  में

 हस्तक्षेप  करना  है  यह  ताशकन्द  समझौते  के  प्रतिकूल  रोक

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वैदेशिक-क्लार्क  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  सरकार  इससे  अवगत  है  कि

 कुछ  छिपे  नागरिकों  ने  झपने  कुछ  व्यक्तियों  को  हथियार  शौर  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  पूर्वे  पाकिस्तान

 भेजने  का  हाल  ही  में  प्रयास  किया  था  ।  हमारी  सुरक्षा  सेना  ने  उनके  इन  प्रयासों  को  विफल  कर  दिया  था

 किन्तु  पिछने  कुछ  महीनों  कुछ  लोगों  ने  पूर्व  पाकिस्तान  जाने  की  व्यवस्था  किसी  प्रकार  करली  थी

 जैसा  कि  रक्षा  मंत्री ने  25  1970  को  लोकसभा  के  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  556 के  उत्तर  में

 बताया  था  कि  पूर्व  पाकिस्तान  स्थित  उनके  वर्तमान  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के  बारे  में  सरकार  जानती है
 जो

 चीनीं  az  aa  के  सहयोग  से  चलाए  जा  रहे  है  वहां  भारत  से  are  हुए  छिपे  नागरिकों  को

 ao  दिया  जाता  है  ।

 से  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  छिपे  arma  को  दिए  गए

 उनके  इस  प्रकार  के  सहयोग  क  विरुद्ध  कई  अवसरों  पर  प्रतिवाद  किया  है  ।  पाकिस्तान  सरकार  को  यह

 बता  दिया  गया  है  कि  उनकी  ऐसी  कारवाई  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करती  है  कौर  ताशकन्द

 घोषणा की  अवहेलना  करती  है  ।  पाकिस्तान  सरकार  ने  ब  इस  प्रकार  के  लिए  दिये गए

 सह योगों  को  स्वीकार  किया  है  ।

 भारत  सरकार  पाकिस्तान  सरकार  पर  इस  बात  के  लिए  सदा  दबाव  डालती  रहेगी कि  वे

 हमारे  आन्तरिक  मामलों  के  दखल  न  दें  कौर  भ्रांतिपूर्ण  तथा  विरोधी  कार्रवाइयां  न  करें  ।

 भारत-ईरान  आयोग

 2523.  श्री  देवकीनन्दन  पटो  दिया  :

 at  बे णी शंकर  शर्मा :

 क्या  बेदेशिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ईरान  के  संयुक्त  ara  की  एक  बैठक  8

 1970  को  हुई

 यदि  तो  उस  में  किये  विचार-विमश  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  संयुक्त  भारत-ईरान  आयोग

 की  द्वितीय  मंत्रालयी  बैठक  14  शौर  15  1970  को  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।

 उपयुक्त  बठक  में  जो  निर्णय  लिये  गए  उनके  अनुसार  दोनों  देशों  के  सरकारी
 शौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  सहयोग  कौर  दीर्घकालिक  वाणिज्यिक  विनिमय  से  सम्बद्ध  विभिन्‍न
 प्रस्तावों  की  जांच  जिनमें  भारत  द्वारा  ईरानी  गंधक  कौर  फास्फोरिक  एसिड  का  तथा
 ईरान  द्वारा  भारत  में  बनी  चीजों  जैसे  रेल  के  डिब्बों  कौर  ea  मशीन  एवं  उपस्कर  का  क्रय-विक्रय

 सिचाई  शर  बिजली  के  क्षेत्र  में

 at  शामिल
 मानकीकरण  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  शादी  बातें
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 शिया के  साथ  व्यापार-वार्ता

 2524,  श्री  देवकी  नन्दन  पटोदिया  :  क्या  वेदेदिक-व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  कुश्नालालमुपुर में  भारत  मलेशिया के  बीच

 व्यापार-वार्ता  हुई

 क्या  दोनों  देशों  ने  संयुक्त  उद्यमों  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर  भी  विचार-विमश  किया  भ्रौर

 यदि  तो  इस  वार्ता  का  क्या  परिणाम  निकला  ग्र ौर इस इस  वार्ता  के  फलस्वरूप  भारत  के

 व्यापार  पर  FAT  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 वैदेशिक-व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  राम  :  ऐसा  प्रतीत  होता है
 कि  माननीय  सदस्य  करा  निदेश  1970  में  भारत  तथा  मलयेशिया

 के
 बीच  कुआलालम्पुर

 में  हुए  अधिका  री-स्तर  के  परामर्शों  के  द्वितीय  दौर  की  कौर  इस  अवसर  पर  दोनों  पक्षों  ने  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सम्बन्धी  मामलों  पर  चर्चा  की  थी  ।

 तथा  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  चर्चा  नहीं  की  गई  ।  तथापि

 दोनों  पक्षों  ने  मलयेशिया  में  प्रौद्योगिक  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए  की  गई  कार्यवाही की

 प्रगति  को  सन्तोषजनक पाया  ।  एक  भारत-मलयेशिया  संयुक्त  उद्यम  ने
 तो

 उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है
 a

 कुछ  wea  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  ।

 व्यापार  के  सम्बन्ध  में  ,  दोनों  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  इन  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  करार  को

 प्रति  रूप  देने  के  लिए  यथाशीघ्र  वीणा  र-विमर्श  किया  जाना  चाहिए  ।

 उपरोक्त  स्थिति  को देखते  हुए  के  व्यापार  पर  इस  बातचीत  का  कोई  तत्कालीन  प्रभाव
 पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 Trade  with  South-East  Asian  Countries

 2526.  ShriPrakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  India’s  Trade  with  South-East  Asian  Countries  is  not  in-

 creasing  because  goods  are  not  supplied  in  time  ;

 (b)  whether  Government  have  received  some  memoranda  or  complaints  from  the
 foreign  countries  in  this  regard  ;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  taken  by  Government  to  improve  the  position  ?

 (a)  | ६8  is  not The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  :

 quite  clear  which  particular  countries  the  Honourable  Member  has  in  mind.  If  the  countries
 of  the  ECAFE  region  as  a  whole  are  taken,  India’s  exports  to  these  countries  were  to  the  value
 of  Rs.  271.91  crores  in  1967-68  which  rose  to  the  peak  figure  of  Rs.  345.29  crores  in  1968-69.

 During  the  current  financial  year  also  exports  for  the  period  April-November,  1969  were  to  the
 value  of  Rs.  235.39  crores  as  against  Rs.  223.43  crores  during  the  corresponding  period  of  1968.
 It  will  b2  se2n  therefore  that  India’s  exports  to  these  countries  are  in  fact  increasing.

 (b)  &  (c).  Stray  complaints,  which  may  be  in  the  nature  of  trade  disputes,  are  occasionally
 received.  Whenever  such  a  complaint  is  received,  it  is  immediately  looked  into  in  consultation
 with  the  concerned  exporter  and  the  Export  Promotion  Council  etc.,  with  a  view  to  remedial
 measures  being  taken.

 Construction  of  Office  Building  of  Indian  Embassies  Abroad
 and  Residences  for  staff

 2527.  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to
 state  $
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 construction  of

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  comprehensive  scheme  for

 office  building  for  the  Indian  Embassies  and  residences  for  Indian  envoys  abroad  instead  of  pay-

 ing  rent  therefor  ?

 (b)  if  so,  whether  the  said  scheme  has  been  implemented  in  case  of  some  countries  ;

 and

 (c)  ifso,  the  details  thereof  and  amount  thus  saved  by  Government  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :

 (a)  Guiding  principles  have  béen  formulated  for  the  purchase/construction  of  Chancery/  Em-

 eing
 bassy  buildings  in  countries  abroad.  These  are  the  availability  of  funds  and  the  proposal  0

 economical  to  Government  in  the  context  of  recurring  rentals,  essentiality,  etc.

 (b)  Yes,  Sir.
 atries,

 (c)  Chancery  buildings  in  12  countries  and  Heads  of  Missions’  residences  in  26  cour

 besides  staff  quarters  for  some  officials  in  11  countries  are  now  owned  by  Government.  Con-
 X=

 s:quent  on  the  acquisition  of  these  buildings,  there  is  considerable  saving  in  Government

 penditure  on  rentals  which  are  constantly  rising  in  all  world  capitals.

 Prime  Minister’s  Visit  to  South  East  Asia

 2528.  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  Prime  Minister  propose  to  visit  some  of  the  countries  in  South-East

 Asia  after  the  Budget  Session ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  whether  any  programme  for  the  visit  by  the  President  and  Vice-President
 of  India  to  these  countries  is  likely  to  be  chalked  out  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh):
 f  South

 (a)  t>  (c).  Govern  nant  are  considering  invitations  for  high  level  visits  to  the  countries  0

 East  Asia  and  will  announce  the  details  when  they  are  finalised.

 हिन्द  महासागर  को  परमाणु  gee  रहित  क्षेत्र  बनाए  रखने  के  लिए  भारत तथा  लंका  में
 वार्ता

 2529,  श्री  हिंम्म्तासहुका  कया  वैदेशिक-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागर  को  परमाणु  वस्त्र  रहित  बनाये  रखने  के  किसी  प्रस्ताव  पर

 भारत  आर  श्रीलंका  के  बीच  विचार  विनिमय  gar  और

 यदि  तो  इसे  ऐसा  क्षेत्र  बनाये  रखने  के  लिए  जिन  उपायों  पर  विचार  किया

 उनका  ब्यौरा  FAT  है  ?

 बैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरपाल
 कौर  श्रीलंका  कौर

 भारत  की  सरकारों  का  विचार  है  कि  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  को  शान्ति  का  क्षेत्र  बना  रहना  चाहिए  |

 1967  प्रधान  मंत्री  की  श्रीलंका  यात्रा  के  बाद  जारी  की  गई  एक  विज्ञप्ति  में  इसका  उल्लेख
 किया

 गया  था  उसके  बाद  भी  इस  बात  को  दोहराया  गया  है  |

 ब्रिटेन  को  कपड़े  का  निर्यात

 2530.  श्री  हिम्म्तासहका  :  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत-ब्रिटेन  सलाहकार  दल  की  1970  में  हुई  बैठक  में  ब्रिटेन  को  कपड़े

 के  निर्यात  में  हुई  कमी  पर  चर्चा  की  गई  और

 यदि
 तो

 किन  प्रस्तावों  पर  विवार  किया  गया  था  कौर  1970 में  निर्यात को  बढ़ाने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?
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 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम
 :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 पुराने  विमानों का  विक्रय

 2531.  श्री  शहिदन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वायु  सेना  के  पास  बेकार  तथा  पुराने  विमानों  की  संख्या  कितनी  ग्रोवर

 इन  विमानों  का  नवीकरण/मरम्मत/विक्रय  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही की  जा

 रही  है  अर  भ्रपेक्षित  पुर्जों  के  आयात  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  है  ?

 प्रतिरक्षा कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग मंत्री  स्वर्ण  :  तथा  जैसे

 आवश्यक  हो  फालतू  पुर्जों  के  कुछ  नाका  रा  विमान  को  तोड़  फोड़  दिया  जाता  है
 ।

 कुछ  नाकारा पुराने
 विमान  भाई  ए०  एफ०  में  प्रशिक्षण  कौर  अन्य  उद्देश्यों  के  लिए  इस्तेमाल  किये  जाते  हैं  ।  कुछ  अरन्य  को

 परिचय  प्रशिक्षण  के  लिए  ग्रन्थ  रक्षा  संस्थानों  में  भी  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  ऐसे  विमानों  की  जब

 ग्रावश्यकता  नहीं  होती  मुख्य  निदेशक  सप्लाइज  तथा  डिस्पोजल  की  मौत  उनका  निपटारा  किया  जाता

 आवश्यकताओं  से  फालतू  नाकारा  पुरानें  विमानों  का  फालतू  पुर्जों  के
 आयात  द्वारा  नवीकरण

 ग्रोवर  मरम्मत  की  जाती  है  ।

 राणाप्रताप  सागर  बाँध  बिजलीघर  की  क्षमता

 2532.  श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राणाप्रताप  सागर  बांध  बिजलीघर  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  क्रि तनी

 इस  बिजलीघर  में  बिजली  का  कितना  उत्पादन  होता  कौर

 अधिष्ठापित  क्षमता  तथा  बिजली  के  वास्तविक  उत्पादन  के  बीच  इस  भारी  grat  के

 क्या  कारण हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  रामप्रताप  सागर

 बांध  बिजलीघर  की  कुल  प्रतिष्ठापित  क्षमता  172  मैगावाट  है  ।  इस  बिजली  घर  में  60  प्रतिशत  भार

 भ्रनुपात्त  पर  90  मैगावाट  का  बिजली  उत्पादन  अभि कल्पित  है  ।

 पिछले  कुछ  महीनों  के  दौरान  इत  बिजलीघर  से  वास्तव  में  जितनी  बिजली  उत्पन्न  हुई

 है  वह  नीचे  दी  गई  है  :--
 क  ar  er  न

 nate
 ee

 1969  9.79.  लाख  यूनिट
 1969  11.34  बी  ग्

 जलाई  1969  20.58
 10acaQa

 (5  पी

 L709  20.91  प  ह

 1969  13.24  ह  15.0
 अ्रक्तब  1969  17.63  द  )

 1969  16.17  ह  y
 दिसम्बर  1969  15.00  क  wu

 नाव  द आ क अ अ अ  we ee eee a

 89
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 f a लिखो  ऑतिव्डाविस  कमता  सोर  वास्तविक  उत्पादन  में  तन्त्र  का

 >

 कारण

 ९  क  बि  जलील  र  में  बिजली क  उत्पादन  भार  जलाशय  में  जल  उपलब्धता  wh

 स्थान  के  राज्यों  की  सिंचाई  के  अनुसार  नियमित  किया  जाता  । और  माय  प्रद

 is
 भेड़-बकरी  को  उर्वरकों  तथा  चमड़े  का

 क

 2534.  श्री  गनी  क्या  ace  ed  लि
 क

 क्या  यह  सच  है  कि  भेड़-बकरी की  उर्फ  रनों  तथा  चमड़े  का  भारी
 म

 में  आयात

 करने  ह  अनुमति दी  गई  है  जब  कि  ये  वस्तुएं  देश  में  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  हैं  जिस  कारण
 भारतीय

 को  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही  कार

 यदि  तो  उसके क्या  कारण  हैं

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  :  तथा
 1967

 1-66

 19  8-69  तथा  1969-70  1969  की  ata  में  भेड़-बकरी
 की  उर्वरकों

 तथा  ख
 नों

 हर  चमड़ियों  के  आयात  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  में  )  संलग्न  है  ।  प्राय
 तत  की

 इसलिए  दी  गई  है  कि  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  है  ।
 ्  ह

 विवरण *
 द

 ws
 ——  —  प्रति  यूनिट  मात्रा

 रुपयों  में द

 1968-69  |  0 विवरण  मात्रा  1967-6।

 only  तक )

 मात्रा  मूल्य
 नन

 मात्रा  मूल्य

 भेड़-बकरी  शादी

 की  टन  (53358  771  14896  211 .  1327  18

 969.0  847  1260  446  596 (1)  उर्वरक  wi

 ul

 613

 (981)

 2578
 14340  2774  13759  1097  5258 (2)  उत्पादित  उर्वरक  aaa

 (13902)

 191  15309  3621  15019  1543  5854
 कि 2

 (14883)

 aq
 कौर

 3887  129  4751  171  3422  123 (1)  कच्ची

 अ-संख्या  230*

 (2)

 ककची बालोंदार  1  17  3  38

 3  3898  4768  174  3460  124
 a

 30

 न-सख्या  230
 a

 पुनरीक्षित जोड़  कोष  प

 न  क  cats  झांकड़े  ।

 90.
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 a  लिखित  उत्तर

 ete  स्यार  fate  द्वारा  eam  की

 535  श्री  Go  गो०  सेन :  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृਂ
 करेंगे

 (*)  इस  वर्ष  तक  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कितना  पटसन  खरीदा  है

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  तक  राज्य  व्यापार  निगम  पटसन  खरीदने  के
 fi  !  बाजार म

 प्रविष्ट  ः ा  गर  सरकारी  एजेंसियों  ने  अधिकांश  पटसन  खरीद  लिया  कौर

 _  यदि  तो
 ऊंचे  मूल्य  का  लाभ  बिचौलियों  शर  पटसन

 मिल
 मालिकों

 ने  उठाया है  ?

 वैदेशिक
 व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :

 4
 मार्च  ,  1970

 तक  938  32

 क्विंटल
 -

 ee  जी  नहीं  {

 ी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लौह-वयस्क  का  निर्यात  वि

 र्  कृपा  करेंगे  कि ee.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने

 1968-69  में  देश-वार  कितने  लौह-वयस्क  का  निर्यात  किय  ra  कौर

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  हरजीत  हुई ?

 बेक़ैदिओ  व्यापार
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम

 :  तथा  ( g } /  वर्ष
 1968-

 69

 ih  त्न  देशों  को  निर्वात  किये  गए  लौह  वयस्क  को  मात्रा  तथा  उससे  जीत
 विदेश

 ी  गुद
 के

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  क

 विवरण

 वर्ष  1960
 69

 में  लोह  के  देश-वार
 निर्यातों  शौर  उनसे  हरजीत  विदेशी  1  का  ब्यौरा

 मात्रा  लाख  मै०टन
 में

 Bo F ven

 ee  _  ना  ee

 me
 =

 129.39  71.39

 qe
 यूरोप

 चेकोस्लोवाकिया  10.73  6.22

 7.41  4.61

 qa?

 sha
 2.11  1.39

 1.6  1.22

 a
 1.94  1.20

 qa  जमनी  0.2  0.13

 क

 बेल्जियम  3.32  1.49

 पश्चिमी  जमाने  1.64  1.8 1

 0.40  0.14
 नाना

 महा  योग  158-98  8  9.60

 है
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 विभिन्न  राजनयिक  मिशनों  से  खरीदी  गई  कारों  का  विक्रय

 2537.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  वेदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में विभिन्‍न  राजनयिक मिशनों  से  कितनी  कारें  खरीदी  गईं  तथा  बेची

 उनमें से  कितनी  कारें  सरकारी  कर्मचारियों तथा  विभागों  को  स्टाफ  कारों  के  रूप  में

 उपयोग  करने  के  लिए  दी  श्र

 इन  कारों  को  खरीदने  के  लिए  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  ने  कुल  कितनी  धनराशि

 खर्चे की  है  ?

 ye  secre  1  (x) वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  रा  बनाना  {0}  ब दे  LAD तपी  10n  6-  67,  1967-68

 तथा  1968-69,  इन  तीन  वर्षों  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुल  1966  कारें  खरीदीं  कौर  इन्हीं  तीन

 वर्षो ंमें  निगम  ने  2016  कारें  बेचीं  ।

 219

 59.2  लाख  रुपए  |

 ब्रिटेन  की  सहायता  से  पाकिस्तान  द्वारा  गिलगित  पर  कब्जा  के  बारे  में  ब्रिगेडियर  घंसारा

 सिह  का  बयान

 2538,  श्री  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  पी०  विद वस् भरण  :

 श्री  लखन  लाल  कपूर  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गिलगित  के  भूतपूर्व  गवर्नर  ब्रिगेडियर  dara  सिंह  ने  एक  प्रेस  बयान

 में  कहा  है  कि  ब्रिटेन  सरकार ने  गिलगित पर  कब्जा  करने  के  लिए  पाकिस्तान  की  सहायता की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बयान  की  सत्यता  का  पता  लगाया

 उसका  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 प्रतिरक्षा ate  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री
 स्वर्ण  सरकार ने

 समाचार  पत्तों  की  वह  रिपोर्ट  देखी  है  कि  जिसमें  उन  परिस्थितियों  जिनमें  पाकिस्तान  ने

 गिलगित  पर  अधिकार  किया  और  इस  सम्बन्ध  में  गिलगित  स्काउट्स  के  ब्रिटिश  अफसरों  के  कृत्य

 का  ब्रिगेडियर  dare  सिंह  का  संस्करण  दिया  गया  था  |

 तथा  गिलगित  पर  पाकिस्तानी  अधिकार  सम्बन्धी  घटनाओं  के  क्रम  त्र

 कर  गिलगित  स्काउट्स  के  ब्रिटिश  अफसरों  के  कृत्य  का  सरकार  को  ज्ञान  परन्तु  वह  इस  बात  को

 तरजीह  देगी  कि  ऐतिहासिक  श्रतुभाग  यथासमय  इस  घटना  का  वस्तुत  विवरण  रिलेशन
 जो

 इस  विषय  में  सभी  जानकारी  को  काम  में  लाएंगे  |

 केरल  में  बागान  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  केन्द्रीय  सलाह
 2539.  sit  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  पी०  विश् वस् भरण  :

 श्री  लखन  लाल  कपूर  :

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  सलाह  दी  है  कि  वह  केरल  में  बागान  उद्योग  का
 राष्ट्रीयकरण  करने  के  बारे  में  कानूनी  तौर  पर  सक्षम

 9  2



 _20  1891  )  लिखित
 उत्तर

 यदि  तो  कया  ara  राज्य  सरकारों ने  भी  ऐसी  सलाह  मांगी  थी  :

 यदि  तो  किन  उद्योगों  के  बार  शर

 यह  सलाह किन  राज्य  सरकारों ने  मांगी  थी ?

 बंदे शिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  सेवक  केरल  सरकार  ब्रा गान
 उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  विषय  में  उसकी  कानूनी  सक्षमता  के  विषय  में  कोई  राय  नहीं  मांगी

 गई  कोई  राय  दी  भी  नहीं  गई  है  |

 जी  नही ं।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 सुती  धागे  की  कोमल

 2540,  श्री न०  ०  देवघर  :  व्या  वैदेशिक  व्यापार  भारी  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1969-70 में  हथकरघा  बुनकरों  द्वारा  उपयोग  में  लाये  जाने  वालें

 विभिन्‍न  किस्मों  के  सूती  धागे  की  कीमतें  बढ़  गई  कौर

 यदि  तो  हथकरघा  बुनकरों  के  सहायतार्थ  कीमतों  को  गिराने  के  लिए  सरकार  ने

 कया  कार्यवाही  की  है  ?

 वैदेशिक  snare  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  जी

 सरकार  रूई  के  मूल्यों  को  समीचीन  स्तर  पर  लाने  के  लिए  रूई
 पर  ऋण  तथा  भण्डार

 नियंत्रण  सम्बन्धी  समायोजन  करने  के  रूई  तथा  स्टेपल  रेशे  का  उल्लेखनीय  परिमाण  में

 आयात  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।
 आशा  है

 कि  इस  से  सूत  के  मूल्यों  पर  अनुकूल  प्रभाव  पड़ेगा
 ।

 भारतीय
 चलचित्रों

 का  निर्यात

 2541.  को  नया  कया  वैदेशिक  व्यापार  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  act
 में

 वह-वार  भारतीय  चलचित्रों  के  निर्यात
 से

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 हुई

 इन  चलचित्रों  का  निर्यात  किन  देशों  को  किया  गया  ज़रार

 चलचित्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 बंदे शिक
 व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  सेवक  )  तथा  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  सें  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  THOT  ०-2805/70]

 अ्रस्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  भाग  लेने  तथा  विदेशों  में  भारतीय  फिल्म  सप्ताहों  का
 ग्रा  करने  के  अतिरिक्त  मलेशिया  तथा  सिंगापुर  में  गहन  निर्यात  प्रयत्नों  के लिए  विख्यात  उत्पादकों
 की  एक  संघ  बनाया  गया  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  द्वारा  एक  उपशीर्षकांकन  संयंत्र  स्थापित

 ञ किया  जा  रहा  है  ।
 राज्य  व्यापार  निगम  की  विदेशी  शाखाएं  ,  wat  aga  क्षेत्रों  में  निर्यात  के  संवर्धन

 है
 त  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  को  स्थानीय

 सुविधाएं  प्रदान  कर  रही  हैं  ।  इस  उद्योग  की श्रावश्यकता
 पूरा  करने  के  लिए  छायाचित्रों  तथा  रंगीन  चिह्नों  के  aaa  हेतु  आयात  प्रतिपूर्ति  भी  दी  जाती  है  ।

 93.
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 वर्तमान  तथा  wags  केन्द्रीय  मंत्रियों  द्वारा  दिल्‍ली  में  तथा  इसके  उपनगरों  में  खरोदी  गई  सम्पत्ति

 2542.  श्री  नीतिराज  fag  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 रीय  मंत्री  मंडल  के  वर्तमान  तथा  भूतपूर्व  मंत्रियों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  नई

 गाजियाबाद  अथवा  इसके  प्रेस-पास  नाम  अपनी  पत्नियों  /  पतियों  के  नाम  में  तथा  अपन

 बच्चों  अथवा  माता-पिता  के  नाम  में  सम्पत्ति  खरीदी  है

 यदि  तो  उनके  नाम  तथा  खरीदी  गई  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  तथा  वर्त  भान  मूल्य  कया  है

 (7)  क्या  इसको  खरीदने  के  लिए  उसके  पास  पर्याप्त  साधन  कौर

 यदि  तो  कया  ये  मामले  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को  सौंपे  जायेंगे  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ) प्रधान  वित्त  श्रमशक्ति  मंत्री  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा

 से  मांगी  गई  पचना  इकट्ठी  की  जा  रही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सेनिक  सकल  भें  विद्यालयों  का  प्रतिवर्ष  व्यय

 2543.  श्री  नो ति राज  सिह  चौधरी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पैनिक  सकल  के  प्रत्येक  विद्यार्थी  को  प्रतिवर्ष  कितना  धन  व्यय  करना  पड़ता  है  ;

 यह  पब्लिक  cea  में  होने  वाले  व्यय  से  कितना  कम  wear  अधिक  है

 क्या  व्यय  में  थोड़ा  अन्तर  होने  के  कारण  धनी  माता-पिता  wad  बच्चों  को  पब्लिक

 स्कूलों में  भेजना  श्रेयस्कर  समझते  कौर

 सरकार का  विचार  सैनिक  स्कूलों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  इसमें  किया  जाने

 वाला  खरच  घटाने  का  है
 ?

 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  )  सेनिक  स्कूल

 प्रवेश  पाने  वाले  लड़कों  में  से  अधिकतम  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  की  छात्रवत्ति  धारण  करने

 वाले  होते  हैं  चिना  छात्र तति  के  लड़के  2000  रुपए  वार्षिक  शल्क  देते  हैं  ।  छात्रवतिधारी

 बृतिधारी  लड़कों  जिनके  माता  पिता  की  मासिक  ora  100  रुपए  से  अधिक  होती  पहले  वब

 वस्त्रों प्रौर जे र खच क  खर्च
 पर  400  रुपए  खच  करने  पड़ते  हैं प्र ौर  बाद  के  वर्षों में

 250
 रुपए  वार्षिक

 |  जिन

 लड़कों  के  माता  पिता  की  मलिक  प्राय  100  रुपए  से  कम  है  उन्हें  वस्त्रों  का  श्र  जेब  aa  नहीं

 करना  पड़ता  |

 अधिकतम  राजकीय  स्कूलों  में  फी  सें  a  ad  सेनिक  स्कूलों  से  अधिक  हैं  ।

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  अकादमी  तथा  भरतीय  सैनिक  अकादमी  में  प्रशिक्षण  देने  हेतु  स्कूलों  से  छात्र

 सैनिकों का चयन का  चयन

 2544.  श्री  नीतिराज  सिंह  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सशस्त्र  नेताओं  को  भ्र धि कारियों  के  रूप  में  भर्ती  करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यक्तियों  के
 प्रभाव  को  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  स्कूलों  के  छात्र  सैनिक  चुनने  तथा  उनको  भारतीय
 प्रतिरक्षा  झ्र का दमी  तथा  भारतीय  e4 afta  अकादमी में

 में  भेजने  से  पहले  प्रशिक्षण देने  का  विचार  करेगी ;  जाकर

 स  ?
 यदि  तो  tire  अधिकारियों  की  कार्य  कुशलता  में  कैसे  सुधार  लाने  का  विचार
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 प्रतिरक्षा  शौर  इस्पात तथा  भारी  इंजीनियर रग  मंत्री  exi  एस०डी  Wo  के

 लिए  छात्रों  का  पूरा  कोटा  प्राप्त  करना  संभव  हो  गया  है  ।  सीधे  प्रविष्टि  झ्र  तकनीकी  स्नातकों

 के  लिए  अ्रभित्रेत  रिक्त  स्थानों  के  विरुद्ध  भाई  ०एम०ए  ०  में  प्रवेश  के  लिए  कुछ  कमी  रही  है  ।  स्कूलों  से

 छात्रों  का  चयन  करने  ग्रोवर  उन्हें  एस  ०डी  ०ए०  आर  भराई TE  ०ए०  में  मे  जने
 से  पहले  उपयुक्त  प्रशिक्षण

 देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  योजना  विचार  में  नहीं  है  ।

 सैनिक  स्कूलों  ate  ato  age  एम०  सी०  में  शिक्षा  सशस्त्र  सेनाओं  में  वृत्तिक  के

 लड़कों  को  प्रशिक्षण  रेने  के  उद्देश्य  से  प्रतिस्थापित  की  जाती  है  |

 लेफ्टिनेंट  केवल  के  पद  तक  के  सैनिक  अधिकारियों  की  सेवानिवृत्ति  की  वायु

 2545.  श्री  नौ ति राज  fag  चौधरी  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  तह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लेफ्टिनेंट  ota के  पद  तक  के  सैनिक  अधिकारियों  की  सेवा  निवृति  की  शरायु  48

 aq

 क्या  1968  के  ara  तक  ऐसे  अघिकारियों  के  सेवा  काल में
 सामान्य  वुद्धि  कर  दी  जाती

 थी  ताकि वे  50  वर्ष  की  तक  सेवा  कर  सकें

 क्या  1  1970  से  सेवानिवृति  की  वायु  को  बढ़ा  कर
 50  AT  कर  दिया  गया

 1969  में  सेवानिवृत हुए  सैनिक  अधिकारियों के  सेवा  काल
 को  न  बढ़ायें  जाने

 के
 कया

 कारण

 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियर रग  मंत्री  (att  स्वर्ण  fag):  )
 31-12-69

 तक  सेना  में  ले०  कर्नल  तक  के  पदों  के  अफसरों  की  सेवा  से  विमुक्ति  की  वायु  नीचे  दर्शाई  गई

 (1)  आर्टिलरी  इंजीनियर  सिग्नल कोर  झ्र  इन्फैन्ट्री  48  वर्ष

 (2)  अ्रार्मी  ग्रामीण  इलैक्ट्रिकल  तथा  मेकेनिकल  इंजीनियर

 इंटेलिजेंस  कोर  कौर  पायनियर  कोर  52  वह

 (3)  जे  ०ए०जी ०  विभाग  52  वर्ष

 55  वर्ष विभाग  के  लिए  महंता  प्राप्त  अफसर  की  दशा  में

 (4)  ए०ई०सी०  कौर  फूड  इन्सपेक्शन  संगठन  कोर  52  वर्ष

 संगठन  के  लिए  उक्त  लहराता  प्राप्त  अफसरों  की  दशा  में  55  वर्ष

 तथा  1  जनवरी  1970  से  चयन  करार  नियुक्त  ले०  कर्नल पद  के  अफसरों  की

 सेवा  से  विमुक्ति  की  arg  श्रामंडं  श्रार्टिलिरी  इंजीनियर  सिग्नल  कोर  म्यार  इंफेंट्री
 में  बढ़ा  कर  50  वर्ष  कर  दी  गई  है  ।  उन  अफसरों  की  हालत  में  कि  जो  मेजर  हों  या  समय मान  द्वारा  उक्त

 झ कोरों/पक्षों  में  to  करतल  पद  तक  पहुंचे  हों  ara  में  बढ़ौती  मैरिट  के  ware  दी  जाना  जारी  ए  |

 सेवा  से  तिरुपति  की  ary  में  परिवार  करने  वाले  आ्रादेशों  को  पिछली  तिथियों  से  लागू

 नहीं  किया  जाता  ।

 सैनिक  स्कूलों  तथा  ara  स्कूलों  से  भर्ती  किए  गए  एन  सैनिकों  में  अन्तर

 2546,  श्री  नीति राज  सिह  कया  प्रतीक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे

 क्या  ग्न्य  स्कूलों  की  तुलना  में  सैनिक  स्कूलों  से  भर्ती  किये  गए  छात्र  सैनिक  अधिक

 भ्रच्छे होते होते  हैं  ;

 यदि  तो  सैनिक  स्कूलों  को  कायम  रखने  का  औचित्य  कया  कौर
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 यदि  तो  क्या  सैनिक  स्कूलों  की  संख्या  बढ़ाई  जायेगी  ?

 प्रतिरक्षा ate  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  से  (7).

 इ  विषय
 पर

 कोई  व्यापक  निष्कर्ष  संभव  नहीं  कि  सैनिक  स्कूलों  से  जाए
 छात्र  wa  स्कूल  सेवाए

 छात्रों  की  तुलना  में  अ्रच्छे  होते  हैं  ।

 कमीशन  से  पूवे  प्रशिक्षण  के  लिए  एन  ०डी  ०ए०  में  प्रवेश  के  लिए  पोषक  संस्थानों  के  तौर  पर

 नुमायां
 होने

 के  लिए  सैनिक  स्कूलों  की  स्थापना  के  लिए  कई  राज्य  सरकारें  व्यग्र  थीं  ।  इस  समय  जम्मू

 तथा  काश्मीर  कौर  नागालैण्ड  को  छोड़  कर  प्रत्येक  बहत  राज्य  में  एक  एक  करके  15  सैनिक  स्कूल हैं
 |

 1970  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  एक  सैनिक  स्कूल  खोलना  प्रस्तावित  है  ।  शेष  राज्यों  के  छात्रों  को
 उनके

 पड़ोसी
 राज्यों  के  स्कूलों  में  प्रवेश  की  अनुमति  है  ।

 Import  of  Wine

 2547.  Shri  Mrityunjay  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state

 (8)  the  names  of  the  countries  from  which  various  kinds  of  wine  was  imported  during
 the  last  three  years  separately  and  the  value  thereof  ;

 and (b)  the  state-wise  data  of  its  consumption  in  India  ;

 (c)  the  policy  of  Government  in  regard  to  cut  the  import  thereof  and  the  steps  being
 taken  toimplement  ?

 The  D2puty  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  A  state-

 ment  showing  the  names  of  the  countries  from  which  liquor  (including  wine,  cider,  bear,  distilled

 alcoholic  beverages)  was  imported  during  the  last  three  years  separately  and  the  value  thereof,
 is  appended.  [Placed  ४  Library.  Sne  No.L.T.  2809/70].

 (b)  The  information  is  not  available.

 (c)  The  policy  for  import  of  foreign  liquor  for  commercial  purposes  is  restrictive.  The

 actual  imports,  however,  include  those  for  use  by  foreign  Missions  in  India,  tourist  hotels,  clubs

 Governors  and  as  gifts  by  individuals  within  specified  value  limits.

 निर्बाध  यात्रा  के  लिए  भारतीयों  को  पारस्परिक  आधार  पर  वीसा  की  सुविधाएं

 2548.  श्री  बाल्मीकि

 श्री  अधीन

 क्या  बेदेशिक-क्रार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्कैन्डीनेविया के  देशों  की  यात्रा  के  लिए  भारतीयों को  वीसा  लेने

 की  ग्रा वश्य कता नहीं  है

 यदि  तो  उन  अरन्य  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  साथ  भारत  द्वारा  ऐसी  ही  व्यवस्था
 की

 गई  अथवा  करने  का  विचार  कौर

 क्या  उन  देशों  के  लोगों  को  भी  वीसा  के  बिना  भारत  यात्ना  की  पारस्परिक  आधार  पर

 सुविधाएं  दी  जाती  हैं  कौर  यदि  तो  इस  समय  भारत  में  उन  देशों  के  लोगों  की  संख्या

 कितनी है  ?

 aa fare-erd Hare F SrA (att Gtexqtay मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  सिह) : (क ) ्रौर :  3-12-1969 को

 लोक  सभा  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2582  का  जो  उत्तर  दिया  गया  था  उसकी  का  ध्यान

 श्राकृष्ट करना  चाहुंगा  |
 यूगोस्लाविया कौर  अन्य  कुछ  देशों  के  साथ  इसी  प्रकार  के  प्रबन्ध  करने  के  सम्बन्ध

 में  बातचीत  wit  चल  रही  है  ।
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 दा  इन  पारस्परिक  सम्बन्ध
 ग्  प्राप्त  सुविधाएं

 का

 t  विदेशी भारत  ग्राम  इस  सम्बन्ध  में  स
 wife इस  वर्ग  क

 यात्रियों  का  अलग  से  कोई  रिका  नहीं  रखा  जाता  ।

 ब्राजील  स्थित  भारतीय  दूतावास  से  एक  भारतीय  ferret  का  गुम  हों  जाना

 2549.
 श्री  यशपाल  fag:

 श्री  रघवीर  सिह

 कया  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है
 कि

 ब्राजील  स्थित  भारतीय  दूतावास  के
 एक  भारतीय  अधिकारी

 जो  काफी  समय  से  लापता  है  तक  पता  नहीं  लगा  घौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री
 सुरेन्द्रपाल  (a)

 sor

 रि

 मिशन  से  कब
 तक

 की  प्राप्त  सूचना  के  उस  मिशन  में  निजी  सहारा  श्री
 बाल  क  रामदीन

 1970  को  पेरुवियन  एयरलाइन्स  उड़ान  से  बिना  wana  लिए  ही  ब्राजील  मियामी चलें

 गए  थे

 बाद
 में  सूचना  मिली  कि  वे  मियामी  से  टोरोंटो  चले  गए  हैं  ।  कनाडा  स्थित  हमार  शन  द्वारा

 उन्हें  am  प्रत्यावर्तित  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  ्

 क  व

 तमिलनाडु  तथा  के  बीच  कावेरी  जल

 255.0 मन  550.
 लगी  यशपाल  कया  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  क

 ग  कृपा  करेंगे  far

 करने  का  आग्रह  कर  रही  शौर
 (*)  क्या तमिलनाड सरकार ्  ee

 ee

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 थि

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  )  (#)  जी  हा

 कावेरी  प्रणाली  पर  sere  विचार-विमर्श  सरकारी  स्तर  पर
 27

 21 un

 1970  को
 हेम्ना  केन्द्रीय  सिचाई

 व
 बिजली  मंत्री  ने  मैसूर  तमिलनाडू  के  मन्त्रियों के  साथ

 रल  के  प्राधिकारियों के  साथ  9  1970  को  विचार-विभो किया  था  ।  इ  वार-विम

 की  रोशनी  बेसिन  में  नई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  कायेवाही  ्  बन्ध म  कुछ

 प्रस्ताव  राज्य  सरकारों  को  उनके  विचारार्थ  wa  दिये  गए  हैं  ।
 व

 fay  कारखाना समह

 2551.  श्री  रणजीत सिह

 श्रीमती  तारके इयर ों  सिन्हा :

 प्रतिरक्षा  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 हमारे  मिग  कारखाना  समूह  को  पूरा  करने  क  क्या  कौर

 =

 न
 ता  के  प्रसाद  उत्पादन  किस  तारीख  तक

 हो
 जाने

 क
 ie  समूह म इसको दून सभ विल द
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 प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ने०

 ना०  मिग  समूह  की  स्थापना

 उत्पादन  कार्यक्रम  की  श्रावश्यकताश्ों  के  ग्रनुरूप  प्रावस्थित  किया  गया  है  ।  लोक  सभा  में  8  मार्च  1965

 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  305  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  मिंग  विमानों  का  उत्पादन

 में  प्रायोजित  किया  गया  है  श्र  आशा  थी  कि  पहली  प्रावस्था  1966 में  शुरू  हो
 जायगी  कौर  पहली

 प्रावस्था  के  भ्रमर  विमान  उत्पादन  रेखा  के  लगभग  4  वर्षों  में  बाहर  स  लगेंगे  ।  यदि  20  मार्चे
 1967

 को  कहा  गया  था
 कि

 पहली प्रावस्था  1966-67  में  शुरू  हो  गई
 site

 अन्तिम
 प्रावस्था

 के
 श्रन्तगंत

 विमान  लगभग 3  वर्षों  में  sata  1969-70 में  तैयार  होने  शुरू  हो  जायेंग े|

 वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  धातु  द्रव्यों  में  विमानों  का  उत्पादन  पहले  से  शुरू  हो  चुका  है  वितरण

 कार्यक्रम के  अनुसार  1970-71 में  दिये  जायेंगे  ।

 उत्पादन  कार्यक्रम  वायुसेना  की  आवश्यकताएं  जुटाने  के  लिए  बनाया  गया  है
 |  अधिक

 विस्तार  देना  लोकहित  में  न  सिवाए  इसके  कि  मिग  उत्पादन  कार्यक्रम  के  च्  हो  रहा  है
 |

 लेफ्टीनेंट  जनरल  एल०पी०  सेन  की  हॉलैंड  वाज  दी  नामक  पुस्तक

 2552.  amt  रणजीत  fag:  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  लैपटीनेंन्ट  जनरल  एल०पी  ०सेन  की  वाजदी  ह  नामक  पुस्तक  उनके

 मंत्रालय के  ध्यान  में

 यदि  तो  कमान  में  जिन  त्रुटियों  का  कई  स्थानों  पर  उल्लेख  किया  गया  है  क्या  वे

 क्या  1962  की  पराजय  ऐसी  ही  त्रुटियों  के  कारण  हुई

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  य  त्रुटियां  1965  में
 भी

 विद्यमान  थीं  ;

 क्या  सरकार  यह  स्वीकार  करती  है  कि  ऐसी  त्रुटियां  मुख्यतया  सैनिक  कमाण्डरों  को

 चुनने  की  दोषपूर्ण  पद्धति  के  कारण  हुई  कौर  क्या  सैनिक  कमाण्डरों  को  चुनने  के  तरीके  में  गत
 20

 वर्षों
 में  कोई  परिवर्तन

 प्रति  रक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  स्वर्ण  fag):  जी  हां  ।

 1947-48  की  संक्रियाओं  के  लेखक  के  भ्र पने  वर्णन  के  विषय  में  सरकार  की  कोई  टिप्पणी

 नहीं  करना  है
 ।

 तदपि  लेखक  ने  कहा  है
 कि

 पुस्तक  का  मुख्य  उद्देश्य  है  ०५  इतिहास  में  एक  क्रान्ति

 प्रावस्था  का  चित्रण  करना  कि  जब  तुलनात्मक  तौर  पर  नितान्त  वीर  कुछ  ही  व्यक्तियों  ने  अडिग  रहते

 सें  श्रेष्ठ  कृत्य  प्रस्तुत  किया  |

 सदन  को  याद  होगा  नेफा  में  सैनिक  संक्रियाओं  के  कृत्य  पर  हैण्ड सेन  ब्रुक्स  रिपोर्टे
 क

 मुख्य  निष्कर्ष  श्र  सरकार  द्वारा  उन्हें  ठीक  करने  के  लिए  कार्यवाही  रक्षा  मन्त्री  द्वारा  2  सितम्बर

 1963  att  9  सितम्बर  19685  के  वक्तव्यों  सदन  के  सामने  रखे  गए  थे  ।  उनके

 सरकार  को  श्र  कुछ  नहीं  कहना  |

 जैसे  कि  सदन  को  ज्ञात  है  कि  हमारी  सशस्त्र  सेनाओं  ने  अगस्त-सितम्बर  1965  की

 संक्रियाओं  में  aga  भव्य  परिचय  दियां  था  ।  तदपि  सैनिक  शिक्षाएं  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  विभन्न

 सैनिक  संक्रियाओं  का  विश्लेषण  भ्र  भ्रध्ययन  किया  जाता  है  कि  जिन  में  रक्षा  सेनाओं  को  भाग  लेने  को

 कहा  गया  था  |

 स्वतन्त्रता  के  फौरन  ही  बाद  लि०  कर्नल  कौर  उससे  उच्च  पद  के  AEE  रों  का  चुनाव
 वरिष्ठता  तथा  योग्यता के  आधार  पर  किया  जाता  था  |  भारी  संख्या  में  वरिष्ठ  ब्रिटिश  अफसरों  के
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 चले  जाने  के  कारण  शायद  कुछ  एक  ऐसे  मामले  हुए  हों  कि  मान स्तरों  पर  जोर  दिये  बिना  पदोन्नतियों

 की  गईहों  ।  1959  के  पश्चात  चाहे  रिक्त  स्थान  की  संख्या  कितनी  ही  किसी  एक  समय  पर
 प्रभी  कमीशन  प्राप्त  ग्रीस  का  एक  ag  विशेष  में  करते  दुए  रस रों  का  पदोन्नति  के  लिए

 निर्धारण  किया
 जा  रहा  कौर  उच्चतर  पद  के  लिए  योग्यता  तथा  उपयुक्तता  का  पूरा  ध्यान  रखा

 गया  है  ।

 पंजाब  रेजीमेंट  के  राइफल  कम्पनी  कमांडरों  के  लिये  लौरियों  को  नियुक्ति

 2553,  श्री  सुरज  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पंजाब  रेजीमेंट  19  65  से  1967  तक  की  जब  वह  सीमा
 Bu

 में  अपनी  सीमा  चौकियों  में  लंगर  चलाने  के  लिए  चार  राइफल  कम्पनी  कमाण्डरों  के  लिए  चार

 अतिरिक्त लांगरी  नियुक्त  करने  की  अनुमति  रिकार्ड  अाफिस  से
 ली  थी ;

 यदि  तो  कया  ये  लांगरी  व:स्तव  में  ही  नियुक्त  किऐ  गए  भ्र  उन्हें  सम्बन्धित
 कम्पनी  कमाण्डरों  को  दिया  गया

 क्या  सम्बन्धित  कमाण्डर  इस  तथ्य  की  पुष्टि  करते  हैं  ग्रीवा
 कौर

 आफिसर  कमांडिंग  तथा  उसके  अधीन  कम्पनी  कमांडरों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 प्रतिरक्षा इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  स्वर्ण
 से

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  है  ्रो  यथासमय  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 Foreign  Ministers’  Meet  at  Jeddah

 2554.  Shri  Janeshwar  Misra  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  India  has  been  invited  to  the  Conference  of  Foreign  Ministers  going  to  be
 held  in  Jeddah  ;

 (b)  ifso,  whether  Government  have  taken  a  decision  to  take  part  in  the  said  conference  ;
 an

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  &  (c).  Do  not  arise.

 Republic  Day  Tableau  of  Delhi  Administration  for  1970  Parade

 2555.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Delhi  Administration  was  asked  this  time  also  to  bring

 out  a  tableau  on  the  Republic  Day  Parade  ;
 (b)  ह  so,  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Delhi  Administration  offered  to  bring  out  a

 tableau  of  Swami  Shraddhanand  ;

 (c)  ifso,  whether  it  is  also  a  fact  that  the  permission  to  bring  out  the  sai
 not  granted  ;  and

 tableau  was

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Defence  and  Steel  an ein  d  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh);  (a)  Yes,  Sir.

 (c)  and  (d).  Do  not  arise.
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 Construction  of  a  Motorable  Road  by  China  in  Tibet  Plateau

 2556.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  Of  Defence  be  pleased to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  China  has  constructed  a  motorable  road  in  the  Tibet  Plateau

 close  to  the  farthest  northern  post  in  the  Kameng  District  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  of  India  thereto  ?

 The  Minister  of  Defence  and  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh):  (a)  and

 (b).  A  road  linking  area  opposite  Bumla  in  the  Nefa  Sector  to  the  interior  of  Tibet  has  been

 in  existence  for  some  time.

 Developments  having  a  bearing  on  our  security,  including  the  improvement  of  communi-
 cation  facilities  by  the  Chinese  across  our  border,  are  taken  note  of  and  suitable  measures  taken.

 Separate  Pay  Commission  for  Defence  Services  Personnel

 2557.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Defence  Services  personnel  have  demanded  for  a  separate

 Pay  Commission  for  them  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  Defence  and  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh)  :  (a)  and

 (b).  A  proposal  to  constitute  a  separate  Pay  Commission  for  Armed  Forces  personnel  has  been

 teczived  from  the  Services  Headquarters.  It  has  already  been  decided,  in  principle,  to  appoint
 a  nzw  Pay  Comnission  to  review  the  pay  structure  and  other  conditions  of  service  of  all  Central

 Governnent  €&:ए01.109665,  Government  hope  to  announce  the  coverage  and  the  scope  of  enquiry
 of  the  proposed  Pay  Commission  very  shortly.

 Talks  with  Mauritius  Trade  Delegation

 2558.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Trade  Delegation  from  Mauritius  had  visited  India  during
 the  month  of  February,  1970;

 (b)  if  so,  the  details  of  the  talks  held  with  the  said  delegation;  and

 (c)  the  outcome  of  the  talks  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak):  (a)  to(c).  Yes,

 Sir.  A  Trade  Delegation  from  Mauritius,  led  by  H.  E.  Mr.  Gaetan  Duval,  Mauritian  Minister

 for  External  Affairs,  Immigration  and  Tourism,  came  t>  India  in  February,  1970  and  held  dis-

 cussions  with  an  Indian  Delegation  led  by  the  Minister  of  Foreign  Trade.  Six  members  of  the

 Delegation,  representing  trade  and  industry  in  Mauritius,  had  earlier  paid  visits  to  commercial
 and  industrial  centres  in  India,  and  held  discussions  with  several  exporters  and  Export  Promotion
 Councils.  The  discussions  between  the  two  Delegations  in  Delhi  resulted  in  the  identification
 of  several  possibilities  for  trade  between  the  two  countries.  A  number  of  fields  for  possible  joint
 ventures  in  Mauritius  were  also  identified,  and  the  Mauritian  Delegation  drew  attention  to  the

 facilities  afforded  or  prop>sed  to  be  afforded  by  the  Government  of  Mauritius  to  new  industries.
 The  immediate  outcome  of  the  discussions  has  been  an  increased  awareness  of  the  considerable
 possibilities  for  trade  and  industrial  cooperation  between  India  and  Mauritius,  and  establi

 भ ment  of  contacts  for  following  up  such  possibilities.

 Teaching  of  Hindi  to  People  in  Foreign  Countries  by  Indian  Embassies

 2559.  ShriRam  AvytarSharma:  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  stete
 the  total  number  and  the  names  of  foreign  countries  where  Indian  Embassies  hold  free  coaching classes  for  teaching  Hindi  to  the  people  of  those  countries  in  order  to  propagate  Hindi  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (5111  Surendra  Pal  Singh)  :  Hindi
 teaching  classes  for  the  benefit  of  the  local  people  are  being  conducted  in  Accra,  Colombo  and
 London  under  the  supervision  of  Indian  Missions  there.  In  addition,  the  work  of  propagation of
 Hindiis  8150  being  donein  Surinam,  Guyana  and  Trinidad  by  three  full-time  Hindi  Teachers  sent
 by  ICCR  to  these  countries.  The  Indian  Professors  sent  by  ICCR  to  Yugoslavia,  Iran,  Australia,
 Rumania  and  West-Indies  are  also  asked  to  look  after  Hindi  teaching  work  in  these  countries.

 पोंग  बांध  की  ऊंचाई  में  कमी  के  कारण  बचत

 2560.  श्री  विक्रम चंद  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पोंग  बांध  प्रदेश  )  की  कुल  ऊंचाई  कितनी  है  कौर  कितनी  ऊंचाई  तक  इस

 का  काम  हो  चुका  कौर

 इसकी  ऊंचाई  को  1290  फुट  तक  कम  किया  जाये
 तो

 सरकार  को  (1)  नई  रेलवे

 लाईन  के  निर्माण  में  कितनी  बचत  होगी  ।  (  2)  कितने  एकड़  भूमि  जल मुक्त  होने  से  बच  जायेगी  कौर

 सरकार
 को  भूमि  के  ars  के  लिए  मुआवजा  देने  में  कितनी  बचत  होगी  :  (3) इस  प्रकार  सरकार  की

 कितने  मूल्य
 की  सम्पत्ति तथा  वनों  की  रक्षा  (4)  कितने  लोगों को  वहां  से  हटाया  नहीं  जायेगा

 ।

 (5)  राजस्थान  में  कितने  एकड़  कम  भूमि  की  सिचाई  होगी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :  साधारण नदी  तल  स्तर

 पोंग  बांध  की  कुल  प्रस्तावित  ऊंचाई  लगभग 330  the  है
 ।  दक्षिण

 तट
 एल  1257  तक  की  ऊंचाई  तक  बना  दिया  गया  है  जबकि  शेष  सेक्शन नदी  के  तल  कार्य

 चल  रहा

 यदि  बांध
 की

 ऊंचाई  कम  करके  ई०एल०  1240  तक  ला  दी  जाती  है  तो  पोंग  बांध  का

 कुल  संचय
 66

 लाख  एकड़  फुट  से  कम  हो  कर  4.7  लाख  एकड़  फट  रह  भ्रर्थात  इसमें

 लगभग  93  प्रतिशत  की  कमी  हो  जिसके  परिणामस्वरूप  सिचाई  तथा  बिजली  के  लाभों
 में

 बहुत
 कमी

 हो  जाएगी  ।  इसके  पोंग  में  प्रस्तावित  ऊंचाई  के  बांध  के  न  होने  पर

 सिन्धु जल
 1960

 के
 ग्रन्तगंत

 मिले  ब्यास  नदी  के  जल  का  पूर्ण  उपयोग नहीं  कर  सकेगा  |  कभी
 तक  व्यय की  गई

 80
 करोड़  रुपए  की  राशि  का  अधिकांश  भाग  निष्फल  हो  जायेगा  क्योंकि  तक  का

 निर्माण  कार्य  प्रीतम  जलाशय  ऊंचाई  एल  1430  के  अभिकल्प  पर  झ्राधारित  था  |  किसी

 प्रकार
 की  बचत  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 ।
 रेलवे  लाइन  को  बिछाने  की  लागत  लगभग

 3.96  करोड़  रुपए  होगी  कौर  झ्रधिगह्दीत  किये  जाने  वाले  क्षेत्र में  59000  एकड़  की  कमी  होगी  (  1968
 के  प्राक्कलन  आंकड़ों  पर  भ्राघारित  लागत  15  करोड़  भ्र  इससे  विस्थापित  परिवारों  की  संख्या

 में  लगभग
 18000  की

 कमी  हो  जायेगी  ।  केवल  राजस्थान  में  ही  18
 लाख  एकड़  भूमि  में  सिचाई  की

 सुविधाएं  नहीं  मिल  सकेंगी  ।

 चलचित्र  उद्योग  हारा  आयात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग
 2561.  को  जुगल  मंडलः  क्या  बेक़ैदिओ  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 चलचित्र  उद्योग
 से  सम्बन्धित  फर्मों  अथवा  व्यक्तियों  के  बारे  में  वर्ष  1967-68  कौर

 1968-69  में  ऐ  से  कितने
 मामलों

 किया  गया

 का  पता  सरकार  को  लगा  जिनमें  आयात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 लाइसेंसों
 के

 दुरुपयोग  को  रोकने  के  लि  ए
 क्या  कार्यवाही की  गई

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  राम

 है  शौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही
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 Se  EEEneneT

 कच्चो  फिल्म  के  बैटन  से  gd  एक  समिति  द्वारा  कनी  की  जांच  श्राकलन

 किया  जाता  है  ।  कच्ची  फिल्म  का  बंटन  निर्यात  संविदा  के  areas  पर  भ्रपेक्षित  मांगा  जाता  है  तो  समिति

 संविदा  की  जांच  करती है  श्र  निर्यात  बाध्यता  को  पूरा  करने  के  लिए  आवेदक  को  एक  बांड  भी  भरना

 पड़ता  है  जिसकी  रुष्टि  बैंक
 गा  रिटी  द्वारा  की  गयी  हो  ।  स्टूडियों  बल्बों  ae  शृंगार  प्रसाधनों

 सम्बन्धों  फिल्म  उद्योग  की  श्रावश्यकताओओं  का  arpa  फिल्म  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामशं

 करके  किया  जाता  है  ।  आयातित  सामग्री  के  दुरुपयोग  पर  आयात  तथा  निर्यात  )

 1947  तथा  तदन्तगंत  जारी  किये  गए  asa  के  अधीन  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।

 श्रा्नेंस  ट्रांजिट  पठानकोट  सैनिक  कर्मचारियों  का  स्थाई करण

 2562.  श्री  सुरज  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  दिनांक

 6  1956
 के  पत्र  संख्या

 29

 (45)  2)  तथा  20  1960  के  पत्र  संख्या  ~

 2)  में  श्रन्तविष्ट  meq  एफ०झ्ो०डी०/एफ०ए०डी  ०/झो०टी०जी०  पठानकोरट/नम्बर

 वॉल्टेज  यूनिट  सब  पर  लागू  होते

 क्या  यह  सच  है  कि  एफ०श्रो०डी०/एफ०ए०डी०  के  1969  में  नियुक्त  किये  सैनिक

 कर्मचारी  भी  स्थायी  बनाये  गए  हैं  कौर  उन्हें  सर्वोपरि  भत्ता  शादी  भी  दिया  जाता  है  किन्तु  रोकी
 ०जी  ०

 पठानकोट  तथा  नम्बर/वाल्वेज  यूनिट  एसोसी  के  सैनिक  कर्मचारियों  को  उनकी  20  वर्ष  की

 नियमित  सेवा  होने  के  बावजूद  भी  अभी  तक  स्थाई  नहीं  किया  गया  wk

 यदि  तो  इस  भेदभाव  के  क्या  कारण  इसके  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  तथा  यह

 विषमता  कब  दूर  की

 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  स्वर्ण  fag):  नम्बर/वाल्वेज

 यूनिट  एजेटी  कौर  रोटी ०  जी०  पठानकोट  तथा  कुछ  एफ  को  ०डी  ०जी  ०  कौर  एफ  एजी डी ०
 रक्षा  मंत्रालय  के  दर  संख्या द्र ों  20  (45)  2)  दिनांक  6-1-1966  में  सरकारी

 पद  संख्या  25  (33)  दिनांक  18-9-62  द्वारा  में  दिये गए
 सरकारी  भ्रादेशों  द्वारा  भ्रातृज  हैं  ।

 तवा  कुड  एक  एक०म्नो०्डी०जी०  शह गैर  एल एडीजी  में  कुछ  स्थायी  स्थानों में
 बदलना  इत  पर  निर्भर  है  कि  कराया  संध्या  स्थायी  है  या  और  प्राया  स्थान  स्थायी  दिये  जाने  था

 जारी  रहने  वाला  है  ।  वल्वज  यूनिट  एजेटी  में  अस्थायी  या  स्थायी  स्थानों  की  घोषणा  हस्तगत

 को  गई  इस  बात  का  भी  निरीक्षण  किया  जा  रहा है  कि  कराया  ग्राडनेंत  ट्रांजिट  गरुप  पठानकोट  को  अस्थायी

 cava  को  स्थायी  स्थानों  में  बदलने  के  सम्बन्ध  में  एफ  को  ०  डी  ०  जी  ०  के  बराबर  कर  दिया  जाए  |  ्रो ०

 टी०
 जी०

 पठानकोट  रोक  नम्बर/वात्वेज  यूनिट  के  कर्मचारियों  को  श्रोवरटाईम  भत्ते  की  झ्र दाय गी  के

 लिए  प्रधिक्रारिता  के  प्रशन  का  निरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 ate  ट्रांजिट  पठानकोट  सैनिक  कर्मचारियों  की  भूख  हड़ताल

 2563.  श्री  सुरज  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 श्राडनेंस  ट्रांजिट  पठानकोट  के  लगभग  24  सैनिक

 चारियों
 ने

 7  1970 को  पठानकोट  में  24  घंटे की  भूख  हड़ताल की  थी  ;
 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए
 सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 102



 20
 1891  (TH)

 लिखित  उत्तर

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उप-यंत्री  मंच  से  1970

 को  प्रजनित  भवनों  के  ग्रन्थ  कोई  भूख  हड़ताल  नहीं  हुई
 ।

 तदपि
 की

 गई  इन्क्वार्यारियों से  पता  चला  है  कि
 ब्राड  ट्रांजिट  पठानकोट  के  9  व्यक्ति  उस  तिथि  को  प्रतीक  क्षेत्र  से  बाहर  पठानकोट  में  अन्य  यूनिटों  के

 कुछ  कर्मचारियो ंके  साथ  24  घंटे  के  भरत  में  शामिल  हुए  थे  ।  कौर  पता  चला  है  कि  प्रदर्शकों  ने

 स्थायित्व  प्रौर  प्रो वर टाईम की  मांग  करते  नारे  लगाये  थे  तर्दीद  प्रदर्शकों  ने  कोई  धारणा  नहीं  दिया  |

 उ  ट्रांजिट  पठानकोट  कर्मचारियों  को  दिये  गये  gare  नोटिस

 2564.  श्री  सूरज  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  meta  ट्रांजिट  बाप  पठानकोट  के  कुछ  सैनिक  कर्मचारियों  को

 क्रिस  पंजीकृत  मजदूर  संघ  के  सदस्य  होने  के  लिए  कारण  aaa  नोटिस  दिये  गए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन  नियमों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेगी  जिनके

 अंतगर्त ये  नोटिस  दिये गए  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  कम  चोरियों  के  विरुद्ध  उक्त  नोटिस  वापिस  लेने  का  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मंच  :  से
 आवश्यक  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  भ्रौर  सभा  के  पटल
 रप

 रख  दी  जाएगी  |

 इस्लामी  सचिवालय

 2565.  श्री  ato  ना ०  क्या  वैदेशिक-कार्य  भन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रबात  शिखर
 सम्मेलन

 एक  इस्लामी  स्थापित  कर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उन्होंने  इस  प्रश्न  पर  संयुक्त  गणराज्य  के  प्लेट  मंत्री

 के  साथ  कुछ  बातचीत  की

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 वैदे  शिक-का  यें  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag):  रबात  के  इस्लामी  शिखर

 सम्मेलन  ने  इस  बात  का  निश्चय  किया  था  कि  art  1970 में  जेद्दा  में  विदेश  मंत्रियों  की  एक  बैठक

 जो  rea  बातों  के  एक  स्थायी  सचिवालय  की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार
 करेगी  ॥

 इस  प्रशन  पर  संयुक्त  गणराज्य  के
 साथ  सामान्य  रूप  से  विचार  विनिमय  किया

 गया

 (7)  भारत  सरकार  इस  बात  के  विरुद्ध  है  कि  राजनीति  में  धर्म  को  लाया  जाए  ।  इसके

 स्वरूप  वहू  राजनीतिक  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिए
 at

 पर  श्राधारित  संस्थात्मक  प्रबन्धों
 के  पक्ष  में  नहीं

 बकाया  निर्यात  आदेश

 2566,  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  aah  क
 व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  विभिनन  निर्यात  झ्र भि करणों
 शर  व्या  थीं  के  पास  पड़े  उन  पक्के  निर्यात  mea

 के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  जिन्हें  31
 1970 तक  पूरा  किया  जाना
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 यदि  at,  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  कौर  क्या  उनके  प्रे  हो  जाने  से  गत  वर्ष  में  हुए

 निर्यात की  ate  7  प्रतिशत  वृद्धि  हो

 क्या  1970  की  समाप्ति से  पहले  इन  कै श्राद ों  के  पूरे हो  मार्ग में  बागियों

 का  सरकार  ने  पता  लगाया  कौर

 यदि  तो  उन्हें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 गई

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम
 जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 तथा  1969-70  की  शेष  प्रविधि  के  दौरान  निर्यातों  में  वृद्धि  के  उद्धेश्य
 से  शुरू

 fat  गए  त्वरित  निर्यात  कार्यक्रम  के  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  तथा  पृथक  पृथक  निर्यातकों  के

 साथ  बातचीत  की  गई  ate  जिससे  उनकी  कुछ  कठिनाइयों  का  पता  लगा  |  मुख्य  कठिनाइयां  कुछ  किस्म

 के  उतम  इस्पात  तथा  एल्युमिनियम  जैसे  दुलंभ  कच्चे  माल  की  पूर्ति  के  सम्बन्ध  में  रही  प्रौद्योगिक

 अशांति  से  उत्पादन  निर्यात  परेषणों  के  संचालन  में  हानि  पहुंच  रही  है  कौर  लदान  हेतु  स्थान  की

 अपर्याप्तता  भी  है  प्रौढ़  जहाज  भी  कम  जाते  हैं  ।  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  निर्वात  प्रयोजनों  के  लिए  इस्पात

 को  आबंटित  करने  तथा  भेजने  को  कौर  ए  ल्पूमिनियम  के  हीरा  प्रौद्योगिक  सम्बन्धों

 के  प्रशासनिक  क्रि पा विधियों  में  सुधार  तथा  लदान  हेतु  अतिरिक्त  स्थान  की  व्यवस्था  करने  को

 उच्च धर  प्राथमिकता  प्रदान  करने  पहले  ही  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  |

 रूस  द्वारा  सेनिक  सामान  की  सप्लाई

 2567,  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 रूस  ने  भारत  को  किस  प्रकार  का  सैनिक  सामान  दिया

 इस  सामान को  देश  में  बनाने के  लिए  wa  तक  क्या  प्रयत्न  किये  गए

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 प्रतिरक्षा  ale  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  fag):  अपनी  फौरी

 प्राथमिकताएं  पूरी  करने  के  लिए  हमने  अपनी  रक्षा  सैनिकों  के  लिए  पू  एसएलआर  से  कुछ  सैनिक

 सिलाएं  प्राप्त  की  हैं  ।  विस्तार  देना  लोकहित  में  न  होगा  ।

 तथा  देगी  उत्पादन  के  विकास  की  आवश्यकता  के  प्रति  हम  सजग

 यथा  पं  भव  प्रतिनिधिक  देशीय  उत्पादन  के  लिए  हम  आवश्यक  पग  उठा  रहे  हैं  ।  अधिक  विस्तार  देना

 लोकहित  में  न  होगा  |

 गेर-सरकारी  क्षेत्र  का  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मसें  योगदान

 2568,  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 प्रतिरक्षा  उत्पादन  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 का

 योगदान  क्या  कौर

 प्रति  वर्ष  एक  करोड़  रुपए  के  मूल्य  की  सैन्य  सामग्री  सप्लाई  करने  वाली  फर्मों  की  संख्या
 कितनी  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ल०ना०  तथा  (a)  सूचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |
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 क  क  ह  लिखित
 उत्तर

 बम्बई  afirdara  के  लिए  प्रधान  मंत्रो  के  साथ  जाने  वाले  जनसम्पर्क  चीका  री

 2569,  श्रीमती  तारकेदवरी  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगी  कि

 क्या  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  यह  समाचार  सही  है  कि  उनके  दल  के  अधिवेशन  के

 लिए  उनके  साथ  बम्बई  जाने  वाले  उनके  दोनों  जनसम्पकं  अ्रधिकारी  सरकारी  कर्मचारी  श्योर

 क्या  इन  अ्रघिका  रियों  की  सेवायों  का  उपयोग  उनके  दल  के  पक्ष  में  समाचारपत्र

 दाताओं  को  समझाने  तथा  उन्हें  प्रभावित  करने  के  लिए  किया  गया

 प्रधान  वित्त  अणुशक्ति मंत्री  तथा
 योजना  मंत्री  इन्दिरा

 हालांकि  प्रधान  मंत्री  कांग्रेस  पार्टी  के  अधिवेशन  में  भाग  लेने  के  लिए  बम्बई  गई  तो  भी  उन

 के  सरकारी  काम-काज  रोक  उनकी  जिम्मेदारियां  रुक  नहीं  गई  थीं  ।  सामान्य  सरकारी  कामकाज  देखने

 क अलावा  प्रधान  मस्ती  को  लोगों  से  मिलना  था  श्र  प्रधान  मंत्री  की  हैसियत  से  कई  उत्सवो ंमें  शामिल

 भी  होना था  ।  इसके  उनके  सचिवालय के  कुछ  भ्र धि कारियों  को  उनके  साथ  जाना  जरुरी  था

 जिनमें  निदेशक  ate  प्रेस  सूचना  कार्यालय के  उप-प्रधान  सूचना  अधिकारी  शामिल  थे  ।

 जी  नहीं

 खनिज  तथा  घात  व्यापार  निगम  के  प्रतिनिधिमंडल  का  जापान  का  दौरा

 2570.  श्री  रवि  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के
 अध्यक्ष

 के
 नेतृत्व

 में
 1969  में  एक  प्रतिनिधिमण्डल  जापान गंया  था  कौर  उसने  जापान  के  इस्पात  कारखानों

 को  एक  दीर्घकालिक  पेशकश  की  थी  ताकि  उड़ीसा  में  सौकड़ा  क्षेत्र  में  द ैतारी  की  खानों  से  निकाले  जाने

 वाले  लौह  शभ्रयस्क को  15  वर्ष  की  प्रगति  के  लिए  निर्यात  किया  जा  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  है  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वैदिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  तथा
 जी

 हां
 ।

 1969  में  खनिज  तथा  घात  व्यापार  निगम  के  स्रध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधिमण्डल

 टोकियो  गया  था  तथा  उसने  15  वर्ष  1970/84)  की  अवधि  में  लौह  भ्रयस्क  जिसमें

 पारादीप  पत्तन  से  निर्यात  होने  वाला  देती  झ्र यस्क भी  शामिल  की  पूर्ति  के  लिए  दीघंकालिक

 पेशकश  पर  वार्ता  की  थी  ।  इसकी  घटिया  किस्म  तथा  मन  भट्टी  में  कम  उत्पादकता के  कारण

 प्रतिनिधिमण्डल  काफी  प्रयत्नों  के
 बाद  0,000

 टन  दे तारी  भ्रामक  की  पूति के  लिए  एक  स्थानिक

 सादा कर  सका  |

 चिलका  उड़ीसा  के  निकट  नौसेना  केन्द्र

 2571.  श्री  रवि  Tq  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह
 सच

 है  कि  सरकार ने  उड़ीसा में  चिलका  झील के के  निकट एक  नौसेना  केन्द्र
 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो
 क्या  ag  भी  सच  है  कि  इस  वर्ष  फरवरी  के

 गहीने  में  प्रधान  मन्त्री  का
 विचार  इस  केन्द्र  का  उद्घाटन  करने  का

 यदि  हां  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मन्त्री  (ait  स्वर्ण
 जी

 इस  क्षेत्र  में  एक  लड़कों  के  लिए  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 तथा  आघार  शिला  रखने  के  लिए  प्रबन्धों  अभी  अन्तिम  रूपरेखा  तैयार  नहीं

 हुई  ।

 Demands  made  by  the  Atomic  Energy  Employees  Union  in  Rajasthan

 2572.  Shri  Brij  RajSingh;  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Atomic  Energy  Employees  Union  of  Rajasthan  held  a  meeting  on  the

 7th  January,  1970  and  submitted  their  demands  to  her  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Chairman  of  the  Atomic  Energy  Commission  has  invited

 the  persons  concerned  to  discuss  this  matter;  and

 (c)  if  so,  waat  are  their  demands  and  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 ThePrime  Minister,  Minister  of  Finance,  Minister  of  Atomic  Energy  and  Minister  of

 Planning  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  No  information  is  available  regarding  the  meeting

 on  27th  January,  1970.  No  demands  have  been  received  by  the  Prime  Minister.

 (b)ani(c).  The  Rajasthan  Anushakti  Pariyojana  Karmachari  Sangh  has  submitted  a

 charter  of  demands  covering  such  issues  as  payment  of  wages  to  workers  who  had  absented  them-

 selves  from  duty  on  18.11.1959,  withdrawal  of  disciplinary  cases,  Workmens’  Contributory

 Provident  Fund  Scheme,  transport,  educational  facilities,  rates  of  supply  of  electricity  and  water

 and  free  accommodation  for  employees  at  the  Project  site.  The  demands  were  discussed  on

 January  29  and  30,  1970  at  a  joint  meeting  of  the  representatives  of  the  employers  including  the

 Chairman,  Atomic  Energy  Commission  and  of  the  workers.  Demands  relating  to  pay  for

 18.11.1969,  application  of  the  workmen’s  Contributory  Provident  Fund  Scheme,  transport  rates,

 electricity  and  water  charges  were  discussed  and  finalised.  It  was  also  agreed  that  a  Joint  Council

 would  be  set  up  at  the  plant  level  to  discuss  periodically  all  grievances  arising  in  future  as  also

 the  demands  which  could  not  be  discussed  at  this  meeting.

 मध्य  प्रदेश  के  उकई  ताप  बिजलीघर

 2573.  श्री  मनुभाई  क्या  सिचाई  तथा  बहुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  कोयला  क्षेत्रों  से  प्राप्त  उत्पादों  का  उपयोग  करने  के

 लिए  उकई  में  एक  ताप  बिजलीघर  स्थित  करने  का  सरकार  का  विचार

 इस  परियोजना का  ब्यौरा  क्या  और

 योजना  की  क्रियान्विति  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रा तय
 में  उप-मंत्री  सिद्धटेक  जी  हां  ।

 we  इस  स्कीम में  लगभग  68
 करोड़  रुपए  की श्रतुमानित  लागत

 पर  120-120  मैगावाट  के  चार  उत्पादक  यूनिटों  सहित  एक  कोयला-श्रद्धारहित  तापी  बिजलीघर

 का  प्रतिष्ठापन  परिकल्पित  है  ।  इस  स्कीम  के
 पूरा  होने

 में  लगभग  4-5  वर्ष  लगेंगे  |

 Import  of  Cotton

 2574.  Shri  Deorao  Patil:  Willthe  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  State  :
 (a)  whether  the  President  of  the  Textile  Mills  Federation  has  demanded  in  a  k  otter  written to  Government  in  January,  1970  that  Government  should  import  5  lakhs  ba

 yarn  from  abroad;
 a  es  of  cotton  and

 (b)  whether  he  has  also  com  plained  of  20  per  cent  increase  in  the  price  of  cotton:
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 (c)  whether  the  intention  of  the  President  of  the  Textile  Mills  Federation  is  to  purchase
 the  cotton  from  the  farmers  at  cheap  rates;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  to  ensure  fair  price  of  cotton  to  farmers  as  they  have
 to  sell  their  cotton  during  the  crop  season  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  Ram  Sewak)  :  (a)  and  (b).
 In  his  letter  dated  8.1.70,  the  Chairman  of  the  Indian  Cotton  Mills  Federation  requested
 Government  to  arrange  for  import  of  additional]  2.5  lakh  bales  of  cotton  and  Rs.  2  crores  worth
 of  staple  fibre  to  improve  the  cotton  supply  situation.  It  was  stated  in  the  letter  that  prices  of
 different  varieties  of  cotton  had  increased,  on  an  average  to  the  extent  of  Rs.  250  to  Rs.  300

 per  candy.

 (c)  Prima  Facie,  additional  import  of  cotton/staple  fibre  was  asked  for  in  view  of  the  im-
 balance  in  the  cotton  requirement  and  supply  position  and  somewhat  abnormal  increase  in  the
 Prices  of  cotton.

 (d)  The  system  of  fixing  ceiling  prices  for  cotton  had  been  terminated  w.e.f.  1.9.67  and
 since  then,  in  order  to  ensure  a  minimum  return  to  the  grower,  support  prices  are  announced  by
 the  Government  along  with  the  assurance  that  Government  would  be  prepared  to  purchase  cotton
 offered  for  sale  at  these  prices.

 Land  allotted  to  Landless  Army  Personnel  in  Maharashtra

 2575.  Shri  Deorao  Patil  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state
 (a)  the  number  of  landless  army  personnel  in  Maharashtra  to  whom  land  has  been  allott-

 ed  during  the  period  from  January,  1969  to  31st  January,  1970;  and

 (b)  the  number  of  applications  still  under  consideration  for  the  allotment  of  land  in  the
 aforesaid  State  at  present  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  M.R.  Krishna)  ;  (a)  and  (b)  The
 information  is  not  available  and  the  time  and  effort  involved  in  collecting  it  by  correspondence
 with  the  State  Government  will  not  be  commensurate  with  the  results  likely  to  be  achieved.

 निर्यात  व्यापार

 2576.  श्री  रा०  क०  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे ¢

 क्या  यह  सच  है  कि  व्यापार  घोड़  ने  1969  कितनी  बैठक  में  यह  निर्णय
 किया है  कि  यदि

 7
 प्रतिशत  के  विकास  लक्ष्य

 को
 प्राप्त  करना  है  तो  आगामी  तीन  महीनों में  निर्यात  के

 वर्तमान  लक्ष्यों
 के

 ग्र ति रिक्त  70  करोड़  रुपए  के  मलय  के  भ्र ति रिक्त  माल  के  निर्यात  के  लिए  प्रयत्न  करने
 भ्र

 इस
 दिशा  में  क्या  प्रयास  किये  गए  हैं  कौर  उनका  कया  परिणाम  रहा  है  ?

 बेसिक  व्यापार  मंत्रालय
 में

 उप-मन्त्री
 राम  :  ot  ati

 सरकार  ने  एक  त्वरित  निर्यात  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  इस  कार्यक्रम  में  अधिक

 जोर  इन  बातों  पर
 (1)

 निर्यात  के  माग  में  श्राने  वाली  बाधाश्रों  तथ  अड़चनों को  शीघ्रता  से  दर करना  ;  (2)  मौजूद  स्टाक  में  से  और  प्रत्याशित  उत्पादन  में  से  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन
 (3)  विशिष्ट  रूप  से  निर्यातों  के  बेकार  क्षमता  के  पूरे  उपयोग  को  प्रोत्साहन  देना  तौर इसके  लिए  स्वदेशी  या  श्रायातित  कच्चे  माल  द्

 aaa fram at qari निवेशों  की  पर्याप्त
 पूति  (4)  श्रम प्रबन्ध  सम्बन्धों  को

 (  J प
 )  वस्त  पुजारन

 क
 लिए  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  प्रयत्न  करना

 झ  विनिमय  (7)
 बाद
 राहों

 पर  तेजी  से  माल  का  परिवहन कौर  (  7)  सरकारी  क्षेत्र तथा  निजी  उद्योगों  द्वारा  विशेष  रि विविन  प्रयत्न
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 त्वरित  कार्यक्रम  के  परिणामस्वरूप कौर  अन्य  उपादानों के  निर्यातों

 के  विकास की  दर  का  गिरना
 1969

 में  रुक  गया
 |

 जो  कार्यवाही
 की

 गई  है  उसका  इंजीनियरी

 माल  जैसे  भ्रपरम्प  लागत  उत्पादों  पर  अच्छा  प्रभाव  पड़ा  ।  परम्परागत  उत्पादों
 के

 विषय  1970-71

 के  बजट  के  भ्रन्तर्गत  प्रस्तावित  वित्तीय  राहतों  श्र  त्वरित  कार्यक्रम  के  प्रभाव  के  मिले  जुले  परिणाम

 से  निकट  भविष्य  में  अतिरिक्त  निर्यात  सृजन  होने
 की  ara है

 ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिये  ऊनी  हौजरी  वस्तुभ्नों  का  निर्यात

 2577.  श्री  रा०  Fo  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऊनी  हौजरी  वस्तुओं  का  निर्यात  राज्य
 व्यापार  निगम

 के  माध्यम

 से  किया  जाता  है

 यदि
 तो

 कया
 गत

 वर्ष
 की

 अपेक्षा
 इस

 वर्ष  निर्यात  में  कोई  कमी  भाई है
 शौर

 तो  कितनी  art  उसके  क्या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  ऊनी  हौजरी  वेतनों  ar  सीधा  निर्यात  करने  की  शभ्रनमति  देने  का  विचार

 कर  रही  है  जैसा  कि  ऊनी
 कपड़ों  के  मामले  में  किया  जा  रहा  है  att

 यदि  तो  ऐसा
 कब  तक

 किये  जाने
 की

 संभावना  है  कौर  यदि  तो
 उसके

 क्या  कारण

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  काजी  हां  ।  ऊनी/मिश्रि्त  हौजरी

 का  निर्यात  1  अधिक  कर  मल  cave  दक  ter  at  get  ।

 जी  नही ं।
 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 Supply  of  Electricity  and  Water  from  Mata-Tila  Dam

 2578.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state

 (a)  the  details  of  the  agreement  concluded  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  and

 Uttar  Pradesh  for  supplying  electricity  and  water  from  Mata  Tila  Dam  to  Madhya  Pradesh;

 (b)  the  details  of  water  and  electricity  supplied  to  Madhya  Pradesh  last  year  and  during
 the  current  year  under  the  said  agreement;  and

 (c)  the  action  taken  by  Central  Government  in  view  of  the  fact  that  Uttar  Pradesh  Govern-

 ment  have  not  implemented  the  agreement  properly  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad)
 (a)  The  details  of  the  arrangements  agreed  to  by  Madhya  Bharat,  Vindhya  Pradesh  and
 Uttar  Pradesh  in  regard  to  supply  of  water  to  the  present  Madhya  Pradesh  areas  from  Matatila

 Project  are  as  under

 (1)  While  the  intensity  of  irrigation  in  the  area  commanded  by  the  old  reservoirs  in  U.P
 will  be  raised  to  45  %  the  intensity  of  irrigation  in  the  new  area  to  be  brought  under
 irrigation  by  the  Matatila  Project  should  be  the  same  for  all  the  three  States  (U  P.,
 Madhya  Bharat  and  Vindhya  Pradesh)  i.e.  33%.  The  new  acreage  to  be  irr  igated
 from  the  Matatila  reservoir  would  on  this  basis,  be  as  below

 Madhya  Bharat  69,000  Acres
 Vindhya  Pradesh  गा  43,000  Acres

 Now  Madhya  Pradesh  1,12,000  Acres
 U.P

 2,64,000  Acres
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 (2)  The  occupiers’  rates  would  be  the  same  as  those  applied  in  U.P.  in कन  अचा  all  the  territo-

 ries.

 (3)  The  construction  and  administration  of  the  canal  in  all  the  States  would  be  the  res-

 ponsibility  of  U.P.  The  irrigation  charges  would  be  recovered  by  the  States  concern-

 ed  and  passed  on  to  Uttar  Pradesh.

 adhya  Pradesh The  arrangements  arrived  at  in  1963  in  regard  to  power  were  that  the  M

 would  get  a  share  of  one  third  of  the  Matatila  power.
 (b)  Water  supplied  for  irrigation  in  Madhya  Pradesh  is  as  under

 Y
 ण ण ध्शां  128.0  पृष्ठ  ....................  Water  supplied

 (acres)  (Approx.)  (Mcft.)  Oo एएए
 1968-69  3700 26,500

 1969-70

 (upto  24.2.70)  30,000  2670

 Approx.)
 The  electricity  supplied  by  U.P.  State  Electricity  Board  to  Madhya  Pradesh  Electricity

 Board  from  Matatila  Power  Station  is  as  under

 Year  Electricity  supplied

 1968-69  15,47,770  units

 1969-70

 (upto  Dec.  69)  21,45,640  units
 ्य

 (c)  Irrigation  in  Madhya  Pradesh  from  the  Matatila  waters  is  through  Bhander  C  anal

 system.  The  outstanding  points  regarding  the  completion  of  works  on  this  canal  such  as  desilta-

 tion  of  the  canal,  construction  of  additional  minors  and  channels  was  discussed  at  a  Joint  mec  ting
 with  the  Secretaries  and  Chief  Engineers  of  the  tw.  States  in  the  Central  Water  and  Power  Commi-

 ssion  on  21.10.1969  and  decisions  taken  for  early  development  of  irrigation  in  Madhya  Pradesh.

 The  differences  between  the  States  in  regard  to  the  rate  for  supply  of  power  from  Mata-

 tila  to  Madhya  Pradesh  were  discussed  by  the  officers  of  the  two  States  in  August  and  October,
 1969  and  an  agreement  was  arrived  at  that  the  rate  of  6.5  paise  per  unit  would  apply  if  Madhya
 Pradesh  availed  of  secondary  power  also.

 Water  Supply  from  Chambal  Hydel  Project
 2579.  Shri  Yashwan  t  Singh  Kushwah  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleas-

 ed  to  state

 (a)  the  cusecs  of  water  earmarked  for  irrigation  purposes  for  Bhind  and  Morena  districts
 of  Madhya  Pradesh  during  the  current  agricultural  year  from  the  Chambal  Hydel  Project;

 (b)  the  cusecs  of  water  actually  released  for  the  two  districts  separately;  and
 (c)  the  reasons  for  not  releasing  the  earmarked  quantity  of  water  ?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):

 (a)  to  (c).  In  November,  1969,  it  was  proposed  to  supply  2,000  cusecs  to  Madhya  Pradesh  from
 the  Chambal  Canal  at  Parvati  aqueduct.  However,  owing  to  weeds  and  slips  in  the  main  canal
 in  Rajasthan  and  consequent  reduction  in  the  capacity  of  the  main  canal,  the  position  was  re-
 viewed  in  February,  1970  and  a  supply  of  1800  cusecs  has  been  fixed.

 The  supplies  released  for  the  Bhind  and  Morena  districts  are  as  under

 Period  Supplies  for  Supplies  for  Morena  district
 Bhind  district  plus  the  transmission  losses

 in  Right  Main  Canal  and
 Left  Main  Canal

 ्तो  1.10.69  to  6.11.69  127  1267
 (ii)  7.11.69  ty  7.12.69  39  1386
 (iii)  8.12.69  to  31.12.69  19  1351
 Gv)  1.1.70  to  31.170  286  1694

 (४)  1.2.70  to  18.2.70  139  1745
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 ne

 A d  A  Committee  has  since  been  appointed  to  go  int»  the  functioning  of  the  right  bank  main

 canal  and  suggest  remedial  measures  so  that  it  can  handle  the  supplies  as  planned.

 Prizes  received  from  Foreign  Countries  by  Persons  belonging  to  Madhya  Pradesh

 2580.  ShriG.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  and  addresses  of  those  persons  of  Madhya  Pradesh  who  have  received  prizes

 from  foreign  countries  during  the  last  three  yeats;  and

 (b)  the  names  of  the  prizes,  the  amount  of  the  prizes  and  the  names  of  countries  which

 have  given  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Surendra  Pal  Singh)  :  (a)

 and  (b).  Efforts  are  being  made  to  collect  the  information.

 सिचाई  संसाधनों  के  लिए  सर्वेक्षण

 2581.  श्री  लोबो  प्रभ  :  ओप्रा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  योजना  आयोग  ने  लक्ष्यों  site  सिचाई  के  संसाधनों  के  वास्तविक  स्रोतों

 का
 सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्या  समानता  के  कारणों  का  पता  लगा  लिया  गया है  तथा  कया  ऑ्रतुमान

 सिंचाई  का  पूर्ण  उपयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  तैयार  किये

 यदि  तो  कया  सर्वेक्षण  किया  जायेगा  कौर  अनुमान  तैयार  किये  जायेंगे

 क्या  विशेषज्ञों  ने  गाद  भरे  हुए  तालाबों  की  )
 को  सुधारने  के

 लिए  सब  से
 सस्ते

 उपाय  का  अध्ययन  कर  लिया  है  ;

 कया  बुल्डोजरों  तथा  wea  बेकार
 पड़े  मिट्टी  खोदने  के

 उपकरणों  को  प्रयोग में  लाने  का

 परीक्षण  करने  के  बारे  में  विचार  किया  गया  कौर  यदि  तो  कयों  नहीं  किया  गया  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद )  :
 से  1969-70

 बेअन्त  तक  बहुत  तथा  मध्यम  परियोजनाश्रों  द्वारा  उत्पन्न  सिचाई  शक्यता  के  उपयोग  में  लगभग  24

 लाख  एकड़  अ्रयवा  11  प्रतिशत  की  कमी  रहने  की  संभावना  है  |

 किसानों  द्वारा  क्षेत्रीय  नालियों  के  लैंड  शॉपिंग  शादी  के  स्वतन्त्रता  से  सिंचाई

 परियोजनाओं
 से  पूर्ण  उपयोग  के  विकास  अवधि  लगभग  10  वर्ष  की  होती  थी  ।  इसको  a  काफी

 कम  कर  गया है  |  राज्य  सरकारों  से  यह  श्रतुरोध  किया  गया  है  कि  वे  किसानों  को  ऋण  सुविधाएं

 उन्नत  किस्म  के  कीटनाशकों  ,  बाजार  केन्द्रों  को  संचार  की  सुविधाएं  देने  के
 लिए  जहर

 खेती  के  वैज्ञानिक  तरीकों  कौर  पानी  के  प्रयोग  पर  मागंदशंन  करने  के  लिए  क्षेत्र

 विकास  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लें  ।  सिंचाई  विभागों  को  भी  कहा  गया  है
 कि  जहां  किसान  लोग  देरी  करें

 वहां  वे  क्षेत्रीय  नालियां  खोदें  तथा  2  क्यूसेक  तक  के  जलमार्गी  की  खुदाई  करें  ।  कुछ  राज्यों  में  रखियाये

 सिंचाई
 उपकर  लगाया जा  रहा  है

 ।
 कुछ  ने  उन्नयन  दरें  निश्चित  की  हैं

 ।  किसानों
 को  पानी  के

 उपलब्ध

 होते  ही  उसके  उपयोग  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा  है  ।

 कौर  खाद्य  ate  कि  मंत्रालय  ने
 जिनके  नवीन

 लघु  सिचाई
 कार्यक्रम  चलते

 सुचित  किया
 है

 कि  तालों  में  से  गाद  निकालना  बहुत  मंहगा  पड़ता  है  कौर एक  नए  ताल  की  लागत  उस
 लागत  से  कम  होगी  जो  पुराने  ताल  में  से  गाद  निकालने  पर  जायेगी  ।  तालों  में  से  गाद  निकालने  कौर
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 उनको  सुधार  करने  की  स्कीम  केवल  उन  तालों  के  सम्बन्ध  में
 सफल

 हो  सकती है
 जो  कि  या  तो  शहरों

 waar  नगरों  के  निकट  स्थित  हों  या  जिनका  जलमग्न  क्षेत्र  बहुत  अधिक  हों  ऐसा  बताया  गया  है
 कि

 पास  के  ताल-तल  से  भ्रपेक्षित  मिटटी  लेकर  ताल  कंधे  तौर  सके  पाहवा  को  ऊंचा  करने  का  वैकल्पिक

 त  का  मितव्ययी  है  साधारणतया  अपनाया  जाता  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  तालों  में  से  गाद  निकालने  कौर  उनका  सुधार  करने  की  स्कीमों  पर

 बुलडोजर  अ्रौर  स्क्रेप र  लगाते  हैं  ।  तालों  समेत  संचय  कार्यों  के  निर्माण  के  लिए  अरन्य  राज्यों  में  कुछ  हद

 तक  मूत्रवाही  उपस्कर  का  भी  प्रयोग  किया  जाता  है  |

 गाडन  रीच  वर्कशॉप  ढारा  निमित  तलाक

 2582.  श्री  तौबा  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 गार्डन  रीच  विशाल  ने  पार दीप  बन्दरगाह  के  लिए  तलाक  )  बनाने  में  कितना

 समय  लिया  है

 क्या  मंगलौर  बन्दरगाह  परियोजना  के  लिए  निर्माणाधीन  तलाक  देने  के  लिए

 1971  नियत  करते  समय  यह  समय  ATT म  रखा  गया  था

 क्रमश  दिये  जाने  के  समय  से  लेकर  aa  तक  निर्माण  काय  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  बतौर

 जो  कार्य  शेष  है  उसको  कब  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  अर

 (7)  निर्माण  कार्य  की  अ्रनुमनित  लागत  क्या  है  ate  यह  आयातित  ड्रग्स  की  सीमाशुल्क

 रहित  लागत  की  तुलना  में  कितनी  कम  या  अधिक  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ल०  Ato  34
 मास

 ।

 cea  चंकी  यह  नया  are  18  मास  के  परिवहन  समेत  निर्माण  अवधि
 क  झ्राधार  पर  वितरण  तिथि  1971  नियत  की  गई  थी  ।

 निर्माण  रेखाचित्र  तैयार  किये  जा  रहे  att  जब  भी  यह  रेखाचित्र  अनुमोदित  किए

 निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  जाएगा  ।  आवश्यक  रायात  सा जस भान  के  लिए  श्राडंर  पहले

 ही  दिया  जा  चुका  निर्माण  रेखाचित्रों
 की

 अनुमोदन  तिथि  से  लगभग
 10  मास के  प्रकार  ड्रेसर  सम्पूर्ण

 हो  जायेगा  |

 निर्माण  की  अनुमानित लागत  लगभग
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 लाख  रुपए  के  विदेशी  मुद्रांक  सहित  304.93
 लाख  रुपए  यदि ऐसा  हो  ड्रेसर  पश्चिमी  जमंती से ती

 से  आयात  किया  मुद्रा  के  वर्तमान  श्रमदान  प्रदान

 दरों पर  उसकी  प्रत्याशित  लगभग  80  लख  राय  कर  को  छोड़  293  लाख  रुपए
 होगी ।

 फोन  द्वारा  वाय  सीमा  का  उल्लंघन

 2583.  ott  विश्वनाथ  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह ह  बताने  की  कपा  करेंगे

 31  1969 से  10  1970  तक  बीन  द्वारा  भारतीय  वाय  सीमा  का
 कुल  कितनी  बार  उल्लंघन  किया  शौर

 इन  उल्लंघनों  को
 रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई
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 प्रतिरक्षा  nike  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरी  मंत्र  स्वर्ण  दो  ।

 सरकार  आवश्यक  सुरक्षा  एहतियात  कौर  उपाय  कर  रही  है  ।

 Maulana  Bhashani’s  statement  regarding  inclusion  of  Assam  in  Pakistan

 2584.  ShriP.L.  Barupal:  Willthe  Minister  of  External  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  ’s  attention  has  been  drawn  to  the  statement  made  by  Maulana
 Bhashani  of  East  Pakistan  that  he  would  not  rest  till  Assam  is  included  in  East  Pakistan;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shri  Sureudra  Pal  Singh)  :  (a)  Yes,
 Sir,

 (6)  The  Government  have  expressed  their  serious  concern  to
 Government

 of  Pakistan

 Tegarding  such  statements.

 Rehabilitation  of  Ex-Servicemen  in  J  &  K,  Rajasthan  and  Kutch

 2585.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  refer  to

 the  reply  given  to  Unstarred  Question  Nos.  456  on  the  23rd  July,  1969  and  1423  on  the  26th

 November,  1969  and  state

 (a)  whether  Government  have  since  collected  the  information  regarding  re  habilitation
 of  ex-servicemen  in  Jammu  and  Kashmir,  Rajasthan  and  Kutch;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  delay  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri.M.R.  Krfshna)  :  412  families  of

 ex-military  personnel  in  Jammu  and  Kashmir  and  6  ex-servicemen  in  Kutch  in  Gujarat  have

 been  settled  on  the  border.  In  Rajasthan,  413  servicemen  and  ex-servicemen  have  been  settled
 on  the  border.  Separate  figures  in  respect  of  ex-servicemen  have  not  been  furnished  by  the

 Rajasthan  Government.

 2.  In  Gujarat,  there  is  no  specific  scheme  for  rehabilitation  of  ex-servicemen.  However,

 ex-servicemen  have  been  given  first  priority  for  allotment  of  Government  land  for  cultivation.
 In  Kutch  District  the  limit  of  economic  holdings  has  been  raised  to  39  acres.  This  first  priority
 can  be  availed  of  by  mombers  of  armad  forces  and  ex-servicemen  who  are  domiciled  in  the  State.

 They  are  eligible  for  allotment  of  4  to  16  acres  of  Government  land  for  cultivation,  without  auc-

 tion,  and  at  the  concessional  occupancy  price.  1451  ex-servicemen  have  already  been  granted

 Government  land  in  the  State  for  cultivation.

 3.  In  Jammu  and  Kashmir,  a  scheme  has  been  framed  by  the  State
 Government

 for  allot-

 ment  of  land  for  इडाा उप घपाइ  on  the  border  to  ex-servicemen.
 4.  There  is  nd  separate  scheme  for  allotment  of  tand  to  ex-servicemen  on  the  border  in

 Rajasthan.  Allotment  is  made  under  general  rules  known  as  ‘“‘the  Rajasthan  Land  Revenue
 of  Land  for  Purposes)  Rules,  1957.  In  the  26  Districts  of  Rajasthan,

 3,003  ex-servicemen  have  been  rehabilitated  by  allotting  agricultural  land  to  them.  Provision
 also  exists  for  sanctioning  grants  or  loans  to  ex-servicemen  individually  or  to  their  co-operative
 societies  and  association  for  schemes  and  projects  of  resettlement.

 Mizo  Rebels  getting  Financial  Assistance  from  China

 2586.  ShriRam  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :
 (a)  whether  Gove-nment’s  attention  has  been  drawn  to  the  report  that  Mizo  rebels  are

 getting  financial  assistance  from  China:  and
 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto SEIS  IOLO
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 The  Minister  of  Defence  and  Steel  and  Heavy  Engineering  (Shri  Swaran  Singh)  ;  (a)  and  (0).
 Government  are  aware  that  Mizo  hostiles  now  in  East  Pakistan  have  been  obtaining  financial
 assistance  from  China.  All  possible  measures  have  been  taken  to  prevent  the  re-entry  of  such
 hostiles.

 भारत-चीन  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  नेपाल  की  मध्यस्थता  के  बारे  में
 अमरीका

 का
 प्रस्ताव

 2587.  श्री  देवेन  क्या  वैदेशिक  काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  अमरीका  के  उपराष्ट्रपति  मिस्टर  श्रगन्य ूके  इस  कथित  सुझाव  की

 दिलाया  गय  है  फि  नेपा ज  दो  महान  पड़ोसियों  भारत  कौर  चीन
 की

 समस्याओं  को  सुलझाने

 में  भ्र  योगदान दे  सकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  चीन  के  साथ  बातचीत  आरम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  कर

 रही  है  प्रौढ़ क्या  वह  उसके साथ  व्यापार  सम्बन्ध  स्थापित करने  को  तैयार  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वैदेशिक
 कार्य

 मन्त्रालय
 में  उप

 मन्त्री
 सुरेन्द्रपाल

 सरकार
 नें

 इस
 आशय की

 खबरें देखी  हैं  ।

 श्र  सरकार  ने  अनेक  बार  यह  स्पष्ट  किया  है  कि  वह  चीन  के  साथ  अपने  सम्बन्ध

 सामान्य  करने  को  तैयार  है  ने  किन  कभी  तक  चीन  की  शर  से  किसी  तरह  का  कोई  जवाब  नहीं  पाया है  ।

 चेकोस्लोवाकिया  कौर  अमरीका  के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत

 2588,  श्री  qo  प्रसाद  :

 श्र
 | 4 1५]  रा०

 fag  देव
 :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा ६

 कया  वैदेशिक  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राग  बौर  अमरीका  के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  हुई

 यदि
 तो  इस  प्रकार  की  बातचीत  के  कया  परिणाम  निकले

 वैदेशिक  काय
 मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  :  वांशिगटन  में  16-17

 1969  को  भारत  कौर  संयुक्त  राज्य  के  बीच  ट्रिपक्षी  बातचीत  का  दूसरा  दौर  चला  |

 वाकिया  के  साथ  सरकारी  स्तर  की  कोई  द्विपक्षी  बातचीत  नहीं  हुई  है  ।

 बातचीत  के  दौरान  द्विपक्षी  सम्बन्धों  कौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मामलों में  सामान्य  हित के
 विषयों  पर  विचार-विनिमय  हु  था  ।

 तीसरा  एशियाई  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मेला

 2589.  श्री  रा०  रा०  सिंह  देव  :

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :

 क्या  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया
 यह  सच

 है  कि
 तीसरा  एशियाई  श्रन्तर्राष्ट्रीय मेला  वर्ष  1973 में  भारत

 में
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  श्रुति  निर्णय  कर  लिया

 विदेशी  व्यापार  मंत्रालय में  उप  मंत्री (श्री  राम  तथा  (a  197  2
 में  होने  वाले तृतीय  एशियाई  तरन्त  राष्ट्रीय  व्यापार  में  ले  को  भारत  में  प्रायोजित  Ta

 है  वह  इकाफे  द्वारा  उनके  197
 करन  हत  भारत  ने  जो  पेशकश  की

 0
 में  होने  वाले  ग्रा गामी  सत्र  में  स्वीकार  हो  जाने  की  आशा है 6/Lok  580118/70--..9
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 अखबारी  कागज  का  आयात

 2591.  st  निहाल  सिह  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1969-70  में  अखबारी  कागज  का  कितना  आयात  किया  कौर

 कितने  समाचारपत्रों  को  उक्त  अखबारी  कागज  दिया  गया  ?

 वैदेशिक  व्यापर  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  1969  तक

 91,690  मे०  टन  ।

 1970 के  मध्य  तक  1331  समाचार  पत्र  प्रतिष्ठानों  को  प्रिया  री  कागज  का

 mae किया  गया

 गुमती  पनबिजली  त्रिपुरा

 2592.  श्री  किरित  बिक्रम  देव  ata  :  क्या  सिचाई  तथा  बिद्युत  veal  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मन्त्री  ने  इस  वह  फरवरी  में  भ्र पने  त्रिपुरा  के
 दौरे  के

 दौरान  डुमवार  में  गुमती  पनबिजली  परियोजना  के  कार्य  की  प्रगति  देखने  के  लिए  वहां  का
 निरीक्षण

 किया

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  पूरा  करने  के  बारे  में  ्र  तक  की  गई  प्रगति का  ब्यौरा

 क्या  झ्र ौर

 नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  यह  काय  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  :  गृह  मन्त्रालय

 में  केन्द्रीय  राज्य  मंत्री  त्रिपुरा  का  दौरा  नहीं  कर  सक  थे  परन्तु  फरवरी  में  केन्द्रीय  सिंचाई व  बिजली

 मन्त्री  ने  गुमती  परियोजना  का  दौरा  किया  था  ।

 सिविल  कार्यों  पर  कार्य  विभिन्‍न  चरणों  में  चल  रहा  निर्माण  बिजली  स्थल  पर

 wears  करने के  लिए  100  किलोवाट  के  तीन  डीजल  सैटों  को  प्रतिष्ठापित  कर  दिया  गया  है  |

 उत्पादन  संयंत्र  तथा  उपस्कर  मंगाने  के  लिए  आदेश  दे  दिये  हैं  ।  नत  स्थापित  च् प्ज  ड्राफ्ट  ट्यूब

 लाइनें
 स्थल  पर  प्राप्त  हो  रही  हैं

 ।
 प्रथम  उत्पादन  यूनिट  का

 1971
 तक  तथा  दूसरी  यूनिट

 का  1971  तक प्राप्त  होना  झ्ननुसूचित

 5  मैगावाट की  प्रथम  उत्पादन  यूनिट  के  1971  में
 कौर  दूसरी के

 1972  में  चालू  होने  की  सम्भावना  है  |

 कार्बाइड  श्ररूवानकाडू  के  उन  कर्मचारियों  को  नौकरी  में  रखा  जाना  जिन्होंने

 1968  की  हड़ताल  में  भाग  लिया  था

 2593,  श्री  नंदा  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1968  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के
 स्वरूप  कार्डाइट  नीलगिरि  के  कितने  कर्मचारियों  को  wafer  किया

 गया/नौकरी से  निकाल  दिया  गया
 31  1969 तक  कितने  कर्मचारियों को  पुनः  नौकरी में  रखा  wie

 अन्य  कर्मचारियों
 को

 नौकरी  में
 न

 लिये  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?
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 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री
 ल०  ना०  :  144  कर्मचारी

 तथा  31  1969  तक  74  कमेंचारी बहाल  किये  गए  थे  उसके  पश्चात

 54  कौर  कर्मचारी  बहाल  किये  गए  हैं  ।  एक  प्रौढ़  कमेंचारी  भ्र भी  सेवा  पर  नहीं  लौटा कि  जिसकी

 बहाली  के  आदेश  जारी  हो  चुके  हैं  ।  यद्यपि  5  कौर  कर्मचारियों की  बहाली  के  आदेश  तैयार  उनके

 हीक  ठीक  पते  न  होने  के  कारण  आदेश  जारी  नहीं  किये  गए  ।  इसलिए  देखा  जाएगा  फि  हड़ताल

 के  सम्बन्ध  में  सभी  श्रत्थायी  ate  स्थायी  निलम्बित/डिस्चाजें  किये  गए  कर्मचारियों  को  वापस  लेने  का

 निर्णय  किया  गया  है  ।

 चाय  पर  उत्पादन शुल्क  में  वृद्धि का  विरोध

 2594,  श्री  नंदा  गोबर  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  दक्षिण  भारत  की  यूनाइटिड  प्लांट्स  एसोसिएशन  से  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  चाहे  जिसमें  चाय  पर  निर्यात  शुल्क  समाप्त  किये  जाने  से  होने  वाली  हानि  को  पूरा  करने  के

 लिए  इस  पर  उत्पादन  शुल्क को  1.50  रुपए  प्रति  किलोग्राम  से  बढ़ा  कर  3  रुपए  प्रति  किलोग्राम

 करने के  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 नावें  glee  हवाई  ह्  पर  भारतीय  वायु  सेना  के  कान्स टले शन  विमान  का  दुर्घटनाग्रस्त

 होने  से  बचाना

 2595,  Sto  कर्मी  fag  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान  20  1970  को

 श्राफ  इंडियाਂ में  पृष्ठ  11  पर

 प्रकाशित  हुए  इस  समाचार  की  प्रो  दिलाया  गया  है  कि  9  1970  को नाथ  glee  हवाई
 पर  भारतीय  वायुसेना  का  एक  कांसटेलेशन  विमान  उतरते  समय  जब  500  फुट  की  ऊंचाई  पर

 था  एक  प्रिक  श्रोलिम्पिक  एयरवेज  के  एक  जेट  विमान  से  टकराने  से  बाल  बाल  बचा  जब  उसने  अपना

 मार्ग  बदला  ;

 यदि  तो  क्या  विमान  में
 कोई  afe  थी  अथवा वह  किसी  oe की  गलती  कौर

 भविष्य
 में  विमान  उतरते  समय  ऐसी दुर्घटना न  होने  देने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्य
 वाही  at  है  भ्रथवा  करने  का  विचार  किया  है  ?

 प्रतिरक्षा  कौर  इस्पात  तथा  भारों  इंजीनियर
 तथा

 विमान  में  कोई  खराबी न

 ग  मंत्री
 स्वर्ण

 जी
 थी  ।  किसी

 पर  दोष  आरोपण  करने  कौर  प्रतिकार यदि  कोई  बी बोड़  ग्राफ  ट्रेड  के०
 वस्तुत  भ्रध्ययन  पर  ही  निर्धारित  किये  जा  सकते

 हैं  ।
 जांच

 की  कार्यवाही की  प्राप्ति  ate
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 कलकत्ता  में  उत्तर  वियतनाम  के  प्रतिनिधिमंडल  का  सरकारी  तोर  पर  स्वागत

 596.
 श्री  हेम  बर्रा  क्या  वैदेशिक  कार्य  मस्ती  यह  बताने  की  कप्पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पब  उत्तर  वियतनाम  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल ने  पूर्वी

 भारत  के  कुछ  भागों  की  यात्रा  की  कौर

 यदि हां  तो  क्या  उसका  कलकत्ता  में  सरकारी  तौर  पर
 स्वागत  किया

 गया  था  शरार

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  उसकी  सूचना  दी  गई  थी  यदि  तो  इस  स्वागत  समारोह  का  ब्यौरा  FAT

 वैदेशिक
 व्यापार

 मन्त्रालय
 में

 उप-मन्त्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह )  :  )  दो
 गैर-सरकारी  संगठनों

 के  आमंत्रण  दक्षिण  वियतनाम  की  भ्र स्थायी  क्रांतिकारी  सरकार  के  तत्वावधान  में  छह  व्यक्तियों

 के  एक  दल  ने  13  1969 से  9  1970 तक  भारत  की यात्रा की  थी

 पश्चिम बंगाल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  इसके  वारे  में  कोई  सूचना  नहीं दी  थी
 कि  उन्होंने  यात्री  दल  के  सम्मान  में  सरका री  स्वागत  समारोह  श्राथ्[जन  किया  था  |

 कपड़ा  मिलों  को  रूई  की  सप्लाई  में  कमी

 2597.  श्री  क०  रमानी  क्या  वैदेशिक  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जो  कपड़ा  मिलें  घटिया  किस्म  के  लगे  पादन  करती हैं  उ

 श्र रूई  की  बहत  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इन  मिलों  के  लिए  रूई  की  काफी  मात्रा  में  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए

 सरकार ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  मोटे  तौर  पर  रूई  बल

 1969-7  0  में  रूई  की  प्रा वश्य कता  रूई  कार्य  से  अधिक  है  कौर  यही  बात  सूत  श्रवेक्षाकृत  कम

 ग्रकाऊंट के  उत्पादन  हेत  रूई  की  झ्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में  ठीक  है  |

 रूई  att  इसके  विकल्प  की  पूर्ति  में  वृद्धि  करने  रूई  की  उपलब्ध

 भर्ती  के  विपणन  ate  वितरण  का  विनियमन  करने  के  लिए  निम्नतर afaa
 प्रकार

 की  कार्यवाही  की  गयी

 है

 (1)  पी०  एल०  480  रूई
 की  1.25

 लाख  गांठों  के  आयात  की  व्यवस्था  की  गयी  है
 ।

 (2)  विश्वव्यापी  स्रोतों से  रूई  की  50,000  गांठों  के  अतिरिक्त  श्रायात  की  व्यवस्था की

 गई

 (3)  स्टेपल  रेशे की  1.5  लाख  गांठों  के  प्रख्यात  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है

 (4)  मिलों द्वारा  रूई  का  भण्डार  रखने  की  सीमा  को  एक  मास  कम  कर  दिया  गया  है  |

 (5)  रूई  के  सम्बन्ध  में  ऋण  सीमा  का  सम्यक  रूप  से  समायोजन  कर  दिया  गया  है  |

 रदा  तथा  छत  क घाग  का

 2598.  श्री  के०  रमानी :  क्या  वैदेशिक  व्यापार  माधवी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 रेशे  तथा  रेयन  के  धागे  की
 कमी  के  बावजूद  देश  में  इनके  उत्पादन

 को  बढ़ाने  के  बजाय  अन्य  देशों  से  इनका  aaa  करने  का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  विदेशी  मुद्रा  की  ऐसी  फजूलखर्ची  के  क्या  कारण  हैं  ?

 116



 20  1891

 an

 शक  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  राम  :  तथा
 माननीय  सदस्य  का  संकेत  स्टेपल  रेशे  की  कौर  है  क्योंकि  रेयन  धागे  के  आयात  की  तो  बिलकूल  भ्र नुम ति

 नहीं  स्टेपल  रेशे  का स्वदेशी  उत्पादन  हमारी  झ्ावश्यकताओओं  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है
 ।

 इसलिए  कुछ

 समय  पहले  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  विशिष्ट  रूप  से  स्टेपल  रेंशे के  वस्त्रों  के  लिए  प्रकट  निर्यात

 को  पूरा  करने  के  लिए
 5

 लाख  रुपए  मूल्य  के  स्टेपल
 रेशे  के  grata को  अनुमति दी  जाए  ?

 इसके  अतिरिक्त  रूई  की  गति  स्थिति  को  सुकर  बनाने  लिए  स्टेपल  रेशे  को  1.5  लाख  गांठों  के

 ग्रायात  की  हाल  ही  में  ऋतुमति  दी  गई  है  ।  इनसे  विदेशी  मुद्रा  की  फजूलखर्ची  नहीं  होती  क्योंकि

 इसके  आयात  की  पहले  तो  स्टेपल  रेशे  के  वस्त्रों  के  निर्यात  के  उद्देश्य  से  श्र  दूसरे  रूई  की

 ग्र पर्याप्त  ति  और  उसक  ऊंचे  मूल्यों  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति
 को  ठीक

 करने  के  लिए
 दी  गई  है

 ।  देश

 में  स्टेपल  रेशे  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  विषय में  स्थिति  यह  है  कि  इस  मद  को  asa  मदों  की  सूची से
 निकाल  दिया है  जिनके  लिए  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  आवेदनों  को  विगत  में  स्वीकार  कर  दिया  जाता

 था  यथा-गप्रावश्यक  परिमाण  तक  अ्रतिरिक्त  क्षमता  के  लिए
 लाइसेंस

 दिये  जायेंगे  ।

 सशस्त्र  सैनिकों  के  व्यक्तियों  के  विदेश  तबादले  तथा  दापसी  पर  एयर  इंडिया  के  विमानों से

 यात्रा  करने  के  लिए  हिदायतें

 2599.
 श्री  चन्द  हद  सिंह  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  सशस्त्र  ७. सेनाओं  के  सभी  व्यक्तियों  के  लिए  हाल  में  यह  हिदायतें

 जारी  की  हैं  कि  भारत  से  बाहर  भ्रमणा  बाहर  से  भारत  में  तबादले  के  समय  उन्हें  अनिवार्य  रूप से

 एयर  इंडिया  विमानों  से  यात्रा  करनी  होगी

 यदि
 तो

 ऐसे  रादेश  ia  में  क्या  प्रामीत्य  है  कौर  सशस्त्र  सेनाओं  के  अधिकारियों

 तथा  उनकें  परिवारों  की  विदेश  यात्रा  के  स्वीकृत  तरीके  में  इससे  क्या  सहायता

 क्या  इसी  प्रकार  की  हिदायतें  सशस्त्र  सितारों  के  भारत  से  ब्रिटेन  जाने  वाले  उन

 कारियों
 पर  भी

 लागू  होती  जो
 समय  समय  पर  इंडिया  सप्लाई  लन्दन  के  द्वारा  ख़रीदे  गए

 स्टोर  तथा  पुर्जों  शादी  को  लाने  के  लिए  भारतीय  वायु  सेना  के  सुपर  कांसटेलेंशन  विमान  द्वारा  भेजे

 जाते

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उक्त  भाग  में  दिये  गए  सुझाव  पर  कब  अमल  किया  ?

 प्रतिरक्षा  र  इस्पात  तथा  भारी
 इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  (=)  सैनिक  ग्रोवर

 जारी  किये  गए  आदेशों  की  समानता  पर  ले ०  करनेल  (किमाण्डर/विंगकमाण्डर  झर  उससे  ऊपर
 के  सभी

 उनके  तबदीली  पर  या  विदेश  में  नियुक्ति  पर  या  इससे  प्रंचलों  में  दि
 दारा  यात्रा  करनी  होती  है  कि  जिसमें  एयर  इंडिया  के  विमान  चलते  हों  ।

 इस  से  राज्य  को  बचत  होती  है  कौर  इ  सके  परिणामस्वरूप  थि  देशी  मुद्रा  बचती  है ara  राष्ट्रीय  वैमानिक  सेवा  को
 भ्र ति रिक्त  art  होती

 पाठ्यक्रमों  या  प्रतिनियुक्ति  पर  यू  oFo  जाने  वाले  सशस्त्र  सेनाग्र ों  के  से वि वर्गों  को स्थानों
 की

 प्राप्यता
 के  अनुसार  भाई  ए०  एफ०  के  सुपर  कांसटलेशन  विमानों  में  यात्रा  करने  की

 meats  है  ।  कुटुम्बों के  लिए  भाई  ए०  एफ०  करियर  विमानों  में  यात्रा  करने  की  अनुमति  नहीं  है  |
 तथा  (=).  उपरोक्त

 के  समक्ष  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 March  11,  1970
 Calling

 Attention
 to  Matter  of  Urgent  Public  Importance

 रूस  हारा  सरकारी  क्षेत्र  क  कारखानों  से  माल की  खरीद

 2600.  श्री  रा०  कठ  बिड़ला  कया  वैदेशिक  व्यापार  मंत्री  यह  बताने की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  को  लाभ-प्रद  बनाने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय

 सरकार  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  से  निमित  भारतीय  माल  की  खरीद  के  लिये  रूस  से  बातचीत  करने

 का  विचार कर  रही

 यदि  तो.इस  सम्बन्ध  में  oa  तक  क्या  प्रयत्न  किये  गये

 इस  सम्बन्ध  में  रूस  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वैदेशिक  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  राम  से  सोवियत

 संघ को  1967-68 से  ही  भिलाई  इस्पात  संयंत्र में  बने  ढांचों का  निर्यात  कर  रहा  भारत  तथा

 सोवियत संघ  के  बीच  1971-75  के  दौरान  विनिमय  की  जाने  वाली  मदों  की  एक  को

 रूप  देने  की  बातचीत  के  पहले  दौर  में  सोवियत  संघ  इस  बात  से  सिद्धांत  रूप  में  सहमत  हो  गया  है  किं  वह

 सोवियत  सहायता  से  भारत  में  बने  औद्योगिक  उद्यमों  में  निमित  मशीनें  तथा  उपकरण  लेगा
 ।

 हाल  में  एक  सोवियत  सरकार  के  प्रतिनिधिमण्डल से  हुई  बातचीत  में  उपकरणों  तथा  मशीनों  की  कुछ

 मदों  को  निर्धारित  किया  गया  जिनकी  दीर्घावधि  आधार  पर  सोवियत  संघ  को  पूति  करने  के  लिए  उनका

 सोवियत  सहायता  से  बनी  परियोजना ्र ों  में  उत्पादन  करने  की  सम्भाव्यता  पर  wea  विशेषज्ञ  स्तर  पर

 विचार  किया  जायेंगी  |

 ि  नकाफाणाााुत्ााा

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 दिल्‍ली  में  पानी  के  दूषित  होने  कौर  उसके  परिणामस्वरूप  पीलिया  के  संक्रामक  रोग

 के  GAT  के  खतरे  का  समाचार

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  (Chittorgarh)  :  I  draw  the  attention  of  the  Minister  of  Health  and

 Family  Planning,  Works,  Housing  and  Urban  Development  to  the  following  matter  of  urgent

 public  importance
 ‘Reported  pollution  of  water  in  Delhi  and  resultant  threat  of  Jaundice

 स्वास्थय  तथा  परिवार  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री
 बसु  दिल्ली  नगर  निगम  इस  समय  विभिन्न  स्रोतों

 से  कूल  मिला
 कर

 275  क्यसेक्स ढ

 पानी  प्रतिदिन दे  रहा  इसमें  से  लगभग  60  लाख  गैलन  पानी  प्रतिदिन  खोखला से  जरा  ऊपर  से

 लिया  जाता  है  शर  होली  फेमिली  अस्पताल  के  पीछे  स्थित  एक  शोधन  संयंत्र  में  इसे  साफ  करिया

 जाता है  ।

 दिल्‍ली
 जल  प्रदाय  तथा  मल  निस्सारण  उपक्रम  हेडवर्क्स  के  निकट  उपलब्ध पानी  की  किस्म

 की
 जांच  करता  रहता  है

 ।  एक  एक  घण्टे  के  पश्चात्‌  पानी  के  नमूने  लेकर  देखा  जाता  है  कि
 वह  पीने  के

 लिए  उपयुक्त  है  seat  नहीं
 ।  25  1970  से  यह  देखने  में  पाया  कि  खोखला  के  पानी  में

 क्लोराइड  की  मात्रा  बढ़ती  जा  रही  थी  |  5
 मार्चे  को  यह  मात्रा  बहुत  अधिक  बढ़  गई  ।  दिल्‍ली  नगर

 निगम  की  प्रार्थना  पर  उत्तर  प्रदेश  के  अधिकारियों  ने
 5

 तारीख  की  शाम  को  हिन् डन कट  में  पानी  निकालना
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 20  1891  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना द

 आरम्भ  किया  क्योंकि  कलो  राउंड  की  मात्ना  भ्रनुज्ञेय  सीमा  से  अधिक  बढ़  गई  मान  1970  की

 दोपहर  को  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  गई
 ।  7

 तारीख  को  पानी  की  किस्म  में  सुधार  हुमा

 8  तारीख  को  सुबह  आठ  बजे  से  फिर  से  पीने  का  पानी  देना  शुभारम्भ  किया  गया  ।  कारखानों  से

 जो  मैल  पानी  में  जाकर  मिलती  है  उसके  प्रभाव  को  दूर  करने  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  avatars  मिलाने
 की  आवश्यकता होती  है  ।  आक्सीजन  की  कमी  के  कारण  ही  उस  पानी  में  मछलियां  देखी  गई  थीं  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  कहा  है  कि  पीने  योग्य  पानी  देने  के  लिये  भ्रपेक्षित  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  को  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  प्राप्त  जानकारी  से  प्रतीत  होता  है  कि

 पालियां  के  भय  का  wa  कोई  कारण  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  दल्ली  नगर  निगम  ने  एक  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  जांच  समिति  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Sir,  the  problem  of  water  pollution  is  endemic  to  Delhi.  In  1956
 also  thousands  of  people  suffered  from  jaundice  caused  by  water-pollution.  want  to  know
 what  action  has  been  taken  against  the  officers  responsible  for  filtered  water  supply  for  this
 giave  nogligence,  People  were  not  cautioned  against  the  polluted  water  supply  sufficiently  in
 advance.  Condign  punishments  should  be  given  to  the  persons  playing  with  public  health.  I
 am  notin  favour  of  appointing  enquiry  Committees,  because  their  reports  always  remain  a  dead-
 letter  and  no  follow-up  action  is  taken  on  them.

 May  I  know  whether  the  officers  responsible  for  this  unfortunate  situation  will  be  dismiss-

 ed;  whether  the  Chairman  of  this  Committee  will  resign  ?  I  want  to  know  what  action  Govern-
 Ment  propose  to  take  in  the  matter  ?

 श्री०  ब०  सु०  मति  TATA  सूचना  तो  यह  है
 कि

 दिल्‍ली  नगर  जिस  के  धीन  ae

 क्रम  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  मामले  में  पहले  ही  आवश्यक  कदम  उठा  लिये  हैं  ।  जहां  तक  सम्बन्धित

 प्राधिकारियों  को  नौकरी  से  निकालने  की  बात  है  उन्हें  कारण  का  पता  लगाये  बिना  नौकरी  से  निकालना

 तो  ठीक  नहीं  होगा  ।  हम  दिल्‍ली  प्रशासन  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हैं  कि  उच्च  अधिकारियों  की

 एक  समिति  नियुक्त  की  जाए  |

 Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  But  what  action  Government  propose  to  take  against  these  officers  ?
 Are  they  being  dismissed/suspended  or  not  ?

 lo  Fo  Yo  र्माति ध्  इस  बात  की  कौर  तो  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  अ्रवश्य
 ध्यान  देंगे  |

 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  (Bhind)  Is  it  a  fact  that  in  1965,  Dr.  Roshan  Lal,  the
 then  Chairman  of  the  water  supply  undertaking,  had  submitted  a  scheme  to  improve  the  water
 supply  situation  to  the  Ministry  of  Health  for  its  approval,  but  the  Ministry  has  not  so  far  taken
 any  action  onit  ?  Besides,  the  Naskar  Committee  in  its  report  submitted  on  14.4.66  had  stated
 that  the  supply  of  water  from  Okhla  to  Humayun  Tomb  was  polluted.  Is  it  a  fact  that,  Mr,
 Tailor  of  London  Water  Board  had  also  made  a  similar  recommendation.  But  it  is  regretted
 that  in  spite  of  all  this,  nothing  was  done  to  avert  this  unfortunate  situation.  It  is  not  the  first
 time  that  this  situation  has  suddenly  developed.  This  is  a  repetition  of  what  had  happened  in 1955  when  a  number  of  persons  had  died  of  Jaundice  which  had
 of  polluted  water  from  the  Wazirabad  Water  Works.

 pread  as  a  result  of  supply
 A  judicial  enquiry  should,  therefore,  be instituted  to  look  into  the  whole  matter  and  since  the  Minister  in-charge  of  Health  has  failed  to discharge  his  duties  in  a  responsible  manner,  he  should  immediately  tender  his  resignation.

 श्री०  qo  सु०  भास्कर  समिति  ने
 1965  में  जल  के  इस  स्त्रोत  को  बन्द  करने  तथा  जब

 तक  वैकल्पिक  व्यवस्था
 नहीं  हो  जाती  तब

 तक
 क्लोरीन  का  प्रयोग  करके  विद्यमान  जल  शोधन व्यवस्था का  लाभ  उठाने

 की  सिफारिश  की  थी  |
 इसी

 सिफारिश
 को  ध्यान  में  रखते  बज़ीराबाद
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 Calling  Attention  to  Matter  of
 Urgent

 Public  Importance  March  11,  1970

 में  40  एम०  जी०
 डी०

 जल  को  साफ  करने  की  व्यवस्था
 की

 जा  रही  है
 ।  इससे  10

 एम०
 जी०  डी०  जल

 जल  व्यवस्था  के  अंतगर्त  कराने  वाले  क्षेत्र  को  दिया  जायेगा  जोकि  वर्तेद्वान  मात्रा  से  4  एम ०

 जी०  डी०  अ्रेघिक  होगी  ।  एक  जलाशय  तथा  उपरि टैंक  की  व्यवस्था  हो  चुकी  है  ।  यह  सारी  योजना

 12  अथवा  18  महीनों  में  पुरी  हो  जायेगी  |

 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  What  about  the  institution  of  a  judicial  inquiry,  the

 scheme  submitted  by  the
 Corporation

 and  supply  of  polluted  water  for  12  days  ?

 ato  qo  सु०  मूर्ति  :  दूषित  जल  का  वितरण  नहीं  किया  गया  था
 Shri  Ranjeet  Singh  (Khalilabad)  :  He  is  telling  a  lie.

 श्रष्यक्ष  यह  संसदीय  भाषा  नहीं  है  ।

 श्री०  ब०  सु०  मूर्ति  जैसे  ही  अधिकारियों
 को

 पता  लगा
 कि

 वहां  से  जल  का  वितरण  नहीं  किया
 जा  सकता  उन्होंने  इसका  यहां  से  वितरण  बन्द  करके  वजीराबाद  से  जल  का  वितरण  करना
 कर  दिया था  ।

 Shri  Sitaram  Kesri(Katihar)  :  The  reply  given  by  the  hon.  Minister  cannot  be  justified

 asthisisnot  the  first  time  when  polluted  water  has  been  supplied  to  the  people  of  Delhi.  Exactly

 this  very  thing  had  happened  in  1955  also.  Nothing  has  so  far  been  done  to  check  the  flow  of

 Industrial  waste  from  the  Okhla  Estate  in  the  river  water  because  the  ruling  party  in  Delhi  had

 accepted  donations  from  these  industrialists.

 A  powerfull  commission  should  be  appointed  to  go  into  the  whole  matter  so  that  this

 is  not  repeated  in  future.

 श्री ०  रह  सु०  यह  ठीक  है
 कि

 दिल्‍ली  में  पीने  का  पानी  ठीक  नहीं  है
 ।

 सभा  जो  भी

 वाही  चाहे  हम  उसे  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  जिस  प्रकार  की  भी  समिति  नियुक्त  करने  के  लिये

 सभा  कहे  हम  उसे  नियुक्त  कंरने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  कुछ  कारखानों  का  गंदा  पानी  यमुना
 नदी  में  बह  कर  जाता  डी०  सी०  एम०  हिन्दुस्तान  इन्सैक्टीसाइड्स  तथा  स्वतंत्र  भारत
 मिल्स  को  ao  यहां  कचरे  के  शोधन  की  ब्यवस्था  करने  के  लिये  कह  दिया  गया  है  ।  तराशा  है  वे  जल्द

 ऐसी  व्यवस्था कर  लेंगे  |

 Shri.  Sitaram  Kesari :  There  should  be  a  judicial  inquiry

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Delhi-Sadar)  :  The  criminal  negligence  on  the  part  of  the  officers,
 concerned,  who  failed  to  infozm  the  Mayor,  the  Chief  Executive  and  the  Government
 about  the  water  pollution  is  indefensible.

 The  step  of  the  Dethi  Administration  to  appoint  a  Committee  under  the  Chairmanship
 of  Dr.  Rao  to  enquire  into  the  whole  matter  is  commendable,  because  this  is  being  done  rising

 unfortunate  situation.

 above  the  party  considerations  and  because  we  do  not
 want

 to  shield  anyone  responsible  for  this

 In  spite  of  the  fact  that  the  Naskar  Committee  as  well  as  Mr.  Tailor,  an  expert  of  U.K.,
 had  strongly  recommended  that  the  use  of  this  w  iter  source  should  be  discontinued,  the  Govern-
 ment  has  not  50  far  released  necessary  funds  to  augment  the  water  supply  in  Delhi,  Against the
 requirement  of  180  million  gallons,  only  153  million  gallons  of  water  is  being  supplied  at  present
 and

 thus  there  is  a  shortage  of  27  million  gallons  of  water.  Against  the  demand  for  Rs.  56  crores, only  Rs.  25  crores  have  53  faz  been  provided  to  Delhi  Administration.  Moreover,  nothing  has
 been  done  to  check  the  flow  of  industrial  wastes  into  Jamuna  Water.  The  D.D.T.  Factory of  the  Central  Government  and  other  industries  in  Ghaziabad  and  Moh  an  Nagar  are  still  dis-
 charging  their  wastes  in  the  river  water.  Istrongly  repudiate  the
 any  donations  from  these  industrialists.

 allegation  that  we  have  accepted
 We  are  prepared  for  any  type  of  inquiry  into  this aspect  also.  Some  legislative  measures  hould  be  taken  to  prevent  these  industrialists  from indulging  in,  such  anti-social  activities.
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 20  1891  )  अविलम्बनीय
 लोक  महत्व  के  विषय  की  श्मीर

 ध्यान  दिलाना

 Besides  these  should  be  a  formal  agreement  with  the  Government  of  Uttar P  radesh  about
 the  supply  of  water.

 More  funds  should  be  made  available  to  the  Delhi  Administration  to  enable  it  to  supply
 filtered  water  to  5  lakh  slum  dwellers  who  are  at  present  using  hand  pump  water

 Though  there  is  no  possibility  of  any  outbreak  of  jaundice,  yet  the  requisite  medicines
 hould  be  made  available  in  Delhi  as  a  precautionary  measure

 silo न् ०  तू  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  कहते  हैं  कि  केवल  केन्द्रीय  मंत्री  तथा  उत्तर  प्रदेश

 के  मुख्यमंत्री  उत्तरदायी  हैं श्रौर  उनका  कोई  उत्तरदायित्व नहीं  मैं  उत्तरदायित्व को  स्वीकार

 नहीं  करता  ।  उनका  कहना  है  कि  हमारे  पास  पीलिया  रोग  की  कोई  दवाई  नहीं  है  ।  कल  ही  हम

 दिल्‍ली  के  सभी  भ्र स्प तालों  तथा  श्रौषद्यालयों  को  सावधान  किया  है  कि  वे  पीलिया  रोग  के  मामले  की

 सूचना  तुरन्त  दें  तथा  हमने  इस  बीमारी  के  इलाज  के  लिए  सभी  प्रबन्ध  कर  लिये  हैं  ।  हमें  पीलिया
 के

 बारे  में  कभी  तक  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  यदि  पीलिया  फैलता  है  तो  हमने  बड़ी  तेजी  से  इसका

 निवारण  करने  के  लिए  प्रबन्ध  कर  लिये  हैं  ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  भराती  है  कि  दिल्‍ली  नगर  त्ति गम  शारिवा  इसके  उपक्रम  अथवा

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  हिडन  से  पानी  की  ठीक  तथा  लगातार  सप्लाई  के  बारे  में  तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 से  कोई  करार  क्यों  नहीं  किया  है  ।  हम  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि

 ऐसी  बात  फिर  न  हो  ।

 जहां  तक  जल-दूषण  को  रोकने  तथा  जल-दूषण  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्ति  को  कानून  द्वारा

 दण्ड  देने  के  लिए  विधान  का  सम्बन्ध  विधान  तो  पहले  ही  बना  ठस  है  यह  दिल्‍ली  प्रशासन  तथा

 दिल्ली  नगर  निगम  का  कायें  है  कि  इसका  प्रयोग  करे  ।

 डा०  सुनील  नज़र  जो  प्रश्न  यहां  उठाया  गया  है  वह  केवल  दिल्‍ली  से  सम्बन्धित

 है  ।  जल-दूषण  से  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  को  जो  खतरा  पैदा  है  उसकी  गोर  सरकार  की  उदासीनता

 को  देखकर  मुझे  होता  है  ।  स्वास्थ्य  गह-किये  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  में  से  कोई  भी  यहां

 नहीं
 है  ।

 इस  देश  में  लाखों  लोग  नदी  का  पानी  पीते  हैं  ।  दिल्‍ली  हमको  छाना  हनना  क्लोरिनीकृत

 तथा  शुद्ध  किया  पानी  मिलता  लेकिन  देश  में  लाखों  लोग  नदी  का  पानी  पीते  हैं  प्रौढ़  यह  सरकार  सारे

 देश  में  नदियों  में  प्रौद्योगिक  मल  निस् राव  की  अनुमति  दे  रही  यह  कुछ  भयानक  सी  बात  है  ।  लेकिन

 सरकार  को  इस  बात  की  चिन्ता  बहुत  पहले  नदी  जल  नियंत्रण  ste  की  स्थापना  का  निर्णय  किया

 गया  नदी  जल  नियंत्रण  बोर्ड  की  स्थापना  भारत  सरकार  द्वारा  की  जानी  है  न  कि  राज्य  सरकार

 द्वारा
 ।  राज्यों  में  इसकी  शाखायें  हो  सकती  हैं

 ।
 सूत्रपात  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जाना  यह  बात

 बहुत  पहले  से  विचाराधीन  मैं  स्वास्थ्य  मंत्री  से  पूछती  हूं  कि  इसे  कब  स्थापित  किया  जायेगा  ।

 डा०  Fo  ल०  राव  के  प्रधान  जांच  समिति  से  काम  नहीं  चलेगा  क्योंकि  डा०  राव  इन  समितियों के  साथ

 पहले भी  बैठे  थे  ।  खोखला  जल  संयंत्र  को  बन्द  करने  की  सिफारिशें  की  गई  यह  कहा  गया  था  कि

 भ्र स्थायी  रूप  से  कुछ  महीनों  तक  यह  भ्रधिक्लोरोनीकरण  कर  सकता  है  लेकिन  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने

 कहा  कि  झ्रधिक्लोरोनीकरण कोई  उपचार  नहीं  है  ।

 वर्ष  1966  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  था  भ्र  उसे  स्वीकार  भी  किया  गया  था  ।  मैं  जानना

 चाहती  हूं
 कि

 उसके  कार्यान्वयन  में  किस  कारण  विलम्ब  रहा  है  ।:  वजीराबाद तथा  नजफगढ़  नाला

 सहित  सभी  नाले  नदी  में  मिलते  हैं  कौर  नदी  में  नालों  का  मलमूत्र  वाला  गन्दा  पानी  मिलाया  जा  रहा

 जो  लोग  नदी  में  नहाते  हैं  तैरते  हैं  तथा  उसका  पानी  पीते  हैं  उनके  स्वास्थ्य  के  लिए  यह  बहुत  हानिकर
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 a
 Ma  11,  1970 Re:

 Incide:  nt
 in  Orissa

 अनुपचारित  मलमूत्र  तथा  म्रनुपचारित  औद्योगिक  मल  ey  it
 लोगों  के

 ह य  तथा  जीवन  के  लिए  खतरनाक  हैं  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  औद्योगिक मल  निराश  व
 कब

 उपचारित  किया  जायेगा  कब  ऐसे  प्रबन्ध  किये  जायेंगे  कि  भ्रनपचारित  भ्रनपचारित

 मल  निस् राव  नदियों  में  न  मिलाया  जाये  ।  नदी  जल  नियंत्रण  ate  कब  स्थापित किया  जायेगा

 वह  कार्य  करना  कब  कर  देगा  |

 श्री० न  प्०  ध्  उन्होंने  कई  प्रति  सुझाव  दिये  उन  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।  र  हा

 दूषण  का  सम्बन्ध  है  माननीय सदस्य  जानते  हैं  कि  22  दिसम्बर  1969  को  राज्य  सभा  में

 एक  विधायक  पेश  किया  जा  चुका  है  वह  यहां  जायेगा  तथा  मैं  उस  के  लिए  सभी  स
 क्यों  का  समन

 चाहुंगा
 |

 जहां  तक  पैसे  का  सम्बन्ध
 हो

 हमने  इस  बारे  में  कभी  कंजूसी  नहीं  की  |...
 es  PE द

 उडीसा  में  घटना  के  बारे  में

 NCIDENT  IN  ORISSA

 aw
 ह  क०  प्र०  fag  देव  )  :  मैं  उड़ीसा  में  हुई  विक्षोभकारी  तथा  क

 घटना  की  प्रोर  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  लेकिन  श्राज  मुझे
 लय  से  ए  क  नोट  प्राप्त  sar  है  जिसमें  उस  कथन  को  स्वीकार  किया  गया  है  जो  रूसी  राजदूत  ने  क

 हार  के  बारे  में  कहा  ।  इस  घटना  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  ने  भी  भारत  सरकार  को  पत्न  दिया  है

 लेकिन  मुझे  श्राश्चयं  होता  है  कि  उसे  wa  तक  सभा-पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  यह  एक  बात  है
 कि

 भारतीय  नागरिकों  का  विदेशों  में  भ्रपमान  किया  जाता  यहां  तक  कि  श्री  ब०  रा०  भगत का  भी

 केन्या  में  श्रीमान  किया  गया  था  कौर  हमने  उसे  सहन  किया  ।  लेकिन  जब  एक  भारतीय  नागरिक  का

 जो  कि  किसी  राज्य  का  मुख्य  मंत्री  है  भारत  की  इस  भूमि  पर  विदेशी  राजदूत  द्वारा  श्रीमान  किया  जाता

 है  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।  श्री  जगजीवन  राम  भी  उस  समय  उड़ीसा  में  थे

 जातांब्लिक  तरीकों  से  प्रजातांत्रिक  सरकार  को  गिराने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  ।  मैं  सरकार  से  यह  पुरोधा

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूं  कि  व  इस  मामले  में  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  दें  ।  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है  कि  भारतीय  नागरिकों  वैदेशिक  राजनयिक

 कर्मचारियों  चाहे  वे  किसी  भी  देश  के  तथा  भारत  में  किसी  भी  हैसियत  में  ५  avast

 न  किया  जाये
 ?

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur) :  It  is  requested  that  the  Ministry  of  External
 Affairs

 should  issue  instructions  to  the  Ambassadors  here  that  they  should  behave  properly  with  the
 Indian  Citizens,  he  may  be  the  Chief  Minister  of  a  State  and  may  belong  to  any  Party  beca  se

 is  is  the  question  of  honour  of  the  whole  country.

 श्री  चेंगलराया  was  :  इस  पर  श्रीधर-घंटे की  चर्चा  होनी  चाहिए  |
 बह

 त्री  के  अतिथि  थे  लेकिन  उन्होंने  उन्हीं  का  श्रपमान  किया  |

 न  दिया अ्रध्य
 महोदय

 :

 चेताए
 नह  ae

 भगा  शा  हो  ey  ससे  सती  गप  दो

 र

 कौर  मुझे  राज  सुबह  उत्तर  प्राप्त  हु  है  ।

 हैं  ।
 कररा

 fag  देव  :

 पैंदेशिक-कार्ये  मंत्रालय  के  इस  नोट  में  ठीक-ढी नरक  तथ्य  नहीं  दिये  गये

 के  महोदय  मैंने  उन्हें  लिखा  था  कि  वे
 इसे

 ola
 aranita  सदस्य  at  Gor  दे  |
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 20  1891  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  शर  भत्तों  में

 ee  व  संगो  धन  के  वारे  में  व वक्तव्य

 श्री  बलराज  मधोक  दिल्‍ली  )  :  हमें  रूसी  राजदूत  के  वक्तव्य  की  अपेक्षा  मुख्य
 मंत्री

 के  वक्तव्य  को  भ्रमित  सत्य  मानना  चाहिये  |

 महोदय
 :
 मैं  कार्यवाही  का  विवरण  मंत्री  महोदय  के  पास  भज  दूंगा  |  जो  कछ  घटित

 है  मुझे  उस  पर  दुख  है  ।

 queens नाना

 सभा-पटल पर  रखा  गया  पत्र

 PAPER  LAID  ON  THE  TABLE

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  बंगलौर  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ल०  ना०  मैं  कम्पनी  1956

 की
 धारा

 की  उपधारा  (1)  के  धज  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स लिमिटेड  के  वर्ष
 1968-69  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  तथा  लेखा  शिक्षित  लेखे

 भर
 उन

 पर  नियंत्रक  महालेखा-परीक्षक  की  टिप्पणियां  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखा
 गया  |  देखिए  संख्या  एल०  ठी ०  2799/70]

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव
 :

 श्रीमन्‌  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  देनी  है

 कि
 लोक-सभा  द्वारा  24  1970  को  पास  किये  गये  अतिरिक्त  उत्पाद शुल्क

 महत्व  के  संशोधन  1970  के  बारे  में  राज्य  सभा  को

 लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  लोक-सभा  द्वारा  24  1970  को
 पास  किये  गये  संघ  उत्पाद-शुल्क

 संशोधन  1970  के  बारे  में  राज्य  सभा  को  लोक-सभा  से  कोई

 सिफारिश नहीं  करनी  है  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  wat

 में  पंश्ोध ह द्  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  REVISION  OF  SCALES  OF  PAY  AND  ALLOWANCES
 OF  EMPLOYEES  OF  THE  UNION  TERRITORIES

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  द्वारा
 दिया  जाने  वाला  वक्तव्य  सांयकाल  को  दिया

 जायेगा ।  मैंने  इसे  7  म०  प०  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 उप-मंत्री  क्क्०  एस०  मैं  वक्तव्य  कभी  दे  सकता

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  इसे  सभा-पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 :

 मंत्री  वक्तव्य  को  पढ़ें  ।

 at  के०एस०  राम स्वामी  :  पहले  सरकार  की  यह  नीति  थी  कि  निम्न  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा

 नेफा  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान  तथा  भत्ते  उनके  पड़ौसी  राज्यों  जो  श्रेय  के  सामने  नीचे  दिखाये
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 Re  :  Strike  in  Patna
 University

 March  11,
 sid ae  oe  एएााण

 गये  के  कर्मचारियों  के  वेतन  मानों  तथा  भत्तों  are  पर  निर्धारित  किये  जाते  थे
 डन

 )  हिमाचल  प्रदेश  को  छोड़  पंजाब

 मणिपुर  झा साम

 त्रिपुरा  पश्चिम  बंगाल

 दादरा  कौर  नगर  हवेली

 चंडीगढ़

 नेफा

 a दमन  कौर  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  कौर

 ं

 दीव  तथा  मिनिकाय  द्वीप  समूह  संघ  राज्यों  के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  केन्द्रीय  वेतन  तथा  भत्तों

 के  ढांचे  पर  भ्राधारित  रहते  थे  |  सरकार  ने  सब  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  नेफा  के  कर्मचारियों के  वेतन-भत्ते

 निर्धारित  करने की  नीति  का  पुनरीक्षण  किया  है  शर  aa  यह  fata  किया  गया  है  कि  6  1970

 से  सव  संघ  राज्य  क्षेत्रों  तथा  नेफा  के  कर्मचारियों  के  वेतन  तथा  भत्ते  केन्द्रीय  पद्धति  के  अ्रनुसार  निर्धारित

 किये  जायें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  ~ go—

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रक्रिया  के  अनुसार  इस  पर  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  नहीं  है  |

 थ्री  हेमराज  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  मामला  है  |

 meat  महोदय
 :

 मुझे  भ्राश्चर्य  है  कि  श्री  हेम  राज  जैसे  वरिष्ठ  सदस्य  भी  इस  प्रकार

 बाँधा  उत्पन्न  कर  हैं
 |

 मैं  कह  चुका  हूं
 कि

 प्रक्रिया  के  अनुसार
 इस  पर  श्रनुप्रक प्रश्न  पूछने  की

 भ्र नुम ति नहीं  है
 Shri  Prem  Chand  Verma  (Hamirpur)  :  11156  on  a  point  of  order.  The  people  of  Himachal

 Pradesh  do  not  accept  this  statement.  It  is  an  injustice  to  the  employees  of  Himachal  Pradesh
 that  they  arte  not  bzing  given  such  grades  as  are  given  to

 the  employees  of  Punjab.
 Then  we  walk  out. Shri  Hem  Raj:

 Shri  Prem  Chand  Verma  1  also  walk  out.

 इसके  पश्चात  श्री  हेम  राज  तथा  कुछ  माननीय  सदस्य  सदन  से  उठ  कर  चले  गये  ।

 Shri  Hem  Raj  and  some  other  hon.  Members  then  withdraw  from  the  House.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मध्यान्ह  भोजन के  समय  के  पश्चात  श्री  महाराज  सिंह  भारती  अपना

 भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 इसके  फदचात  लोक-सभा  मध्याहन  भोजन
 के  लिए  दो  बजे  म०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित  get
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  पश्चात  दो  बज  कर  पांच  मिनट  कप  पर पन: च्  समवेत
 The  1.०  S1bha  re-assembled  after  lunch  at  Five  Minutes  Past  Fourteen  of  the  clock.

 महोदय  पीठासीन
 [Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  chair]

 पटना
 विश्वविद्यालय  में  हड़ताल  के  बारे  में

 RE:  STRIKE  1N  PATNA  UNIVERSITY
 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  Patna  University  has  been the  Uuiversity  are  on  strike  since  the  Sth  instant.  The  Bihar  State

 closed.  The  employees  of
 Government  was  unable  to
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 चचा

 find  out  any  solution  to  the  problem  inspite  of  their  best  efforts.  Therefore  I  request  the  Educa-
 tion  Minister  to  make  a  statement  in  this  regard  and  also  to  make  efforts  to  settle  the  issue.  The
 students  have  been  deprived  of  their  studies  and  examinations  have  been  stopped.  The  situation

 may  deteriorate  further  if  no  action  is  taken  in  time.

 सामान्य  1970-71  सामान्य  चर्चा

 GENERAL  BUDGET,  DISCUSSION

 Shri  Maharaj  Singh  Bharti(  Meerut)  :  The  Members  of  the  Congress  (0)  and  the  Sawatan-
 tra  have  said  that  the  revenue  estimates  prepared  by  the  Government  were  on  the  high  side.
 ButI  am  of  the  opinion  that  the  fact  is  just  the  reverse  of  it.  When  the  Government  talk  of  check-
 ing  the  evasion  of  both  direct  and  indirect  taxes  and  of  realising  the  tax  arrears,  the  revenue
 estimates  are  on  the  low  side,  because  that  may  more  revenues  can  accrue  and  as  a  consequence
 thereof  taxes  in  essential  commodities  could  be  reduced.

 Shri  Masani  has  described  this  budget  as  a  budget  of  State  Capitalism  which  was  not  ex-
 Pected  from  a  man  like  him.  He  has  also  stated  that  in  capitalism  the  return  on  one  rupee  inves-
 ted  comes  to  seven  paise  and  in  the  Public  Sector  this  return  is  two  paise  only.  But  the  case  is
 quite  different.  For  example  in  H.M.T.  and  in  the  instrument  factory  in  the  Public  Sector,  the
 return  is  more  than  seven  paise.  It  shows  that  the  Public  Sector  undertakings  are  also  in  a
 Position  to  earn  profit  by  producing  consumer  goods.

 Itis  a  matter  of  great  concern  that  the  funds  allocated  in  the  budget  for  some  very  essen-
 tial  works  are  not  utilised  and  they  lapse.  For  example  Rs.  6  crores  in  Agricultural  and  scienti-
 fic D  ~partment,  Rs.  17  crores  in  the  construction  of  roads  and  Rs.  5  crores  in  respect  Kalpakkam
 Power  Station  have  not  be  utilised  out  of  the  provision  made  for  them  in  the  last  budget.  The

 unds  should  be  spent  on  works  for  which  they  are  allocated.

 Cottage  industries  should  be  developed  on  a  mass  scale  like  Japan  to  solve  the  unemploy-
 Ment  problem  of  the  country.  It  will  bring  real  socialism  and  prosperity  in  the  country.  In
 A  metica  and  other  countries  crores  of  rupees  are  invested  in  the  manufacture  of  sophisticated
 machinery  which  in  Japan  the  s  ame  type  of  machinery  is  manufactured  by  the  Cottage  industries
 with  a  small  Capital  which  can  compete  in  the  world  market.  Employment  opportunities  should
 be  created  in  villages  and  Town:  s  so  that  people  may  not  have  to  go  to  cities  in  search  of  employ- Ment.  Gover
 be  ६

 nment  should  have  at  least  made  a  beginning  in  this  direction.  The  results  will
 een  only  after  8  to  10  years.  But  no  provision  has  been  made  in  the  budget  for  this  pur- 0086,

 incre:  851
 So  far  as  the  production  of  milk  is  concerned  the  policy  of  Government  will  not  help  in
 Ngit.  1४  is  time  that  we  are  going  to  get  about  120  thousand  tonnes  of  milk  powder and  ab

 This
 Sut  42  thousand  tonnes  of  Ghee  from  Australia,  New  Zealand  and  European  countries.

 Will  meet  our  sho  rt-term  requirements  but  in  the  long  run  it  will  ruin  our  own  production of  mij  K  and  milk  produ the  Producti
 cts.  I  would  request  the  Government  to  formulate  longterm  plan  for

 Delhi
 onof  milk.  I  would  also  suggest  that  price  of  milk  should  also  beraised  in  and  around १  50  that  fa  tmers  could  be  encouraged.  Oil  cakes  should  also  be  made  available  in  Delhi at

 cheap  rates.  Steps  should  also  be  taken  to  improve  the  cow  and  buffallo  breading.

 and  pr
 So  far  as  the  production  of  Sugar  is  concerned  the  Government  should  revise  its  policies Ice  of  Su

 they  will  Rot  increase  its  pro

 gat-cane  should  be  raised.  Unless  fair  price  is  given  to  the  sugarcane  growers
 ©  can  duction.  This  we  have  been  experiencing  for  the  last  so  many  years.

 at  ्
 extract  one  maund  of  su  gar  from  ten  maunds  of  sugarcane. ay  te  of  one  rupee  per  kilo

 Government  can  export
 by  giving  some  subsidy  to  the  produ  Cers.

 Th  this  connectio
 Sugar  Plant  Complexes  a

 प  I  may  also  state  that  the  capitalists  are  not  in  a  position  to  establish
 tory  for

 s  they  cannot  invent  hundred  of  crores  of  rupee:  s.  Establishing  of  a  simple
 way

 the  producti of  Pro  ducing  by-pro
 n  of  sugar  cannot  help  nowadays  as  it  canno  t  make  good  profits  by ducts.  This  industry  can  make  Progress  only  if  hundred  of  crores  of
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 rupees  are  spent  on  it  and  this  can  be  done  only  by  Government.  I  would,  therefore,  suggest
 that  this  industry  should  be  nationalised.  Moreover,  sugar  industry  should  not  be  made  depen-

 dent  on  sugar  cane.  Production  of  sugar  9561  should  be  encouraged  and  its  minimum  prices

 should  be  fixed  by  Government.  I  would  also  request  the  Government  to  withdraw  the  levy

 from  Khandsari  because  this  is  being  paid  by  the  consumer.

 So  far  as  the  production  of  iron  and  steel  is  concerned.  I  may  say  that  we  produce  best

 quality  iron-ore  but  ever  then  the  cost  of  production  of  steel  in  our  country  is  the  highest.  It

 is  due  to  the  fact  that  we  useinferior  quality  coalfor  producing  steel.  The  ash-content  is  much

 higher  in  ourcoal.  It  is  about  22  percent  whereas  the  ash-content  in  the  coal  which  is  being

 used  by  Japan  is  only  eight  per  cent.  The  higher  ash-content  in  the  coal  effect  the  efficiency

 adversely.  I  would,  therefore,  suggest  that  we  should  establish  our  steel  plants  at  the  sea-shore

 and  good  quality  coal  should  bz  imported  for  using  therein.

 emand  of  tractors  is  increasing  in  the  country.  A  good  quality  tractor  has
 been

 deve-

 loped  by  the  Research  and  Development  Section  of  Durgapur.
 I  have  come  to  know  that  Government  is  going  to  spend  35  crores  of  rupees  on  the  import

 of  32  thousands  tractors.  I  may  suggest  that  with  this  amount  we  can  establish  a  factory  which
 may  produce  one  lakh  tractors  a  year.  Instead  of  putting  emphasis  on  import  we  should  en-

 deavour  to  produce  tractors  indigenously.

 {  am  thankful  to.the  Chair  for  providing  me  an  opportunity  to  speak.

 श्री  बेद  aa  atat  श्री  महता  तथा  मसानी  श्राज  सभा  में  उपस्थित  नहीं

 श्री  rate  महता  ने  कल  संसद  में  कुछ  परस्पर  विरोधी  बातें  कहीं  थीं  ।  उनका  कहना  था
 कि

 बजट

 को  कछ  कठोर  होना  चाहिए  अन्यथा  उसकी  कक्षाएं  पुरी  नहीं  हो  सकती
 ।

 परन्तु  उन्होंने  यह
 भी

 कहा
 कि

 नई  तकनीक  के  विरासत  के  लिए  जो  दो  करोड़  रुपये  की  राशि  रखी  गई  है  वह  पर्याप्त  नहीं  इंस  प्रकार

 बारानी  खेती  अथवा  स्कूली  बच्चों  के  भोजन  के  लिए  भी पर्याप्त राशि  नहीं  रखी  गई  है
 ।  उन्होंने यह

 भी  कहा  कि  ग्रामों  को  पानी  सप्लाई  का  कार्य  भी  बहुत  पहले  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  था
 |

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हमारी  विकास  दर  छः  से  सात  प्रतिशत  होनी  चाहिये  उस

 के  बिना  हम  सामाजिक  न्याय  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  इस  के  far  यह  भी  आवश्यक  है
 कि

 हम

 अधिक  संसाधन  जुटायें
 ।

 जब
 तक  अ्रधिक

 संसाधन  नहीं  जुटाये  हम  अधिक  खर्च  कैसे  कर  सकेंगे

 श्र  जब  तक  प्रवीण  खर्च  नहीं  किया  तब  तक  विकास  दर  में  वुद्धि  कैसे  हो  सकेगी
 ।  संसाधनों

 को  केवल  उन  क्षेत्रों  जिन  पर  तक  कर  नहीं  लगाया  गया  कर  लगा  कर  ही  जुटाया
 जा

 सकता

 इस  लिये  मैं  श्री  मसानी  के  इस  कथन  से  कि  बिना  कोई  कर  लगाये  अथवा  करों  में  30  प्रतिशत  झ्रथवा

 50  प्रतिशत  कटौती  करने  से  भी  सुचारू  रूप  से  काम  चल  सकता  सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  यह

 ae  सही  नहीं है  ।  मैं  इस  बात  को  समझने  में  श्रसम्थे  हूं  कि  बिना  कर  लगाये  संसाधनों  को  बढ़ाया  जा

 सकता  है  ।
 जब  कोई  शुल्क  अथवा  कर  लगाया  जायेगा  तो  चाहे  वह  कर  प्रत्यक्ष  हो  श्रथवा  अप्रत्यक्ष  उस

 का
 किसी

 न
 किसी  व्यक्ति  पर  तो  शभ्रवश्य  ही  प्रभाव  पड़ेगा  चाहे  वह  जन  साधारण  हो  मध्यम  राय

 वर्ग  का  व्यक्ति  अथवा  धनी  व्यक्ति  श्रथवा  कोई  उद्योग
 ।

 मैं  विपक्ष  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  क्या  वे  कोई

 ऐसा  जादू  बता  सकते  हैं  जिस  से  कोई  ऐसा  कर  लगाया  जा  सके  जिसका  किसी  पर  भी  कोई  प्रभाव  न  पड़े

 ताकि  हमारा  ग्राम्य  विकास  कार्यक्रम  600  करोड़  रुपये  का  बन  सके  ।

 श्री  मसानी  ने  कहा  है  कि  समाजवादी  कहलाना  आजकल  लोकप्रियता  प्राप्त  करने

 का
 एक

 साधन  मात्र  अन्यथा
 इस

 का  कोई  श्र  नहीं  है
 ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  भारत  ने  प्रगति

 करनी  है  तो  उसे  समाजवादी  arene  बनाना  होगा  कौर  उस  के  लिये  संघर्ष  करना  होगा  ।

 केवल  लोकप्रियता  प्राप्त  करने  के  लिये  समाजवाद  का  नाम  लेने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  श्री  मसानी  ने

 प्रधान
 wat  को

 तीसरे  दशक
 की

 मार्क्सवादी  कहा  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  श्री  मसानी  को  तीसरे  दशक
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 के  मार्क्स  वाद  कौर  सातवें  दशक  के  माक्सवादी  के  प्रकार  की  जानकारी  है
 ।

 परन्तु  मुझे  यह  जरूर  ज्ञात

 हैं  कि  तीसरे  दशक  का  माक्सवादी  वर्ग  संघर्ष  में  विश्वास  रखता  था  |  हमारे  समक्ष
 जो  प्राय-व्ययन

 है  उसमें  तो  वर्ग  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  उस  में  तो  गैर  सरकारी  तथा  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  के  विकास
 को  व्यवस्था है  ।  राष्ट्रीय  विकास  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  विकास  का  पूर्ण  दिया  गया  है

 ।

 इस  राय-व्यस्क  को  तीसरे  दशक  का  मार्क्सवाद  कैसे  कहा  जा  सकता  है  ?  इस  राय-व्यस्क को

 वादी  कहना  बहुत  ही  भ्रनुचित  है  ।

 यह  एक  बहुत  रोचक  बात  है  कि  इस  राय-व्यस्क  को  मुद्रा  स्फीति  का  राय-व्यस्क  कहा  गया

 मैं  लाड  किनीज़  जोकि  शताब्दी  के  पूंजीवाद  के  महान  अधिवक्ता  उल्लेख  करना  चाहता

 उन्होंने  कहा  था  कि  आधुनिक  ot  शास्त्र  में  मुद्रा  स्फीति  नाम  का  कोई  शब्द  नहीं  है
 ।

 यदि  सरकार

 गढ़े  खुदवा  रही  है  कौर  फिर  उन्हें  भरवा  रही  तो  भी  वह  wes  व्यवस्था  का  विकास  कर  रही
 क्यों

 कि

 इस  से  उत्पादक  शक्ति  को  बल  मिलता  है  मांग  पैदा  होती  है  ।  हमारी  कठिनाई  यह  है
 कि

 मांग  तो

 बढ़ती  मलय  में  वुद्धि  भी  होती  है  परन्तु  उद्योग  का  विकास  नहीं  हो  रहा  है
 ।

 हमें  इस  चुनौती  का  सामना

 करना है  ।

 एक  ae  यह  पेश  किया  गया  है  कि  यह  सरकारी  पूंजीपति वाद  का  राय-व्यस्क है  भ्र ौर इस इस

 बात  की  व्याख्या  नहीं  की  गई  है  कि  सरकारी  पूंजीपतिवाद  कया  होता  है
 ।  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  श्री  मोरारजी  देसाई  तथा  श्री  कृष्णामाचारी ने  भी  यह  स्वीकार किया  है  कि  यदि  वे

 राय-व्यस्क  बनाते तो  वे  भी  इसी  प्रकार  का  आय-व्यस्क  बनाते  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इस

 व्यय
 के

 बनाने
 में  सरकार  की  पहली  नीति  से  कोई  भिन्न  कार्य  किया  गया  है

 ।  इस  राय-व्यस्क
 को

 सरकारी  पूंजीपतिवाद  का  प्रतीक  बताना  सही  नहीं  है  ।

 श्री  मसानी  ने  कहा  है  कि  एक  आदमी  को  एक  रुपया  कमाने  के  लिये  15  रुपये  पैदा  करने  पड़ते

 वह  उन  लोगों  की  बात  कर  रहे  जो  करोड़पति  हैं  जिन्हें  एक  रुपया  कमाने  के  लिये  15  रुपये

 पैदा  करने  पड़ते  हैं  उन्हें  इस  बात  का  भी  दुख  है  कि  उन
 लोगों  पर  जिन  की  राय  40,000  रुपये  से

 अधिक कर  लगाये  गये  परन्तु  साथ  साथ  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  है
 कि

 वही  लोग  करों  का

 करते  हैं  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  सरकारी  पूंजीपति वाद  एक  प्रकार  की  डकैती  है
 |  जब  धन  जुटाया

 जाता  तो  उसे  के डकैती  नहीं  कहा  डकैती  तो  वह  होती  जब  उत्पादन  को  बढ़ाये बिना  मूल्यों

 में  वृद्धि  करके  धन  इकट्ठा  किया  जाता  है  ।

 श्री  मसानी  ने  लेनिन  तथा  गांधी  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्होंने  भ्र पने  हित  के  लिये  गांधी  जी

 का  पक्ष  लिया  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  गांधी  तथा  लेनिन  में  एक  समानता  थी  ।'

 वे  तीनों  शोषण  के  विरुद्ध  थे  ।  गांधी  जी  नहीं  चाहते  थे  कि  पूंजीपति  करों  का  अपवंचन  करके  तथा  चोर
 बाजारी से  धन  कमायें  ।  मैं  नहीं  समझ  सका  कि  वह  किस  संदर्भ  में  गांधी  जी  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ?

 गांधी  जी  एक  महान  व्यक्ति  थे  ।  यदि  गांधी  जी  से  पूछा  जाता  तो  वह  अवश्य  यही  कहते  कि  धनी  व्यक्तियों

 को  अपनी  में  से  गरीबों  को  हिस्सा  देना  चाहिये  ।  वह  कर  अपवंचन
 की

 बात  कभी  नहीं  कहते
 |

 गांधी  जी  कभी  यह  नहीं  चाहते  थे  कि  केवल  धनी  व्यक्तियों  का  विकास  हो  ।

 थी  मसानी  के  अनुसार
 इस

 are  व्ययक  में  केवल  एक  ही  अच्छी  बात  है  वह  है  कर  छूट
 की  सीमा को  5,000 रुपये  तक  बढ़ाना  ।

 मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  राय  व्यय  में  जन  साधारण

 के  कल्याण  का  केवल  एक  यही  उपबन्ध  नहीं  अपितु कई  अन्य  उपबन्ध  भी  हैं  ।  कर्मचारी  भविष्य
 निधि

 मैं
 राज

 सहायता  देने
 की  व्यवस्था की  गई  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिये  पैंशन  का  उपबन्ध किया
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 गया  पेय  जल  की  सप्लाई  के  लिये  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  एक  नगरीय  विकास  निगम  स्थापित  करने

 का  प्रस्ताव किया  गया  है  ।  देहाती  बचतों  पर  अधिक  व्याज  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है
 |

 भारत  में  प्रति  व्यक्ति  प्राय  बहुत  कम  है
 ।

 गत  तीन  योजनायें  में  प्रति  व्यक्ति  राय  में
 20

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  के  साथ  साथ  स्कूटरों  इत्यादि  गैर  आवश्यक  विलासता  की

 वस्तुभ्नों  की  उपलब्धि  में  बहुत  प्रतीक  watt  214  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इससे  यह  पता  चलता है

 क्रि  जन  संख्या  के  एक  बहुत  छोटे  से  समुदाय  को  बहुत  अधिक  लाभ  gat  है
 ।

 इस  लिये  कोई  ऐसी
 गलती

 जिसे  हमें  दूर  करना  इस  के  लिये  कड़े  कदम  उठाये  जाने  चाहियें  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना

 चाहिये  जिस  से  विलास  की  वस्तु भ्र ों  में  वुद्धि  करते  समय  जन  साधारण  को
 न

 भुलाया  जाये
 |

 मेरा एक  यह  सुझाव  है
 कि

 हमें  संसाधन  जुटाते  समय  तथा  कर  लगाते  समय
 इस

 बात  का

 ध्यान  रखना  चाहिये  कि  हम  उन  लोगों  पर  ही  कर  जो  कर  का  भार  वहन  कर  क्यों  कि

 मध्यम  प्राय  एवं  तथा  उच्चतर  मध्यम  ग्राम  वर्ग  की  छूट  देने  की  मांगों  के  होते  हुए  भी  उन
 लोगों  की

 मांगों  को
 भी

 पूरा  करना  है  जिन  की  वार्षिक  राय
 श्रौसतन  500

 रुपये  नेस्टर  जिन  की  न्यूनतम

 तायें
 भी

 पूरी  नहीं  होती  हैं
 ।  इस  लिये  जब  तक  उन  की  मांगों

 को
 पूरा  नहीं  किया  तब  तक  उचित

 विकास नहीं  हो  सकेगा  ।

 राष्ट्रीय  खर्च  के  बारे  में  मैं  एक  कौर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  पूंजी  निर्माण का
 सम्बन्ध  है  दूसरी  योजना  में  कूल  qs  जीगत  व्यय  49.  5  प्रतिशत था  ।  तीसरी  योजना  में  यह  व्यय

 46.96

 प्रतिशत था  तथा  इसी  प्रकार  इस  में  उत्तरोत्तर  कमी  होती  जा  रही  है  ।  जब  इस  पूंजी  निर्माण
 में

 कमी

 at  रही  तो  इस  से  सिद्ध  होता  है  कि  गैर-उत्पादक  खे  में  वृद्धि  होती  जा  रही
 जब

 यह  कहा  जाता

 है  कि  गत  15  वर्षों  में  राष्ट्रीय  राय  दुगनी  हो  गई  है
 तो

 साथ  साथ  4.0  भी  है
 कि

 गैर  श्रावश्यक  खर्चे

 पांच  गुना  हो  गया  है  ।  यह  एक  खतरनाक  प्रवृति  हमें  इसे  रोकने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये
 |  हमें

 हर  क्षेत्र  में  मितव्ययता  बरतनी  चाहिये  ।

 इस  समस्या  के  साथ  निपटने  के  लिये  कुछ  ठोस  उपाय  किये  जाने  चाहियें
 ।

 हमें  श्राम  जनता

 की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिये  गम्भीर  कौर  संयुक्त  प्रयास  करने  चाहियें
 ।

 केवल  नारे  लगाने

 का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 परिवार  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  यदि  समय  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  नहीं  की  गई  तो  किसी

 भी  तरह  जनसंख्या  में  वृद्धि  को  रोका  नहीं  जा  सकता  |  मैं  यह  नहीं  कह  सकता
 कि  क्या  हम  इस  समस्या

 के  समाधान  के  लिये  विश्व  के  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  की  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  या  नहीं
 ।  परन्तु मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  जनसंख्या  की  वुद्धि  पर  नियन्त्रण  के  बिना  हमारे  सभी  प्रयास  असफ़ल  रहेंगें  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हमें  संयम
 का

 जीवन  व्यतीत श्री  बलराज  मधोक  दिल्ली  )

 करना  चाहिये  |  परन्तु  इस  दिशा  में  पहले  मंत्रियों  को  कदम  उठाना  चाहिये
 ।  निर्धन

 लोगों  att
 साधारण  की  स्थिति  का  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  बड़े  बड़े  नारे  लगाये  जाते

 परन्तु  वास्तव
 में  बजट

 में  कोई  उल्लेखनीय बात  नहीं  है  ।  यह  जनता  के  साथ  धोखा  है
 जो

 अधिक  समय  नहीं  चल  सकता
 |

 यह  एक  राजनीतिक  बजट  है  ।  इसके  पीछे  एक  राजनीतिक  उद्देश्य  इस  देश में
 जन  साधारण

 की
 स्थिति  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  ag  बजट  नहीं  बनाया  गया  है  |  यदि  इसਂ  प्रकार  का  बजट  श्री

 मोरारजी  देसाई  ने  पेश  किया  होता
 तो

 थे  साम्यवादी  इसको  अत्यधिक  प्रतिक्रियावादी  बजट  कह
 कर

 इसकी  निन्दा  ।

 इस  बजट
 को  समाजवादी बजट  कहा  गया है  ।  विश्व  में  दो  प्र  कार  के  समाजवाद  प्रसिद्ध  एक

 समाजवाद  वह  जो  साम्यवादी  देशों में  है  ।  माक्सवादी  समाजवाद  का  मूल  सिद्धान्त  यह  है  कि  उत्पादन

 128



 20  1891
 )  सामान्य  चर्चा

 प्रौढ़  वितरण  के  सभी  साधन  सरकार  के  अपने  हाथ  में  होने  चाहियें  कौर  उन  पर  सरकार  का  नियंत्रण

 रहना  चाहिये  ।  जब  ऐसा  हो  जाये  तो  शासक  वर्ग  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  जबरन  भ्र पने  विचार  सौंप  सफलता

 वह  विरोधी  पक्ष  को  समाप्त  करके  एक  दल  का  शासन  स्थापित  कर  सकता  है  ।  यदि  सरकार  वही

 समाजवाद  चाहती  है  जो  रूस  में  है  तो  उस  समाजवाद  लोकतंत्रीय  समाजवाद  की  विचारधारा

 में  बहुत  भ्रातृ है  ।  ऐसे  समाजवाद  का  लोकतंत्र  के  साथ  कोई  मेल  नहीं  प्रधान  मंत्री  को

 दियों  का  साथ  छोड़  देना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  लोकतंत्रीय  विचारों  का  कोई  भी  व्यक्ति  इस  प्रकार के

 समाजवाद  का  पक्षपाती  नहीं  हो  सकता  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  उन्हें  बजट  के  बारे  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  करने  चाहिये  |

 श्रीमती
 तार कश् वरी  सिन्हा

 :  साम्यवादियों द्वारा  इस  प्रकार  बाधा  डालने  को  हम

 सहन  नहीं  कर  सकते  ।  माननीय  सदस्य  को  धैर्यपूर्वक  सुनना  चाहिये  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री
 :

 इस  तरह  की  बात  कहने  वाली  यह  कौन  होती  हैं  ।

 कीमतों  तार कद वरी  सिन्हा  :  सभा  इस  प्रकार  की  श्रन्तर्वाधाश्रों  को  सहन  नहीं  कर  सकती  |

 यदि  उन्होंने  भ्रन्तबाधाएं  डालीं  तो  हम  भी  उन्हें  बोलने  नहीं  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  प्रकार  कार्यवाही  नहीं  चल  सकती  ।  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से

 भ्रमरों  करूंगा
 कि

 वे  सभा  का  श्र  एक  दूसरे  का  सम्मान  करें  कौर  एक  दूसरे  की  बात  को  सुनें
 |

 श्री  बलराज  मधोक  :  रूसी  या  चीनी  समाजवाद  का  लोकतंत्र  से  मेल  नहीं  खाता  |

 कोई  भी  प्रजातंत्र वादी  उस  तरह  का  समाजवादी  नहीं  हो  सकता  ।  इस  देश  में  लोग  उन्हें  समाजवादी

 समझे  बेठ  हैं  ग्रोवर  जब  वे  समाजवाद  की  बात  करते  हैं  तो  उसका  तात्पर्य  साम्यवाद  से  होता  है  ।

 वाद  शब्द  को  तोड़मरोड़  दिया  गया  है  दौर  इस  प्रकार  के  समाजवाद  को  हमेशा  के  लिये  तिलांजली

 दे  देनी  चाहिय े।

 मेरा  इस  सभा  तथा  समाजवादी  महीनों  से  निवेदन  है  कि  वे  समाजवाद  की  बजाय

 कल्याण  शब्द  का  प्रयोग  करें  ।

 यदि  हम  देश  में  लोकतंत्रात्मक  समाजवाद  स्थापित  करना  चाहते  हैं  तो  वह  उस  समाजवाद

 से  भिन्न  होना  चाहिये  जिसकी  हमारे  साम्यवादी  मित्र  वकालत  करते  हैं  ।  इसलिये हमें  जन-कल्याण

 वाद  या  मानववाद  स्थापित  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिये  झर  हमने  इस  बजट  को  उसी  दृष्टि  से

 परखना  हमारी  मूल  समस्या  यह  है  कि  egal  भारी  was  है  ।  egal  के  प्रभाव  में  हम  लोगों

 की  न्यूनतम  जरूरतें  कैसे  पुरी  कर  सकते  इसलिए  उत्पादन  को  सब  से  अधिक  प्राथमिकता  दी  जानी
 चाहिये  ।  परन्तु  क्या  इस  बजट  में  उत्पादन  को  महत्त्व  दिया  गया  हालांकि  प्रधान  मंत्री  ने

 झपने  भाषण  में  कहा  है  कि  हम  उत्पादन  के  साथ  साथ  सामाजिक  न्याय  चाहते  हैं  ।  उत्पादन  के  लिये

 पूंजी
 की

 आवश्यकता  होती  है  ।  उन्होंने  जो  उपाय  सुझाए  घाटे  का  जो  बजट  बनाया  है  कौर  कीमतों

 में  जो  वृद्धि  होने  जा  रही  है  ant  चल  कर  उससे  उत्पादन  बढ़ने  वाला  नहीं  तथ्य  यह  है  कि  गत
 22

 वर्षों  से  की  उपेक्षा  की  जाती  रही  है
 ।

 हमारी  योजनाओं में  नगरों  को  महत्त्व  दिया  गया

 है  ग्रोवर  गांवों
 की

 उपेक्षा  की  गई  सरकार  बोकारो  के  लिये  करोड़ों  रुपये  की  व्यवस्था  कर  सकती

 है  परन्तु  राजस्थान  नहर  पोंग  fares  बांध  शादी  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  पैसा  नहीं  है

 हालांकि

 उन्होंने

 भ्र काल  राहत  इरादी  के  लिये  25  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की

 यदि  सिचाई  कार्यों  को  उचित  प्राथमिकता
 दी

 जाती  तो  सूखे  की  समस्या  हल  हो  चुकी  होती  ।
 सब

 से
 fae

 खेद
 की

 बात  यह  है  कि  सूखे  से  पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिये  न्यु  ate  वाली
 6/Lok  Sabha/70—10
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 राशि  को  राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिये  काम  में  लाया  जाता  है  ।  राजस्थान  में  ऐसा  ही  gar  है  ।  हमें

 पार्थिव  आयोजन  को  ग्राम-प्रधान  बनाने  की  आवश्यकता  है  ।  हालांकि  इस  बारे  में  थोड़ी  बहुत  शुरुआत

 की  गई  परन्तु  वह  नाममात्र ही  है  ।

 दूसरी  मूल  समस्या  बेरोजगारी की  है  ।  योजना  आयोग  का  कहना  है
 कि

 चौथी  योजना  के

 बाद  बे  रोजगार  व्यक्तियों की  संख्या  280  लाख  हो  जाने  की  आशंका है  ।  परन्तु  वास्तविक  आंकड़े  इस  से
 भी  भ्रमित  होगें  ।  इस  तरह  के  सरकारी  उपक्रमों  तथा  भारी  उद्योगों  से  हम  बे  रोजगारी  कैसे  दूर  कर  सकते

 बेरोजगारी  को  टूर  करने  के  लिये  हमें  गांधी  जी  की  आधिक  नीति
 का

 पालन  करना  हमें

 ऐसे  उद्योग  स्थापित  करने  होंगे  जिनसे  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  ।  परन्तु  बजट  भाषण

 में  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  सार्वजनिक  कार्यों  के  अलावा  जिन  में  कुछ  लाख  लोगों  को  ही  रोजगार  दिया  जा

 सकता  बे  रोजगारी  की  इस  जटिल  समस्या  का  सामना  करने  के  लिये  कूछ  भी  नहीं  कहा  हमें

 जनसाधारण  की  न्यूनतम  जरूरियात  मुहैया  करनी  हैं  राज  उनमे ंसे  एक  सरकार  ने
 अनाज

 के
 उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं
 ?

 कृषि
 की

 देवी  प्रकोपों  से  रक्षा  करने  के  लियें

 क्या  कुछ  किया है  ।  राजकीय  फोरमों  की  प्रगति  संतोषजनक  नहीं  रही  है  ।  यदि  उत्पादन  को  बढ़ाना  है

 तो  हमें  राजकीय  फारमों  तथा  सहकारी  खेती  के  रुढ़िवादी  सिद्धान्तों  को  छोड़ना  पड़ेगा  पंजाब  का

 अनुसरण करना  होगा  ।  वहां  पर  छोटे  छोटे  किसानों  को  उचित  प्रोत्साहन  देकर  पंजाब  सरकार  उत्पादन

 में  काफी  वृद्धि  कर  सकी  है  ।  हमें  मिट्टी  के  परीक्षण  कौर  सिचाई  की  कौर  पूरा  ध्यान  देना  चाहिये  ;  तभी

 रसायनिक  खादों  का  कोई  लाभ  हो  सकता  रसायनिक  खादों  के  साथ  साथ  हरी  खाद  का  भी  उपयोग

 किया  जाना  चाहिये  ।  पाकिस्तान  के  साथ  सिंधु  जल  संधि  श्री  समाप्त  हो  गई  है
 ।  इसलिये हमें  पूर्वी

 व्यास  कौर  सतलुज  के  जल  के  प्रत्येक  कतरे  को  प्रयोग  में  लाने  का  अधिकार  परन्तु यह  बड़े

 खेद  की  बात  है  कि  जबकि  पाकिस्तान  ने  रावी  पर  मंगला  बांध  पुरा  कर  लिया  हमारा पोंग  बांध

 aren  भी  पुरा  नहीं  are
 |

 इसलिये  यह  कहना  केवल  एक  थोथा  नारा  ही  है  कि  जनता  तथा  किसानों
 की  भलाई  ही  हमारे  लिये  सर्वोपरि  है  ।  यदि  ऐसी  बात  होती  तो  80  प्रतिशत  जनता  जो  गांवों  में

 रहती  उपेक्षा न  की  गई  होती  ।

 टेरीलीन  पर  जो  शुल्क॑  लगाया  गया  है  उससे  श्राम  जनता  पर  भार  पड़ेगा  क्योंकि  टेरीलीन

 पायदार  होने  की  वजह  से  जन  साधारण  में  लोकप्रिय  हो  गई  है  ।

 मकानों  की  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  हुई  है  ।  गृह  निर्माण निगम  की  स्थापना  के  प्रस्ताव

 का  मैं  स्वागत  करता  हूं  ।  हम  तो  पिछले  15  वर्षों  से  इसकी  मांग  करते  रहे  हैं  ।  गृह  निर्माण  कार्यक्रमों

 के  लियेਂ  भ्रमित  धनराशि  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  थी  ।  बोकारो  के  लिये  राशि  में  कटौती  करके

 इस  मद  के  लिये  प्रतीक  राशि  नियत  की  जा  सकती  थी  ।

 शिक्षा  का  राष्ट्र  निर्माण  में  सबसे  झधिक  महत्वपूर्ण  योगदान  होता  है  ।  परन्तु  सरकार  ने  शिक्षा

 के  लिये  क्या  किया  है
 ?  इस  सभा  में  बराबर  मांग

 की
 जाती  रही  है

 कि
 प्राथमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों

 की
 दशा  में  सुधार  किया  जाना  चाहिये  शर  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  की  तरह  उच्चतर  माध्यमिक

 तथा  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिये  भी  एक  केन्द्रीय  अनुदान  wah  स्थापित  किया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु

 बजट  में  इस  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  दवाइयों  के  दाम  भी

 बढ़  रहे  हैं
 ।

 दैनिक  श्रावश्यकंता  की  चीजों  के  दाम  बढ़  रहे  हैं  कौर  सरकार  ने  जो  छोटी-मोटी  राहत  दी

 है  वह  निष्फल  हो  गई  है
 ।

 सरकार  ने  राहत  कम  दी  है  कौर  कर  अधिक  लगा  दिये  हैं  ।  इस  बजट  से

 साधारण  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ऊंचे  वर्गों  के  लोगों  को  फायदा  पहुंचेगा  |  बजट  में  सरकारी

 कर्मचारियों  को  अन्तरिम  राहत  देने  का
 भी

 कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  तीन  महीने  पहले  यह  घोषणा  की

 130



 सामान्य  चर्चा
 20  1891

 )

 गई
 थी  कि

 तीसरे  वेतन  ग्रा योग  की  स्थापना  की  जायेगी  परन्तु  aa  तक  न  तो  उसके  निर्देश-पदों  at  न

 ही  सदस्यों  के  बारे  में  कोई  घोषणा  की  गई  है  ।

 इस  बजट  में  कुछ  नियतन  राजनीतिक  उद्देश्यों  से  किये  गये  हैं  जैसे  कि  राज्यों  के  लिये  175

 करोड़  रुपये
 का

 उपबन्ध  |
 जब

 राज्यों  को  केन्द्रीय  निधि
 के  बंटवारे  के  लिये  वित्त-प्रयोग नियुक्त  किया

 जाता  है  तब  इस  राशि  का  उपबन्ध  करने  की  क्या  आवश्यकता  थी  ?  इसका  वितरण  कौन  करेगा  ?  क्या

 सरकार  मनमाने  ढंग  से  इसका  उपयोग  नहीं  यह  एक  गलत  तरीका  है  ।  यदि  ara  किसी  राज्य

 को  रुपया  दें  तो  वह  श्राप  वित्त  एक  श्रद्धा-न्यायिक  संगठन  की  मौत  जो  यह  देख  सके  कि  राज्य
 को

 वास्तव  में  सहायता  की  आवश्यकता  है  ।  राजनीतिक  श्राधार  पर  ऐसा  करने  से  समस्याएं  बढ़ेंगी  ।

 कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जिनका  विशेष  ध्यान  रखा  जाता  है  जैसे  जम्प  कौर  नागालैण्ड  ae

 मैं  नहीं  जानता
 कि

 इसके  क्या  कारण  नागालैण्ड  को  रुपया  दिया  जाता  है  पर  मणिपुर  को  नहीं  जबकि

 उसकी  जनसंख्या  प्रौढ़  क्षेत्रफल  नागालैण्ड  से  कहीं  अधिक  हैं  ।  क्या  मणिपुर  में  भी  नागालैण्ड  जैसी  स्थिति

 पैदा
 की

 जाये  तब  श्राप  उसे  रुपया  देंगे  |  जम्मू  कश्मीर  में  भी  ऐसा  ही  है  ।  कश्मीर  घाटी  पर  अधिक

 रुपया  खर्च  किया  जाता  है  कौर  जम्मू  तथा  लाख  जो  क्षेत्रफल  में  उससे  कहीं  बड़े  बहुत  कम

 रुपया खर्चे  होता  है  परिणामस्वरूप वहां  भ्र संतोष  व्याप्त  है  ।  वे  कब  तक  चुप  रह  सकेंगे  ।  तेलंगाना

 वाली  स्थिति  पैदा  होने  पर  ही  क्या  श्राप  उनके  साथ  न्याय  करेंगे  ।

 जम्मू
 पर

 कश्मीर  को  एक  इकाई  मान  कर  अनुदान  दिया  जाता  है  जबकि  वहां  तीन

 इकाइयां  हैं
 :

 जम्मू  ,  कश्मीर  प्रौढ़  लद्दाख  हैं  ।  होना यह  चाहिए  कि  श्राप  जो  भी  अनुदान  दें

 इकाई  की  कितना  दिया  जाये  यह  पहले  से  निर्धारित कर  दें  ।  गजेन्द्र गडकर आयोग  ने  भी  तीनों
 के  लिए  अलग-अलग  विकास  ats  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  जो  भ्र भी  तक  पूरी  तरह  लागू

 नहीं
 की

 गई  है  ।  वहां  संतोष  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  एक  सीमावर्ती  राज्य  होने  के  कारण  मैं  चाहता हूं  कि

 वहां  ऐसी  समस्याएं  खड़ी  न  हों  ।  पर  जो  नीतियां  सरकार  बरत  रही  हैं  वे  गलत  हैं  ।

 यही  स्थिति  मणिपुर  की  है  ।  वह  भी  एक  भर्ती  राज्य  है  कौर  वहां  के  लोग  सोचते  हैं
 कि

 जब  तक  हम  भी  नागालैण्ड  इरादी  के  लोगों  के  समान  रुख  नहीं  अपनाते  तब  तक  न्याय  नहीं  मिल

 सकता
 |

 मैं  प्रधान  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  राज्यों  के  मन  से  इस  भावना  को  टूर  किया
 जाये

 कि
 उनके  साथ  पक्षपात  किया  जाता है  ।

 wa  सवाल  है  कि  यह  धन  कसे  जुटाया  जाये  ।  इसके  लिए  उच्चस्तर  पर  मितव्ययता बरती

 जाये
 शर

 यदि  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  किया  जा  सके  तो  इस  समस्या  को  सुलझाया  जा  सकता  है
 |

 मैं  सरकारी  क्षेत्र  के  खिलाफ  नहीं  हूं  अमरीका  तक  को  भी  इस  क्षेत्र  में  अधिकाधिक  जाना

 पड़  रहा  पर  सवाल  तो  यह  है  कि  क्या  लोगों  की  मदद  करनी  चाहिए  भ्रमणा  उन्हें  लूटना

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  सदस्य  होने  के  नाते  मुझे  भी  इसकी  कुछ  जानकारी  है  ।  इनमें

 से  कुछ  पिछले  10  सालों में  30  करोड़  रुपये  की  हानि  उठा  चुके  हैं  तथा  अगले  2-3  सालों में  कौर  10

 से  20  करोड़  तक  की  हानि  होगी  प्रौर  तब  तक  वे  कहीं  समाप्त  ही  न  हो  जायें  ।  यह  क्यों

 चलना  चाहिए
 ?

 क्र  दाताओं  पर  यह  भार  क्यों  ?  पर  फिर  भी  इस  सदन  के  पास  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  के  एक  भी  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  करने  का  समय  नहीं  है  ।  क्योंकि  समिति  का  प्रतिवेदन

 तथा  इसमें.दिए  गये  साक्ष्य  जनता  के  सम्मुख  नहीं  रखे  जाते
 |

 इस  कारण  इन  उपक्रमों के  लोग  किसी  बात
 की  परवाह  नहीं  करते  ।

 यदि  सरकारी  उपक्रमों  को  जनहित  का  उपक्रम  बनाना  चाहते  हैं  तो  इनमें  सुधार  करने

 के  लिए  शाप  को  बुनियादी  निर्णय  लेने  होंगे  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  को
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 जनता  में  परिचालित  किया  जाये  जिससे  कि  इन  पर  कोई  अंकुश  लग  सके  ।  ब्रिटेन में  ऐसा  किया  गया

 है  प्र  इसका  उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ा

 मंत्री  महोदय  को  भी  इस  समिति  की  बैठकों  में  बुलाया  जाये  क्योंकि  जब  भी  कोई  सवाल  पुछा

 जाता  है  तो  अधिकारी  कहते  हैं  यह  मंत्री  महोदय  के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  के  समिति

 में  आने  में  नगर  कूछ  वास्तविक  कठिनाइयां  हैं  तो  उसकी  प्रक्रिया  में  कुछ  सुधार  किया  जा  सकता

 हमें  अधिकाधिक  भर-सरकारी  क्षेत्र  के  लोगों  अथवा  गैर-श्रधिकारी  वर्ग  के  लोगों

 को
 सरका  री  क्षेत्र  की  कम्पनियों  से  सम्बन्धित  करने  का  प्रयत्न  करना  क्योंकि ats  के  अधिकतर

 सदस्य  अधिकारी  वग  के  लोग  हैं  कौर  उनके  पास  समय  नहीं  होता  तथा  इस  कारण  बे  अपने  भ्र धि कार

 प्रबन्धकों  को  सौंप  देते  हैं  are  वे  सुपर  बिड़ला  waar  सुपर  टाटा  बन  जाते  जिनकी  उपक्रम  में  कोई

 दिलचस्पी नहीं  जनता  का  पैसा  होने  के  कारण  वह  किसी  का  पैसा  नहीं  हम  देखते हैं  इन

 क्रमों में  यद्यपि  4,000  करोड़  की  धन  राशि  लगी  हुई  है  पर  फिर  भी  वे  घाटे  में  चल  रहे  इस  वर्ष

 यह  घाटा  40  करोड़  रुपए  था  |  यदि  यह  रुपया  बैक  में  भी  डाला  जाता  तो  प्रतिवर्ष  200  करोड़  मिलता

 श्री  भगवती  ने  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  बड़े-बड़े  कारखाने  होने  के  कारण  यह  हानि  है  ।  पर

 बात  यह  है  कि  जिस-जिस  उद्योग  को  भी  सरकार  ने  हाथ  में  लिया  उस-उस  उद्योग  में  ऐसा  ही  ga

 है  ।  भारी  उद्योगों  को  ही  देखिए  रुरकेला  wear  दुर्गापुर  की  तुलना  में  टाटा  का  यद्यपि  वह

 बहुत  पुराना हो  चुका  अधिक लाभ  उठा  रहा  है  ।  ऐसा  क्यों  इस  पर  गहराई  से  सोचना  चाहिए  तथा

 सरकार को  इस  हानि  पर  प्रभावकारी  रोक  लगानी  चाहिए  |

 यह  सही  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  एयर  इंडिया  जेसे  उपक्रम  पर  वह  यह  सब  कठिन

 योगिता  के  कारण  ही  कर  सका  है  |  प्रतियोगिता  उन्नति  का  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्र  हमेशा  इससे

 बचता  पाया  है  |  वास्तविकता  यह  है  कि  निजी  क्षेत्र  वाले  यह  चाहते  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  प्रतियोगिता  में

 सामने  जाएं  क्योंकि  तब  वे  सरकारी  क्षेत्र  की  उत्पाद  लागत  अधिक  होने  के  ऊंची  कीमत  तय  किए

 जाने  पर  भ्रमित  लाभ  उठा  सकेंगे  |  इसलिए  जब  तक  सरकारी  क्षेत्र  निजि  क्षेत्र  से  प्रतियोगिता  न  कर  सके

 उसे  ard  नहीं  कराना  चाहिए  ।  हम  सब  निजि  एकाधिकार के  विरुद्ध  हैं  पर  सरकारी  एकाधिकार भी  कभ

 बुरा  नहीं  है  ।  क्योंकि  उसके  खिलाफ  हम  लड़  नहीं  सकते  |  सरकार  को प्रतियोगिता में  उतर  कर

 ही  मैदान  में  ara  चाहिए  ।  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  द्रमुक  उद्योग  को  सरकार

 के  अधीन  ले  लेने  से  लाभ  होगा  ?  यह  काल  सरकार  नहीं  वरन्‌  एक  स्वतंत्र  न्यायाधिकरण करे

 यदि  श्राप  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  प्रभावशाली ढंग  से  चला  सके  तो  रोको ये  कर  लगाने  की

 यकता न  पड़े  ।

 भारत  को  आजकल  किसी  वाद  की  आवश्यकता  नहीं  है  उसे  तो  केवल  भारतीय  वाद  की

 कता है  ।  प्रधान  मंत्री  महोदय  को  इससे  बड़ी  चिढ़  है  ।  यदि वे  भारतीय  होतीं  तो  ऐसा  न  होता
 ।

 इस

 देश  की  नीतियां  किसी  वाद  के  लाभ  के  लिए  नहीं  होनी  चाहिए  वरन्‌  वह  देश  के  लोगों  के  लाभ  के  लिए

 होनी  चाहिएं  ।

 श्री
 शिवाजी

 राव  देशमुख
 :

 माननीय  सदस्य  को
 कम

 से
 कम

 देश  के
 गरीबों

 का  ध्यान  रखना  चाहिए ।

 श्री  बलराज
 मधोक

 :  मैं  भी  उनमें  से  एक  हूं  ।  प्रधान  मंत्री  महलों  में  रहने  वाली  वे  उनका

 ध्यान  नहीं  रख  सकतीं  ।  वे  नहीं  जानती  कि  गरीब  लोग  क्या  सोचते  हैं  ।

 हमारा  देश  एक  धनी  व्यक्ति  की  भांति  जिसके  पास  मकान  बनाने  के  लिए
 a

 अन्य  सभी  वस्तुएं  हैं  किन्तु  वास्तविक  नहीं  योजना  नहीं  है  ।  erfmr AUNT  स्वरूप वह  भवन  की
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 जगह  टीला  बना  पाता  हमारे  पास  शभ्रच्छी  श्रम  west  लोहा  तथा  इस्पात

 सभी  कुछ  उपलब्ध  जिससे  कि  हम  देश  को  अधिक्  शक्तिशाली  बना  सकते  किन्तु  दुर्भाग्य  से  हमारा

 नेतृत्व  तथा  नीतियां बुरी  हैं  ;  जब  तक  नेतृत्व  तथा  नीतियों  में  परिवर्तन  नहीं  होता  तब  तक  देश  इसी

 प्रकार  की  से  घिरा  Wa:  हर  लोक  हर  जन  कल्याण वादी  जो  कि  श्राम  आदमी

 के  कल्याण की  सोचता  को  नेतृत्व  परिवर्तन  के  लिए  कार्य  करना  है  ।  जब  तक  यह  नहीं  किया  जाता

 तब
 तक

 इस  सदन  में  इस  विषय  में  बोलना  व्यथ  है  ।

 फिर
 भी

 मुझे  भारत  की  नीति  में  विश्वास है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए
 कि  एक  न  एक  दिन  हमारा

 देश  एक  बड़ा  देश  बनेंगा  मैं  तथा  मेरा  दल  काम  करते  रहेंगे  कौर  कछ  दिनों  में  हम  अच्छा  नेतृत्व  प्राप्त  कर
 सकेंगे  ।

 श्री  एस०  कार  दामानी  :  उपाध्याक्ष  सर्व  प्रथम  मैं  माननीय

 प्रधान  मंत्री  को  उनकी  टूर  दर्शाता  जो  कि  बजट  में  दिखाई  गई  के  लिए  बधाई  देता  हूं
 ।

 हरदयाल  देवगण
 :  पूंजीवादी बजट  के  लिए  ?

 श्री  एस०  कार  दाम सान  :  मेरे  विचार  से  बजट  प्रस्तावों  में  उत्पादन  वृद्धि  का  श्रमिक  ध्यान

 रखा  गया  है  ।  इनसे  बचत  को  भी  प्रोत्साहन  मिलता  मैं  इन  प्रस्तावों  का  स्वागत  करता  हूं
 |

 कल  मैंने  भ्रपने  माननीय  मित्र  श्री  रोक  मेहता  तथा  श्री  मी  ०
 रु०  मसानी के  वक्तव्य  को

 भली-भांति सुना  ।  दोनों  wet  शास्त्री  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  इन  बजट-प्रस्तावों  में  कहीं  भी  परिवर्तन  की

 गुंजायश  नहीं  है  ।  परन्तु  यदि  शुद्ध  मन  सें  देखा  जाए  तो  ag  बजट  पहले  बजटों  से  भिन्न  है
 ।

 मैं  श्री  मसानी  की  इस  बात  को  नदीं  समझ  सका  कि  हिस्सों  की  कीमतों  में  कुछ  विशेष  बड़े

 लोगों  ने  हेर-फेर किया  है  बजट  प्रस्तावों  में  प्राय कर  तथा  धन  कर  की  दरों  में  बढ़ौतरी  हुई  यदि

 वे  हिस्सों  की  कीमतों में  हेर-फेर  करे ंतो  उनको  राय-कर  तथा  धन  कर  शरीक  देना  पड़ेगा  ।  मेरे  विचार

 से  हिस्सों  की  कीमतों  को  बढ़ाने  के  कारण  कुछ  ौर  ही  हिस्सों  से  प्राप्त  भराय  में  छूट  की  सीमा
 कर  3,000  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  इससे  मध्यम  वर्गीय  तथा  कम  वाले  लोगों  को  हिस्से  ख  ख़रीदने

 में  उत्साह  पैदा  होता  है  ताकि  उनको  इस  Ge  से  लाभ  मिल  सकेगा  |  cave  है  कि  बड़े  लोगों  द्वारा

 इसमें  हेर  फेर  करने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।

 मुझे  हर्ष  होगा  यदि  श्री  मसानी  इस  चीज  को  साबित  करने  के  लिए  कि  इसमें  बड़े  लोगों  द्वारा

 हेर-फेर  कोई  पत्र  या  श्रमिक  पत्निका  प्रस्तुत  करें  ।

 हमारी  भ्र थे व्यवस्था में  काफी  प्रगति  हुई  है  ।  प्रख्यात कम  हो  गया  है  ।  गत  वर्ष  लगभग  1,850

 करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  हयात  था  |  इस  वर्ष  हमारा  ग्रा यात  1,500 करोड़  रुपये  के  मूल्य  का
 जिससे  350  करोड़  रुपये  का  आयात  कम  हो  गया  है  ।

 इसी  प्रकार  हमारा  निर्यात  भी  काफी  ऊंचे  स्तर  को  छू  गया  है  ।  गत  वर्ष  हमने  1,360  करोड़

 रुपये  की  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात  इस  वर्ष  1,400 करोड़  हो  जायेगा  |  पटसन  तथा  चाय  के  निर्यात

 में  गिरावट  art  पर  भी  हमारा  निर्यात  बढ़ा  है
 ।

 यदि  पटसन  तथा  चाय  की  निर्यात  की  पहले  वाली  ही

 मात्रा  होती  तो  रायात-निर्यात  का  संतुलन  हमारे  पक्ष  में  होता  भ्र  दोनों  के  मध्य  भ्रन्तर  कम  हो

 फिर  गत  वर्ष  यह  प्रतिकूल  व्यापार  संतुलन  500  करोड़  का  था  किन्तु  इस  ad  यह  100  करोड़  से  120

 करोड़  तक  ही  रह  यह  तो  देश  की  एक  बहुत  बड़ी  सफलता  है  |

 बजट  में  प्रधान  मंत्री  ने  चाय  पर  निर्यात  शुल्क  हटा  दिया  है  कौर  पटसन  की  कुछ  वस्तुओं

 पर  भी  ।  इससे  ae  में  चाय  तथा  पटसन  का  निर्यात  बढ़ेगा  ।
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 कई  वर्षों  के  पश्चात  हमारे  औद्योगिक  उत्पादन  में  कुछ  प्रगति हुई
 ।

 गत  वर्ष  में  यह

 शत  बढ़ा  कौर  आगे  भी  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्धि  होगी  ।  सारे  इंजीनियरिंग उद्योग  पूरी  तरह

 से  काम  कर  रहे  श्रागे  एक  साल  तक  के  लिए  भी  इनके  पास  पुरा  काम  है  ।  इससे  सुपुष्ट  होता  है

 कि  औद्योगिक  उत्पादन  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।

 इसी  प्रकार  प्रतिकूल  मौसम  के  बावजूद  हमारा  कृषि  उत्पादन
 10

 करोड़  मीटरी  टन  का  हुआ

 है  मुझे  लगता  है  कि  हमारे  कृषि  उत्पादन  में  ae  वृद्धि  होगी  |

 हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  दशा  में  भी  सुधार  श्राया  है  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा
 कोष

 की
 अदायगी

 करने  के  पश्चात्‌
 भी

 हमारे  पास
 40

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  शेष  बची  हुई  है
 ।

 इन  सब
 बातों

 से  सुपुष्ट  है  कि  हमारी  we  व्यवस्था  प्रगति  कर  रही  है  कौर  जो  प्रस्ताव  प्रधान  मंत्री  ने  बजट  में  किये

 हैं  उनसे  हमारे  उद्योगों  में  प्रगति  होगी  are  बेरोजगारी की  समस्या  पूर  होगी

 लम्बें  समय  से  लोग  मांग  कर  रहे  थे  कि  आयकर  में  छूट  की  सीमा  बढ़ा
 दी

 जाए  जो  कि

 5,000  रुपये  कर  दी  गई  है  ।  इससे  सब  लोगों  को  लाभ  होगा  ।  साधारण  लोगों  तथा  मध्यम  वर्ग  को

 लाभ  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  अगले  वर्ष  इसकी  सीमा  6,000 कर  देंगी  |

 इस
 छूट  में  वृद्धि  से  आ्रायकर  विभाग  को

 भी
 फायदा  होगा

 |
 इससे  प्राय-कर  विभाग  ऊंची  आय  वर्ग  के

 मामलों  को  शीघ्र  निपट  सकेगा  ।  राय  कर  के  विषय  में  मैं  कूछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 प्राइवेट  लिमिटेड

 कम्पनियां  छोटे  उद्यमकर्ताश्रों  द्वारा  चलाई  जाती  जिनको  कि  राय-कर  65  प्रतिशत की  दर  से  देना

 पड़ता है  ।  जबकि  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों को  55  प्रतिशत  की  दर  से  ग्राहक  देना  होता
 65

 प्रतिशत  art  कर  देकर  इन  कम्पनियों  को  लाभांश  का  वितरण  भी  करना  होता  जिस  पर  फिर  कर

 देना  होता  है  ।  इस  प्रकार  से  इन  छोटे  उद्यम कर्ताओं  तथा  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  पर  कुप्रभाव  पड़ता

 पहले  इन  दोनों  प्रकार  की  कम्पनियों  पर  आयकर  की  दर  समान  थी  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि

 प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  पर  राय-कर  की  दर  कम  होनी  चाहिए  ।  मैं  एक  कौर  सुझाव  देना

 समय  पहले  सरकार  ने  श्राय  कर  तथा  प्रत्यक्ष  करों  के  लिए  राजस्व  लेखा  परीक्षा  प्रारम्भ
 की

 थी
 ।

 इसका  उद्देश्य  यह  था  कि  लेखा  परीक्षक  देख  सकें  कि  कर-संग्रहकर्ताओ्ों  ने  ज्यादा-कम  कर  तो  नहीं

 गिनने  में  कोई  गलती  तो  नहीं  wea  तो  उनके  कार्यों  का  विस्तार  हो  चुका  है
 ।

 aa  वे
 भ्र धि कारियों

 के  आयुक्तों  के  निर्णयों  site  यहां  तक  कि  न्यायालयों  के  निर्णयों  में  भी  हस्तक्षेप  कर  लेते

 व्याख्या कर  लेते  कि  किस  प्र  कार  कानून को  लागू  किया  जाना  इससे  कई  कठिनाइयां उत्पन्न

 हो  गई  हैं  राजस्व  लेखा  परीक्षकों  को  केवल  लेखा  परीक्षा  ही  करनी  चाहिए  कौर  कानून  की  व्याख्या

 आदि  में  उन्हें  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  |

 पिछली  बार  आयकर  निर्धारण  के  लिए  समय  नियत  किया  गया  कि  दो वर्ष के
 भ्रमर

 सारे  मामले  निपटा  दिए  जाएं  ।
 इससे  अधिकांश  मामले  निपटा  दिए  जाते  परन्तु  जब  क्या  होता  है

 ?

 श्री  अपीलों  के  निबटारे  के  लिए  समय  सीमा  नियत  नहीं  हैं  ।

 श्रीमान्‌
 जी

 अपीलों  को  कई  वर्षों  तक  लम्बित  रखा  जाता  परन्तु  यदि  उन्हें  एक  निर्धारित

 समय  में  निबटा  दिया  जाये  तो  राजस्व  में  होने  वाली  कमी  से  बचा  जा  सकता  है  ।  यदि  सरकार को  श्रपीलों
 के  निबटारे  के  लिये  कुछ  अधिकारियों  को  नियुक्त  करना  हो  तो  ऐसा  श्रवश्य  किया  जाना  परन्तु

 निश्चित  समय  ates  से  अधिक  एक  वर्ष  होना  चाहिये  जिसमें  अपीलों  को  निबटा  कर  afer  रूप  दिया

 ताकि  उस  प्रगति  में  सारा  कार्य  पुरा  किया  जा  सके  |  की  सीमा  3,000 रुपये  रखी  गई
 जो  व्यक्ति  व्याज  या  लाभांश  द्वारा  3,000  रुपये  प्राप्त  करते  हैं

 उनसे  कर  मूल  साधन  से  काटा  जाता  है

 तो  वे  पैसा  वापिस  लेने  के  लिये  atta  करते  हैं  परन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  3,000 रु०  से  कम  aa  वाले
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 व्यक्तियों  से  यदि  कर  नहीं  लिया  जाये  तो  विभाग  कुशलता  पूर्वक  कार्य  कर  सकेगा  तौर  जनता  को  सरकारी

 सिक्योरिटियों में  पैसा  लागने  में  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 पूंजीगत  मशीनरी  शादी  पर  आयात-शुल्क  275  प्रतिशत
 से  बढ़ाकर  35  प्रतिशत

 कर  दिया गया  है  यदि  सरकार  देश  में  निमित  मशीनरी  ae  संयनत्लों  पर  प्रिक  मूल्य  तथा  विकास

 छूट  दे
 तो

 देश
 की

 बनी  मशीनों  शादी  की  बिक्री  बढ़ेगी  ।  परन्तु  यह  we  उन्हीं  मशीनों  पर  दी  जानी  चाहिए

 जो  अब  आयात
 की

 जाती  हैं
 ।

 यह  मेरा  सुझाव है  ।

 aa  में  रुई  के  आयात  से  सम्बन्धित  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  प्रति वर्ष
 100

 करोड़  रुपयों
 की

 रुई  करते  हैं  तथा  विश्व  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  प्रति  एकड़  150  पौंड  रुई  पैदा  होती  है  जब  कि

 मिश्र  इरादी  देशों  में  600  पौंड  होती  है  ।

 श्रीमती शारदा  मुकर्जी  :  माननीय  सदस्य  ने  कपड़ा-उद्योग  ही  क्यों  दूसरे  उद्योग
 भी

 तो

 श्री  एस०  करार  दामानी :
 मैं

 दूसरे  राय-कर  निर्यात  क्षमता  इरादी  के  बारे

 में  कहू  चुका हूं  ।  aa  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  हमारे  देश  में  yal  कपड़ा  उद्योग  सबसे  पुराना  उद्योग

 है  पौर  1
 करोड़  से  श्रमिक  व्यक्ति  इस  उद्योग  में  कार्य  करते  हैं  परन्तु  हमारी  सरकार  20,000  एकड़

 के  विकास के  लिए  50,000  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  करती  है  जो  सन्‌  1960  में  भी  वही  थी  कौर

 गत  10
 वर्षों  से  कपास  उत्पादन  में  वुद्धि  नहीं  हो  रही  है  परन्तु  यदि  हम  आयात  करने  के  स्थान

 पर

 भ्रमित  धन-राशि  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये  लगायें तो  100  करोड़  रुपयों  की  विदेशी  मुद्रा  जो  हम

 व्यय  करते  उसे  बचा  सकते  हैं  |

 ae  में  मैं  उत्पादन  शुल्क  के  बारे  में  कछ  कहना  राजकोष  को  प्रति
 1500

 करोड़

 रुपये  उत्पादन  शुल्क  से  मिलते  परन्तु  वर्तमान  धन  एकत्रित  करने  के  तरीके  को  यथा  मूल्य  एकारांत

 करने  के  तरीके  में  परिणत  कर  दिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  यदि  कोई  2  रुपये  कीमत  की  सुपर फाइन

 मलमल  खरीदता  है  तो  उसे
 8  उत्पादन  शुल्क  देना  पड़ता  जो

 6
 रुपये  की  कीमत  की

 सुपरफाइन  पाप्लीन  खरीदता  है  उसे भी  8  उत्पादन  शुल्क  देना  पड़ता  है  कौर  यह  गरीबों  पर  एक

 भार  हैरत  यथा  मूल्य  पधार  पर  शुल्क  लगाना  चाहिये  ।

 यदि  बिक्री  कर  को  उत्पादन  शुल्क  के  साथ  मिला  दिया  जाये  तो  निर्बाध  व्यापार  होगा  कौर

 अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  बिक्रीकर  में  किसी  प्रकार  कोई  जैसा  कि  हम  सब  जानते

 नहीं  होगी  ।

 श्रीमती  नीलेंथ  कौर  :  मैं  सुना  als  करती  हूं  प्र  बोलती  कम  हूं  ।  मैंने  यहां

 सदस्यों  को  ध्यान  पूर्वक  सुना  है  तथा  सभा  के  बाहर  भी  देश  वासियों  को  सुना  चाहे  वह  उद्योग-क्षेत्र

 में  हों  या  कृषि  में  ।  सभी  को  सहायता  ale  राहत  की  भ्रावश्यकता  उनकी  यह  शिकायत कि  उन  पर

 बोझा  बहुत  भ्रमित  है  उनकी  तकलीफ  को  दूर  करने  के  लिये  वचन  दिये  जाते  हैं  परन्तु  तक  इस  विषय

 में  उनके  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 देश  के  वे  व्यक्ति  जिनका  हाथ  सत्ता  में  हैं  वे  ही  खुशहाल  कौर  समृद्ध  हैं  प्रौढ़  देश  में  हर  व्यक्ति

 का  सत्ता  प्राप्त  करने  का  ही  झुकाव  है  ।  यदि  कोई  व्यापारी  जब  तक  सत्ता  में  कोई  हिस्सा  नहीं

 रखता  है  तब  तक  वह  प्र्च्छा  व्यापारी  नहीं  बन  सकता  है  |

 मैं  भी  किसान  परिवार  से  सम्बन्ध  रखती  हूं  site  मैंने  क्रान्तिਂ  के  बारे  में  बहुत

 चढ़ा  कर  की  गई  बातें  सुनी  हैं  परन्तु  जब  भी  मैंने  प्रति  वर्ष  इस  सभा  के  समक्ष  सत्य  बातें  लाने  की  कोशिश

 की  है  इन  सत्य  बातों  पर  सरकार  ने  कोई  विचार  नहीं  किया  है  ।
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 कृषि  क्रान्ति  के  बारे  में  प्रत्येक  व्यक्ति  के  bik  से  किसानों  को  सहायता  देने  की  ताईद
 की

 जाती

 है  परन्तु  इन  सब  बातों  के  उपरान्त  किसान  को  कष्ट  ही  दिया  गया  है
 |

 दिल्‍ली  के  श्रास-पास  कल  की  श्रोलावृष्टि  से  फसल  को  कितना  नुकसान  होगा  यह  west

 से  पता  चलेगा  ।  इस  पर  किसानों  को  प्रति  व्यक्ति  के  हिसाब  से  50  रुपये  दे  दिये  जायेंगे  कौर  नये  बीजों

 से
 उत्पन्न

 फसल  पर  सरकार  कर  लगा  देगी  ।  जब  नये  बीज  का  प्रयोग  किया  जाता  है
 तो

 कितनी

 त्रुटियों  का  rag  होता  है  परन्तु  जब  अच्छी  फसल  होती  है  तो  उसी  को  आधार  मान  कर  सरकार  कर
 लगा  देती है  ।  सरकार  को  कम  कौर  अधिक  पैदावार  वाले  क्षेत्रों  को  ध्यान  में  रखकर  कर  लगांना  चाहिये

 ।

 हम  कहते  हैं  कि  बैलो  को  हटाकर  हम  यंत्रों  से  कृषि  उत्पादन  करके  विकास  करेंगे  परन्तु

 पेट्रोल  कौर  डीजल  महंगे  होते जा  रहे  हैं  तथा  प्रत्येक  किसान  ट्रेक्टर  खरीद  भी  नहीं  सकता
 ।  उर्वरक

 भी  बहुत  महंगे  हो  रहे  हैं  ।  सन्‌  1969  में  17  रुपये  की  कीमत  उर्वरक  के  थैले  के  इस  समय

 28  रुपये लगते  हैं  ।

 मेरे  कतिपय  मित्र  मनो रंज नार्थ  जापान  कौर  भ्र मे रिका  जाते  हैं  तथा  कहते  हैं  कि  अध्ययन  करने

 के  दृष्टिकोण  से  यात्रा  पर  जाते  यहां  लौटकर  अमरीकियों  कौर  जापानियों  की  प्रगति
 की

 बात

 बताते  हैं  परन्तु  उन्हें  यह  मालूम  नहीं  कि  वहां  के  किसानों  को  कितनी  सहायता  मिलती  है  ।

 किसी भी  5000  रु०  से  अधिक  राय  वाले  किसान  पर  कर  लगाया  जाता  है  कौर  देश के

 विभिन्न  राज्यों  में  कर-निर्धारण  करने  वाले  कार्मचारी  गये  हुये  हैं  akc  वे  कहते  हैं  कि  यदि  किसी  के

 5,000  रुपये  बैक  में  जमा  हैं  तो  वह  16  लाख  रुपये  की  राशि  पर  ब्याज  है  इसलिये  उसकी  संपत्ति  14

 लाख  रुपये  की  मानकर  उस  से  few  राशि  पर  कर  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 मैं  महरौली  के  are  पास
 की

 भूमि  का  उदाहरण  दूंगी
 ।

 कुछ  व्यापारी काले
 धन

 को
 श्वेत  धन  में  परिणत  करने  के  उद्देश्य  से  वहां  भूमि  खरीदते  हैं  ale  किसान

 जिसका
 कि  एक  मात्र

 धंधा  खेती  2,  वह  वंचित  रह  जाता  है  क्योंकि  प्रति  एकड़  जमीन की  कीमत  10,000  रुपये  तक

 होती है  ।  एक  व्यापारी  बम्बई  से  तथा  दूसरा  कलकत्ता  से  पाया  ौर  2-3  एकड़  जमीने  खरीद  ली
 |

 मैं  इस  सभा  में  देश  के  समस्त  किसान  समुदाय  के  हित  में  कहती  हूं  कि  उन्हें  अपनी  पार्टी  कौर
 नेताओं

 को  साहस  के  साथ  देश  के  प्रति  वफादारी  रखते  हुये  इस  wears की  बात  कहनी  चाहिये
 ।

 aq  मैं
 चुनाव  क्षेत्र  की  बात  कहना  चाहती  हूं  जिला  पटियाला  में

 झूमर  क्षेत्र  में  फसल  प्रो  सम्पत्ति  को  भारी  नुकसान  पहुंचा  है  ।  सारे  पंजाब में  कुल
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 लाख
 रुपये

 का  नुकसान  पहुंचा  है  शर  इ  समें  से  अकेले  संगरूर  क्षेत्र  में  लगभग  610  लाख  रुपये  का  नुकसान  हुआ  है

 इस  सम्बन्ध  में  25  करोड़  की  सहायता  की  मांग  की  गई  है  जब  कि  सहायता  केवल
 5  करोड़  रूपये

 की  ही  दी  गई  है  जो  कि  बहुत  पर्याप्त  है  ।  उस  क्षेत्र  में  जलमग्न  की  समस्या  बरसों  से  चली  रही

 है  जिससे  किसानों  को  बड़ा  नुकसान  उठाना  पड़ता  है  ।  अरब मैं  चण्डीगढ़ के  प्रश्न  को  लेती  हूं  ।

 दर्शन सिंह  फेरू मान  ने  तड़प  तड़प  कर  अपनी  जान  दे  दी ।  प्रधान  मंत्री  कहती  रहीं  कि  वह

 धमकी  के  ५  नहीं  झुकेंगे
 ।  किन्तु  बाद  में  उन्हें  संत  फतेह  सिंह  की  धमकी  के  चनाब  झुकना  पड़ा

 |

 सरकार  कहती  वै थ् और  करती  कुछ  सरदार  दर्शन  सिंह  फेरूमान  के  त्याग  कौर  बलिदान  की

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  उन्होंने
 भ्रपने  जीवन  के  मूल्यवान  23  वर्ष  जेलों  में  बिताये  ।

 जब  माननीय  बलिदान  का  प्रश्न  आता  है  तो  सरकार  को  मामले  पर  गंभीरता  से  विचार  करना
 चाहिये

 गंगा  नगर  में  जो  कुछ  चाहे  उसके  10
 प्रतिशत

 की
 कौर  भी  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  नहीं

 किया गया  है  ।
 समाचार  में  सारी  बातें  नहीं  कराती  हैं  ।

 समस्या  का  सामना  करके  ही  उसको

 136



 20  1891
 —_—

 सामान्य  चर्चा

 हल  किया  जा  सकता  है  ।  जब  यहां  गंगा  नगर  का  उल्लेख  किया  जाता  हैं  तो  वह  मुस्कराती  हैं  ।  मै

 समझती  हूं  इन  मामलों  पर  अधिक  गंभीरता  पूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिये
 ।

 श्री  भगवती
 :

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  इस  बजट  का  देश  भर  में  स्वागत  किया

 गया  जैसा  कि  उन्होंने  बताया  बजट  के  दो  उद्देश्य  हैं
 :

 श्रमिक  विकास  तथा  सामाजिक  न्याय  |

 यदि  एक  ait  धन  बर्बाद  किया  जाता  है  तो  दूसरी  प्रोर  के  लोगों  पर  इसका

 पड़ेगा  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  हमारे  सभी  वर्गों  के  लोगों  ate  सभी  प्रदेशों  को  समान

 भ्र वसर  मिलें  कौर  राष्ट्रीय  धन  में  उनको  समान  हिस्सा  मिले
 ।

 इसके  साथ  ही  हमें  प्राथमिक  विकास  पर  भी  बल  देना  चाहिये  हमारी  श्रथंव्यवस्था  बहुत

 पिछड़ी हुई  है  ।  इसके  लिये  हमें  साधन  जुटाने  के  साथ-साथ  जनता  में  पर्याप्त  जोश  पैदा  करना  है
 ।

 श्री  मधोक  ने  कहा  कि  भारत  को  समाजवाद  या  पूंजीवाद
 की  आवश्यकता नहीं

 भारतीयवाद की  आवश्यकता  है  ।  समाजवाद  एक  निश्चित  विचारधारा है  |  यदि  हम  जनता को

 प्रेरित  करना  चाहते  हैं  तो  हमें  उनके  सामने  निश्चित  निश्चित  कार्यक्रम  को  रखना

 होगा ।  हमें  अपने  देश  में  समाजवाद  को  एक  राष्ट्रीय  उद्देश्य  के  रूप  में  स्वी  कार  करना  होगा
 ।  हमारे

 पास  जो  जन  शास्ति  है  उसको  हमें  देश  की  पैदावार  बढ़ाने  के  लिये  प्रयोग में  लाना  है  ।  इसके  लिये  हमें

 प्रगतिवादी  शक्तियों  को  संगठित  करना  होगा  ।  राजनीतिक  दलों  को  एक  सामूहिक  कार्यक्रम

 भ्रंपनाना  चाहिये  कौर  उसे  क्रियान्वित करना  चाहिये  ।

 हमारी  अनेकों  समस्याएं  हैं  ।  भ्रमण  देशों  के  मुकाबले  हमारी  प्रति  व्यक्ति  भूमि  तथा

 संसाधनों  की  उपलब्धता बहुत  कम  रोज़गार  के  नये  श्रवसर  बनाये  बिना  भूमि
 की  सदस्यों  का

 हल  नहीं  किया  जा  सकता ।  श्रमिक  विकास  के  बिना  बे  रोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  की  जा  सकती

 यदि  राजनीतिक दल  एक  दूसरे  पर  कीचड़  ही  उछालते  रहेंगे  तो  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकेगा

 कार्यक्रमों की  क्रियान्विति  के  लिये  हमें  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  करना  होगा  |

 यदि  हम  अपने  देश  में  आधुनिकीकरण  करना  चाहते  हैं  तो  कृषि  क्षेत्र  के  Ho  लोगों  को  उद्योगों

 में  ले  जाना  होगा  80  प्रतिशत  जनसंख्या  को  कृषि  से  रोजगार  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  हमें नये

 उद्योग  स्थापित  करने  होंगे  ।
 भूमि

 की
 समस्या  को  हल  करने  के  लिये

 हमें  हल  चलाने  वालों  को

 भूमि  देनी  होगी  ।

 किन्तु  श्रावश्यकंता  खाद्यान्नों  से  भिन्न  खाद्य पदार्थों  का  उत्पादन  बढ़ाने की  है  ।  खाद्य

 पदार्थों
 मैं  प्रोटीन  की  मात्रा  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ताकि  हमारे  बच्चों  का  अच्छा  विकास  हो  ।  सोयाबीन

 में
 प्रोटीन  की

 काफी  मात्ना  होती  है  ate  शाकाहारियों  को  उसे  श्रवश्य  लेना  चाहिये  ।  इस  देश  में
 मछली

 कौर  गोश्त  के  उत्पादन  पर  पर्याप्त  बल  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  का  भ्रामरी  हूं  कि  उन्होंने  श्रीराम  के  लिये  पैकेज  कार्यक्रम  की  घोषणा  की  ।

 मेरी  उनसे  यही  प्रार्थना  है  कि  उस  कार्यक्रम  को  शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जाये  ।  जहां  तक  उत्पादन  शुल्क

 का  सम्बन्ध  इसमें  चाय  के  ऊपर  जो  वृद्धि  की  गई  है  उसका  खण्ड  5  कौर  4  में  बीच  के  दर्जे  की  चाय

 पर  बुरा  भ्र सर
 पड़ेगा

 ।  चाय  पर
 से

 जो  निर्यात  शुल्क  हटाया  गया  है  उसके  लिये  मैं  सरकार  का  धन्यवाद

 करता  हूं
 ।

 किन्तु  उत्पादन  शुल्क  में  की  गई  वृद्धि

 की  श्राय  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  |

 या
 को  वापस  ले  लिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  श्रीराम  सरकार

 के  लिये
 हमारा  देश

 इस
 समय  एक  राजनीतिक  संकट  सें  गुजर  रहा  हैं  ।  इस  संकट  का  मुकाबिला  करने

 सभी
 प्रगतिवादी  शक्तियों  को  संगठित होना  चाहिये  ।
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 हमें  समझ  लेना  चाहिये  कि  यदि  इस  समय  हम  उचित  कार्यवाही  करने  से  चूके  तो  इतिहास

 हमें  कभी  क्षमा  नहीं  करेगा
 ।

 अपनी  अर्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  हमें  कोई  क्रान्तिकारी

 कार्यवाही  करनी  रूढ़िवाद  से  मुक्त  होना  होगा  ।  मैं  भी  अपने  देश  के  लिये--उसकी समृद्धि

 के  लिये--उन्हीं  शब्दों  में  प्रार्थना  करता  हूं  जिन  शब्दों  में  विश्व  कवि  रवीन्द्र  नाथ  ठाकरे  की  थी

 mata हे  प्रभो  '  मेरा  देश  ऐसा  हो  जहां  हमारा  मानस  सभी  प्रकार  के  भय  से  मुक्त  ज्ञान  बन्धन

 हीन  जहां  साम्प्रदायिकता श्रथवा  समुदाय  वाद  की  तंग  दीवारें  न  हों  तथा  जहां  सच  का  बोल  बाला

 जहां  कार्य  कुशलता  में  प्रवीणता  प्राप्त  करने  के  लिये  थक  परिश्रम  किया  जाये  जहां  हर  चीज  का

 निर्णय  युक्तिसंगत  हो  तथा  पुरानी  आदतों  अथवा  परम्पराश्रों  का  रूढ़िवाद  न
 जहां  विचार

 संकीर्णता  न  जहां  हर  प्रकार  की  स्वाधीनता  का  साम्राज्य  हो  ।

 श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  गत
 9  महीने से  बड़े  ज़ोरों  का  प्रचार

 किया  जा

 रहा  है  कि  समाजवाद  लाया  जा  रहा  हैं  उस  दिन  की  प्रतीक्षा--बजट  पेश  किये  जाने  वाले  दिन

 की  प्रतीक्षा--बड़ी बेसब्री  से  कर  रहे  थे  ।  हमें  आशा  थी  कि  इस  बार  का  बजट  गत  वर्षों  के  बजट  सें

 कुछ  भिन्न  होगा  क्योंकि  wa  तो  प्रधान  मंत्री  स्वयं  वित्त  मंत्री  भी  हैं  कौर  श्री  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 किसी  प्रकार  भी  बाध्य  नहीं  कर  सकता  |  परन्तु  इस  बजट  को  देख  कर  हमें  बड़ी  ही  निराशा हुई  है

 क्योंकि  इस  बार  भी  हमें  कोई  विशेष  परिवर्तन  दिखाई  नहीं  दिया  ।  इस  बारे  में  श्री  अ्रशोक  मेहता  तथा

 श्री  मसानी  भी  शापने  विचार  व्यक्त  कर  चुक  हैं  ।  मैं  मानती हूं  कि  हम  बजट  में  निर्धन  लोगों  के

 कल्याण के  लिए  कुछ  कार्य  किये  गये  हैं---यह  बड़ी  अच्छी  वात  परन्तु  इससे  इस  समस्या  की  जड़  में  नहीं

 पहुंचा  जा  सकता  इन  उपायों  से  कोई  मामूल  भूत  परिवर्तन  नहीं  होता  जिससे  निर्धन  लोगों  की  स्थिति

 में  कोई  सुधार  हो  सके  ।  प्रधान  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  निर्धन  लोगों  की  आवश्यकताओं

 को  ध्यान  में  रखकर  नीतियां  बनाना  श्रनिवाये  है ।  ऐसी  कार्यवाहियां करनी  होंगी जो  गरीबों  का

 कल्याण  करने  के  साथ-साथ  उत्पादन  की  गति  को  भी  बढ़ायें  पी  उनके  इस  कथन  में  कोई  दोष  नहीं

 निकाल  सकता  ।  सरकार  की  प्रचार  व्यवस्था  बड़ी  सशक्त  है  |  इस  संबंध  में  कहा  गया  है  कि  इस

 बजट  द्वारा  इस  दशक  के  लिये  एक  नया  दौर  आरम्भ  किया  गया  जुलाई  1969 से  घटी  जा  रही

 राजनीतिक  घटनाओं  को  सब  समझते  हैं  तथा  si  से  उन्होंने  अपना  पद  सम्भाला  है  देश  में  सामाजिक  न्याय

 तथा  समाजवाद  का  एक  युग  आरम्भ

 मैं  तो  केवल  यही  कहना  चाहती  हुं  कि  इस  बात  को  लोग  स्वयं  देखें  कि  क्या  इस  बजट  में  वस्तुतः

 ही  कोई  विशेष  परिवर्तन  मिलता  है
 ?

 वास्तव  में  कोई  नीति  परिवर्तन  हुमा  है
 ?

 कुछ  श्र्थंशास्त्रियों

 का  विचार  है  कि  समाजवाद  के  उद्देश्य  की  पति  के  लिये  इस  बजट  में  गलत  हिसाब-किताब  लगाया

 गया  है
 ।

 जहां  तक  गरीबों  का  संबंध  है  जोकि  पहले  ही  कम  aa  पाते  हैं  उन  पर  कौर  अ्रधिक  भार  पड़ेगा

 कयोंकि  मुद्रा  स्फीति  अवश्य ही  होगी  तथा
 इसके  फलस्वरूप रुपये  का  मूल्य  घटेगा ae  समाजिक  तनाव

 बढ़ेगा  ।  इससे  नीति  संबंधी  अस्थिरता  भी  बढ़ेगी  ।

 मुद्रा  स्फीति  का  दूसरा  कारण  राज्यों  द्वारा  किया  जाने  वाला  न्य तर थक  बैंकों  से  अधिक
 धन

 केन्द्र  का  पक्ष  लेने  वाले  राज्यों  द्वारा  अधिक  खर्च  किया  जाना  तथा  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  व्यर्थ  का  खर्चें  किया  जाना  है
 ।

 इसके  परिणामस्वरूप बचत  कम  होगी

 ay  1965-66
 में  समाप्त  होने  वाले  दशक  में  बचत  की  दर  8  प्रतिशत थी  ।  वर्ष  1966-67

 में  यह  दर  घट  कर  6.  6  प्रतिशत रह  गई ।
 यह  दर  कुछ  बढ़ी  परन्तु इस  बजट  से  यह  प्रतीत

 नहीं  होता  कि
 इस

 दर  में  कोई  उल्लेखनीय  वृद्धि  होगी  ।
 पुरानी  नीति  के  कारण  पंजी  व्यय  बढ़ा  बचत
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 20  1891
 कती  स  चर्चा

 कम  हुई  थी  तथा  इस  प्र  कार  पूंजी  की  कमी  पड़ने  के  कारण  प्रगति  में  बाधा  पड़ी  थी  ।  mae  समझती

 है  कि  वही  नीति  काम  देगी  कौर  इसमें  कोई  उल्लेखनीय  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 निर्धन  लोगों  की  भलाई  के  संबंध  में  बात  करते  हुए  मुझे  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  कि

 कितने  विभिन्‍न  कर  उन  पर  लगाये  गये  हैं  ।  मिट्टी  के  पेट्रोल
 पर

 लगे

 शुल्क  तथा  रेल  भाड़े  में  हुई  वृद्धि  से  सामान्य  उपभोक्ताओं  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों
 पर  ही  बोझ

 पड़गा  |

 इस  बजट  में  अ्रतिरिकत  प्रत्यक्ष  तथा  परोक्ष  कर  लगाकर  170  करोड़  रुपये  का  राजस्व  प्राप्त

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  उत्पादन-शुल्क से  135  करोड़  रुपये  तथा  सीमा  शुल्क  से  20  करोड़

 रुपये  जिसका  भ्रम  है  कि  अधिकतम  राजस्व  परोक्ष  करों  से  प्राप्त  होगा  ।  यह  कहा  गया  है  कि  उन्होंने

 ऐसी  वस्तु भों  पर  कर  लगाने  का  प्रयास  किया  है  जिससे  निधन  तथा  सामान्य  लोगों  पर  भार  न  पढ़े ं;

 परन्तु  ऐसे  परोक्ष  कर  तो  सर्वाधिक  कष्ट  प्रद  होते  हैं
 ।

 लोग  उन्हें  देख  भी  नहीं  पाते  परन्तु  उन्हीं  से  मूल्यों

 में  वृद्धि होती  है  ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  श्रायकर  में  कुछ  छूट  देना  समाजवाद  की  एक  महान  कदम  है  ।

 इस  थोड़ी  सी  रियायत  के  लिये  मैं  प्रधान  मंत्री  का  धन्यवाद  करती  हूं  परन्तु  इस  रियायत  से  बहुत  लोगों

 का  भला  नहीं  होगा  |  बूथलिज्ञम  समिति  ने  7500  रुपये  तक  छूट  देने  की  सिफारिश  की  थी  we  वहीं

 किया  जाना  चाहिये था  ।  उन्होंने क्यों  नहीं  किया  ।  फिर  40,000  तथा  इससे  ऊपर  की  पर  आयकर

 बढ़ाया  गया  यह  भी  एक  अच्छी  समाजवादी  कार्यवाही  है  ।  परन्तु  फिर  दोष  कहां  दोष  प्रशासन

 में  इस  राशि  को  एकत्रित  करने  में  दोष  रहेगा  :  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  बड़े  बड़े  जिसका

 नाम  एकाधिकार  आयोग  की  रिपोर्ट  में  भ्राता  जो  धन  का  केन्द्रीकरण करते  उन  पर

 इस  का  क्या  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 मैं  मानती हूं  कि
 93.  5

 प्रतिशत  से  म्यूजिक
 की

 दर  नहीं  रखी  जानी  चाहिये

 परन्तु  क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  इस  दर  का  कितने  लोगों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  तथा  इस  से  सरकार  को  कितनी

 धनराशि  मिलेगी  ?  हमें  डर  है  कि  इस  कार्यवाही  से  कालेधन  को  एकत्रित  करने  की  प्रवृति  को  बढ़ावा

 मिलेगा  जिससे  कि  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  पर  भारी  कुप्रभाव  पड़ेगा  ।  श्री
 :  इस  सम्बन्धी सभी  कमियों

 को  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।

 व्यक्तिगत तथा  परिवार  सम्पत्ति  पर  भी  कर  लगाया  गया  है  परन्तु  नियमित  सम्पत्ति  को  छोड़

 दिया गया  है  ।  बड़े-बड़े  उद्योगपति  अपने  निजी  नामों  में  सम्पत्तियां  नहीं  रखते  ।  इस  प्रकार  उनकी

 सारी  सम्पत्ति  उपरोक्त  कर  से  बची  रहेगी
 |

 यह  इस  कार्यवाही  में  बड़ा  भारी  दोष  पैदा  करेगा  जिसे  दूर

 किया  जाना  चाहिये  ।  ate  भी  aren  दोष  हैं  जिन  में  से  मैं  कूछ  एक  का  ही  वर्णन  कर  सकेगी  |  एक  अन्य

 बड़ी  त्रुटि  यह  है
 कि

 विशेष  रूप  से  गैर  सरकारी  कम्पनियों  के  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  संबंध  में  समुचित

 ढंग  से  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है
 ।

 उदाहरणार्थ  एक  व्यक्ति
 10

 लाख  रुपये  से  मकान  को  किन्हीं

 शेयरों  के  बदले  में  किसी  कम्पनी  को  स्थानान्तरित  कर  सकता  है  कौर  उस  कम्पनी  पर  सम्पत्ति  कर  नहीं

 लगेगा  ।
 शेयरों  पर  सम्पत्ति  कर  लगाने  से

 भी
 उचित  राशि  नहीं  मिलेगी  क्योंकि  शेयरों

 की
 मूल्यांकन  के

 लिये  उपयुक्त  प्रबन्ध  नहीं  किये  गये  हैं  ।
 इसी  प्रकार  करों  से  बचने  के  लिये  प्रणाली  में  अनेक  त्रुटियां  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  धन  जमा  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  नये  उपाय

 किये  हैं  यह  भी  अच्छी  कार्यवाही  है  ।  जैसे  लाख  रुपएपर  सम्पत्ति  कर  नहीं  लगेगा  तथा  इस  जमा

 धनराशि  से  प्राप्त  राय  के  3000  रुपयों  पर  राय  कर  भी  नहीं  लगेगा  ।  माना कि  इससे  जमानत  रों

 को  प्रोत्साहन  मिलेगा  तथा  बैंकों  में  रुपया  जायेगा  परन्तु  यह  सब  कुछ  सरकारी  कोष  को  हानि  पहुंचा  कर
 किया जा  रहां  कया  सरकार  के  लिये  ऐसी  कार्यवाही  करना  न्याय  संगत  है  ।
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 General  Discussion  March  11,  1970

 सरकार
 ने

 ऐसे  धर्मा  ट्रस्टों  पर  भी  कर  लगाया  है  जो  इन  ट्रस्टों  को  अपनी  पर  कर  लगने

 से  बचाने  का  साधन  बनाते  हम  इस  कार्यवाही  का  स्वागत  करते  हैं  ।  हम  मनोरंजन  व्यवसाय  पर  भी

 कर  लगाने  का  स्वागत  करते  हैं  |

 उत्पादन में  वृद्धि  हेतु  पूंजी  लगाने को  बढ़ावा  देन ेके  लिये  कई  वर्षों  से  निगमित  कर  में  वृद्ध

 नहीं  की  गई  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  जब  उत्पादन  बढ़  गया  विविधीकरण  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु

 फिर  भी  निगमित  कर  में  वृद्धि  क्यों  नहीं  की  गई
 ?

 क्या  सरकार  ने  इस  से  संबंधति  कमियों  का  पता  लगाने

 तथा  इन्हें  दूर  करने  के  लिये  कोई  प्रयास  किया  ?

 aa  मैं  मुद्रा  स्फीति  के  बारे  में  बात  करती  हूं  ।  गरीबों  के  लिये  श्रत्याधिक  सहायता  दिखाई

 जाती  है  परन्तु  प्रति  वर्ष  मुद्रा  स्फीति  में  वृद्धि  ही  होती  जा  रही  इस  से  हम  सभी  को  हानि  हो  रही  है
 |

 मुद्रा  स्फीति  से  मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  तथा  निश्चित  ars  वाले  लोगों  को  सर्वाधिक  नुकसान  होता

 है  ।  कहा  यह  जाता  है  कि  मुद्रा  स्फीति  कोई  बड़ी  समस्या  नहीं  है  परन्तु  कुछ  समय  तक  मूल्यों  में  स्थिरता

 रखने  के  बाद  मुद्रा  स्फीति  की  प्रवृत्ति  ने  फिर  सिर  उठाया  है  ।  गत  12  महीनों  में  मूल्यों  में  सात  प्रतिशत

 की  वृद्धि हुई  है  इस  से  हमारे  तमाम  विकास  संबंधी  खर्चों  अनुमान गलत  सिद्ध  होगा  इससे

 वेतन  बढ़ाने  की  मांगें  भी  बढ़ेंगी  |

 प्रधान  मंत्री  का  कथन  है  कि  इस  वर्ष  खाद्यान्नों  की  wear  स्थिति  को  देखते  हुए
 225

 करोड़

 रुपये  के  घाटे  की  चिन्ता  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 परन्तु  केवल  खाद्यान्नों  की  उदार  सप्लाई  करने  से  ही  तो

 मुद्रा  स्फीति  नहीं  रुक  जायेगी
 ।

 फसलें  तो  प्र  भी  प्रकृति  की  दया  पर  निसार  करती  हैं
 ।

 कभी  भी  कुछ
 भी  हो  सकता है  ।  कल  ही  भारी  रोला  वृष्टि  हुई  है  जिससे  इस  वर्ष  के  उत्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़ेगा

 |

 उनके  इस  तके  में  कोई  न्यायोक्ति  नहीं  है  ।  सरकार ने  कम  से  100  करोड़  रुपये  को  राजस्व

 प्राप्ति  का  श्रमिक  भ्रनुमान  लगाया  है
 ।

 इस  के  साथ  ही  राज्यों  में  प्रति  वर्ष  अधिकाधिक  घाटा  दिखाया

 जा  रहा है  ।  वे  ford  बैंक  से  अपनी  जमा राशि  से  अधिक  धन  निकालते  हैं  ।  इस  से  मुद्रा  स्फीति  को

 बढ़ावा  मिलेगा  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  हानि  हो  रही  है  तथा  श्राथिक  समीक्षा  के  अनुसार
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 करोड़  रुपये  की  पूंजी  से  चल  रहे  55  उपक्रमों को  वर्ष  1967-68  में  35  करोड़  रुपये  का  घाटा  हु
 |

 aaa  हिन्दुस्तान  स्टील  को  जिस  में  लगभग
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 करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगी  38  करोड़  रुपये
 की  हानि  हुई  ।  यदि  सरकारी  क्षेत्र  की  परियोजनायें  भी  इस  प्रकार  भारी  घाटे  में  चलेंगी  तो  मुद्रा  स्फीति

 में  वृद्धि  तो  होगी  ही  ।

 खेद  है  कि  बजट  मैं  सरकार  ने  कहीं  यह  सं  केत  नहीं  दिया  है  कि  अपनी  श्रथंव्यवस्था  सुधा  रने  के

 लिये  वह  wad  प्रशासनिक  झ्रपव्यय  में  कमी  करने  का  कोई  प्रयास  करेगी  ।  यदि  सरकार  चाहे  तो  वे  इस

 खर्चे  में  कमी  कर  सकती  है  ।  मैं  यदि  उत्तर  प्रदेश  में  बनी  रहती  तो  वहां  कम  से  कम  13  करोड़  रुपये
 की  बचत  करके  दिखाती  जबकि  वहां  का  बजट  केवल  300  करोड़  रुपये  का  है  न  कि  000  करोड़  रुपये
 का  ।

 मुझे  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  निष्कर्ष  निकालना  पड़ा  है  कि  इस  बजट  से  मुद्रा  स्फीति  बढ़ेगी  प्रौढ़  इसे

 रोकने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया
 कल्याणकारी

 योजनाओं से  भी  जो  कुछ  लाभ  लोगों  को  होना

 है  वह  मुद्रा  स्फीति  के  कारण  समाप्त  हो  जायेगा
 |

 राज  देश  में  मुद्रा  के  मूल्य  को  स्थायी  रखने  की  मांग

 है  ताकि  लोगों  को  पता  लगे
 कि

 उनके  रुपये  का  मूल्य  है  ।

 इस  बजट  में  कौर  एक  अदभुत  प्रस्ताव  है  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  राज्यों  के  लिये  स्वविवेक से

 हुई  |  जिस  आयोग  ने  गत  वर्ष  ही  अपना  निर्णय  दिया

 at
 किये  जाने  के  लिये
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 करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  ।

 मुझे  आश्चर्य  है  कि  ऐसी  आवश्यकता  क्यों  उत्पन्न

 तारों  है
 ।

 योजना  झ्रायोग  भी  प्रति  वर्ष  राज्यों  की

 का  पता  लगाता  है  तथा  उनके  लिये  धनराशि  आबंटित  करता  फिर  भी  ऐसा  करने  की  क्या
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 ———  अम्न

 भ्रावश्यकता थी  ?
 मुझे  डर  है  कि  यह  धनराशि  राजनैतिक  पक्षपातपूर्ण  कार्यवाहियों तथा  अन्य

 राज्यों  में  सरकारों  को  गिराने  के  लिये  उपयोग  में  लाई  जायेंगी  ।  यदि  सरकार  के  पास  ऐसे  कार्य
 के

 लिये

 बहुत  रुपया  है  तो  वह  एक  आयोग  नियुक्त  कर  दे  जो  राज्यों
 की

 आवश्यकताओं  का
 पता  लगाकर  उन्हें

 घन  आबंटित कर  दे  ।  प्रधान  मंत्री  के  स्वविवेक  पर  इतनी  धन  राशि  को  छोड़ने  के  प्रस्ताव  का
 मैं

 कड़ा  विरोध करती  हूं  ।

 बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  धन  उपलब्ध  कराने  तथा  उत्पादन
 की

 गति  को  तेज  करने  के  उद्देश्य  को  लेकर  किया  गया  था  क्योंकि  गैर  सरकारी  बैंकों  ने  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्रों  को  धन  देने  से  इन्कार  कर  दिया  था  |  परन्तु  श्रमिक  समीक्षा  में  लिखा  है
 कि

 fora  बैंक  द्वारा
 की  गई  कई  कार्यवाहियों  के  कारण  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  ऋण  देने

 की
 गति

 बढ़ा दी  ।  यह  समीक्षा जून  1968  से  जून  1969  तक  की  है  ।  इस  से  कृषि  क्षेत्र  में  यह  ऋण  राशि
 45

 करोड ़से  188  करोड़  हो  गई  तथा  wa  उद्योगों  के  लिये
 194

 करोड़  से
 294

 करोड़
 शर

 निर्यात  के

 लिये 174  करोड़  से  बढ़कर  255  करोड़  रुपये  हो  गई  |  यह  सब  कुछ  बैंकों कके  राष्ट्रीयकरण  से

 पहले  ही  हो  गया  कौर  यह  उस  समय  शुभ्रा  जब  श्री  मोरारजी  भाई  देसाई  वित्त
 मंत्री  थे  जिन्हें

 पूंजी  पत्तियों  का  मित्र  तथा  गरीबों  का  शत्रु  कहाँ  गया
 |

 परन्तु  मैं  जानना  चाहूंगी  कि  उस
 के  बाद  क्या  हुआ

 ?
 इस
 समाजवादी

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  वित्त

 मंत्रालय  सम्भालने  के  बाद  क्या  इस  अ्रवधि  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  क्या  कृषि
 के  लिये

 व्यवस्था  की  गई  तथा  लघु  उद्योगों  के  लिये  प्रधान  मंत्री  ने  क्या  किया
 ?

 बजट  को  बड़ी  चतुराई  से  तैयार  किया  गया
 ऊपर

 से  तो  यह  बड़ा  समाजवादी  बजट

 दिखाई  देता  है  परन्तु  गहराई  से  देखने  पर  यह  खोखला  दिखाई  देगा
 ।  निष्कर्ष यह  है

 कि  इस  बजट  में

 प्रधान  मंत्री  तथा  उनके  सहयोगियों  द्वारा  दिये  गये  श्राश्वासनों  की  सार्थकता  कहीं  नजर  नहीं  ५ प्रात
 ।

 Shri  Chandrajit  Yadav  (Azamgarh)  :  I  am  happy  to  note  that  the  Budget  for  1970-71

 has  received  favourable  reaction  from  all  corners  excepting  those  people  who  waited  for  the  occa-

 sion  to  criticise  the  Prime  Minister  on  the  hope  that  the  Prime  Minister  would  impose  such

 taxes  which  would  put  burden  on  the  poor  people  of  our  country  or  world,  in  all  her  enthusiasm

 to  bring  in  socialism,  levy  such  heavy  duties  as  may  disturb  the  industrial  set  up  and  obstruct

 the  way  of  progress.  They  were  actually  waiting  for  a  chance  to  creat  misunderstanding  and

 suspicion  in  the  minds  of  the  masses.  But  those  reactionary  and  rigid  forces  were  left  in  utter

 dismay,  Smt.  Tarkeshwari  Sinha  in  particular  has  been  very  much  disappointed  in  this  re-

 gard.

 Mr.  Chairman,  Sir,  if  we  look  at  this  Budget  deeply  and  sincerely,  we  find  that  this  Budget
 would  reflect  general  consciousness  and  hopes  of  the  common  people  at  large.  In  this  Budget
 special  care  has  been  taken  to  show  that  we  have  not  repeated  the  earlier  mistakes  and  we  have

 made  the  people  known  that  it  is  wrong  to  say  that  nothing  has  been  done  in  regard  to  the  up-
 liftment  of  poor  and  to  remove  the  social  imbalances.

 There  is  a  backward  and  weak  section  of  our  society  which  need  special  care  and  protec-
 tion  of  the  Government.  It  is  appreciable  that  several  steps  have  been  suggested  in  the  budget
 for  their  welfare  and  upliftment.  While  preparing  the  budget  care  has  also  been  taken  to  ensure
 that  only  that  section  of  the  society  is  taxed  which  has  been  benefitted  most  during  the  last  two
 decades.  It  has  also  been  kept  in  mind  while  formulating  the  budget  proposals  that  these  pro-
 posals  do  not  in  anyway  slowdown  the  pace  of  development  in  the  country.

 This  budget  has  been  criticised  only  by  those  persons  who  alwaystry  to  find  fault  with
 others.  Shri  Ashoka  Mehta  said  that  although  the  Budget  made  a  provision  for  the  welfare  of
 children  of  the  poor  and  the  backward  people  it  was  very  inadequate  as  the  amount  provided

 h for  this  purpose  was  only  Rs.  4  crores,  whereas  the  number  of  such  children  was  5  crores.  No
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 Uae

 doubt  it  i;  true,  but  at  the  same  time  we  should  realise  that  even  though  the  amcunt  is  small  the

 purpose  it  is  intended  to  serve  is  very  laudable.  Therefore,  instead  of  criticising  the  propose

 measures  we  should  welcome  them.

 Another  good  provision  in  the  budget  is  regarding  the  benefit  of  pension  t  o  the  families

 door  begging of  the  deceased  Government  employees  50  that  they  wil!  not  have  to  go  from  door  to

 for  help.  Although  it  willimpose  a  burden  on  the  exchequer,  it  is  certainly  a  very  good  s  tep

 in  the  very  right  direction.
 ation A  question  has  been  asked  as  to  why  the  corporate  sector  has  been  spared  from  tax

 Shrimati  Sucheta  Kripalani  has  also  asked  so  many  questions  in  this  regard.  In  this  conn  ection,

 1  would  like  to  put  त  counter  question  whether  it  is  not  a  fact  that  for  the  last  three  or  four

 dget.  But  those
 years  the  corporate  sector  has  been  continuously  getting  concessions  in  the  Bu

 concessions  have  been  stopped  this  year.  Is  it  not  a  step  in  the  right  direction  ?

 There  are  several  other  important  provisions  in  the  Budget.  I  would  like  tu  say  that  if
 rove  agricul- we  want  to  eradicate  povecty  frou  the  country,  the  most  important  thing  is  to  imp

 de  irriga- ture.  That  is  why  a  provision  of  Rs.  300  crores  has  been  made  in  the  Budget  to  provi

 tion  facilities  to  farmers.  Certainly  this  is  a  very  important  and  very  laudable  step.

 Slums  are  a  blot  on  the  face  of  our  country.  There  is  a  provision  in  the  Budget  for  slum

 clearance.  Even  th  ugh  the  amount  p-:ovided  for  the  purpose  is  only  Rs.  10  cores,  it  indicates

 the  dicection  in  which  the  Government  want  to  proceed.
 In

 Some  hon.  Members  have  criticised  the  proposed  increase  in  the  excise  duty  on  tea.

 this  connection,  I  would  like  to  say  that  we  have  to  see  as  to  what  is  the  quality  of  tea  which

 has  been  taxed  and  who  are  the  people  consuming  it.  It  is  only  the  high  quality  tea  which  has  been

 taxed  and  which  is  cons.imed  by  few  rich  pe>ple  of  the  country.  Similarly,  th  ere  is  an  increase

 in  tax  on  Kerosene.  | है  is  the  superi--r  quality  oil  and  not  the  cheaper  quality  used  by  the  masses.

 The  impact  of  imposition  of  tax  on  cigarettes  also  does  not  have  any  impact  on  the  masses  be-

 he  critici- cause  the  paar  pe  ple  do  not  consume  cigarettes.  The.efore  I  would  like  to  say  that  t

 sm  in  this  regard  is  not  tenable.
 In  November, A  very  serious  problem  facing  the  country  is  that  of  unemployment.

 1969  there  were  36  lakh  people  registered  with  employment  exchanges.  Naturally,  the  actual

 numbe:  of  the  unemployed  must  have  been  much  more.  This  problem  shou!d  be  tackled  on  war

 footing.  Government  should  see  that  al!  those  registered  with  the  टाए[10% 11161.  exchanges  got

 a  job  within  two  years.  Otherwise  it  is  the  responsibility  of  the  Government  to  feed  those  peo-

 ple.

 Another  serious  problem  which  the  country  is  facing  is  that  of  regicnal  imbalance.  The

 State  Governments  have  ignored  this  problem  on  account  of  political  reasons.  The  time  has

 come  when  the  responsibility  for  removing  the  regional  imbalances  should  not  be  left  on  the

 State  (50४८१1101८1115.  The  Centre  should  itself  take  up  the  responsibility  and  see  that  there  is

 a  balanced  development  of  all  regions.  In  this  connection  the  eastern  districts  of  Uttar  Pradesh

 deserve  s  ecial  consideration.  Patel  Commission  was  appointed  to  look  into  the  problems
 of  that  area.  But  after  Chinese  and  Pakistani The  Commission  submitted  its  report.
 attacks,  our  attention  was  diverted  towards  the  Country’s  defence  and  I  am  sorry  that  it  was

 made  tue  State  Gove:nment’s  liability  to  implement  the  report.  The  State  Government  in  its
 turn  threw  it  in  the  waste  paper  basket.  I  demand  that  the  Central  Government  should  again
 take  the  initiative  to

 implement
 the  Patel  Cominissicn’s  report.

 श्रीमती  सुचेता  कु पाला नी  )  :  मेरे  हस्तक्षेप  करने  पर  दो  कौर  जिलों  को  इस  योजना

 में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  था  किन्तु  दो  वर्ष  कार्य  करने  के  पश्चात  इसे  छोड़  दिया  गया  क्योंकि  केन्द्र
 ने  रुपया  ही  नहीं  दिया  था  i

 Shri  Chandra  Jeet  Yaday  :  She  is  trying  to  defend  Mr.  C.B.  Gupta  alse.  He  himself was  a  member  of  the  Development  Council  The  mone on  the  backward  areas.  y  received  from  the  Centre  was  nct  spent She  is  trying  to  cenceal  this  fact
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 Since  1947  we  have  been  hearing  this  criticism  that  Public  Sector  Industrics  should  be
 closed  down  because  they  are  running  in  loss;  this  is  being  said  more  loudly  after  1952,  when
 these  industries  were  established  on  a  large  scale.  But  only  those,  who  do  not  want  our  country
 to  progress,are  raising  this  voice.  Prime  Ministcr  has  hersclf  stated  that  last  year  Public  sector
 contributed  Rs.  162  Inkhs  in  its  expansion  programme  and  we  are  expecting  that  this  amount
 will  go  up  to  Rs.  202  lakhs  in  the  present  Budget—  an  increase  of  Rs.  42  lakhs.  Public  Sector
 is  increasing  its  profit  and  is  making  progress  by  leaps  and  bounds.  Therefore  the  above  allega-
 tion  is  incorrect  and  this  tyve  of  baseless  criticism  can  not  put  an  end  to  the  Public  Sector.

 This  Budget  is  actually  an  appreciable  and  bold  step  for  remzving  psve  ts  frcm  the  country
 and  for  the  achievement  of  social  and  economic  targets  fixed  by  us  and  also  for  bridging  the  gulf
 between  the  rich  andthe  poor.  But  Budget  alone  can  not  bring  socialism  in  the  country,  neither
 have  we  claimed  that.  Socialism  can  be  breught  by  controlling  the  ec  »nomic  and  social  powers
 as  well  as  by  bringing  more  and  more  sources  of  production  in  the  fold  of  Government.  There-

 fore,  this  Budget  is  a  step  in  the  right  direction.

 Shrimati  Sucheta  Kripalani  has  alleged  that  the  Prime  Minister  has  kept  Rs.  175  crores
 under  her  control  which  will  be  used  for  discrimination  against  the  States.  Planning  Commi-
 ssion  and  Finance  Commissicn  have  both  laid  down  certain  rules  on  the  basis  of  which,  the  in-
 come  will  be  divided  between  the  Centre  and  theState  Governments.  Inspite  of  all  that,
 State  Governments  are  pressing  for  more  &  more  funds.  This  money  will  be  utilised  to  meet
 certain  special  problems  of  the  States  like  drought,  backward  classes  etc.  There  is  no  question
 of  discrimination  against  any-body  and  the  allegation  made  by  the  Hon.  Members  is  politically
 motivated.

 श्री  विकेट  विश्वनाथन  सभापति  इस  बजट  के  दो  भाग  हैं  ।

 एक  भाग  का  सम्बन्ध  प्रधान  मंत्री  से  दूसरे  का  सम्बन्ध  नौकरशाही  से  है
 ।

 प्रथम  भाग  में  प्रधान  मंत्री

 ने  देश  को  एक  नई  दिशा  प्रदान  की  है  ।  उनके  दोष  निकालना  ठीक  नहीं  होगा  वरना  पिछले
 छः

 मास

 से  देश  मैं  जो  उत्साह  की  लहर  दौड़  गई  श्राप  उसे  पहचान  नहीं  पायेंगे  ।  वैसे  दोष  निकालना  सहज

 मैं
 भी

 ऐसा  कर  सकता  हूं  ।  श्री  भ्र शोक  मेहता  ने  जो  दोष  निकाले  हैं  ate  श्रीमती  सुचेता  कु पाला नी

 तथा  श्री  मसानी  ने  जिन  दोषों  की  चर्चा  की  हो  सकता  है  वे  ठीक  हों  किन्तु  पिछले  20 वर्षों से  fare

 मान  देश  के  पिछड़ेपन  को  एक  ही  दिन  में  ठीक  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उन्हें  यह  सब  उत्तराधिकार  रूप

 में  मिला है  ।

 श्री  जी०  भा०  कृपा लानी  :
 किससे  उत्तराधिकार में  मिला  है  ?

 श्री  तैन्ने  विद दना थम
 :  उनसे जो  पिछले  20  वर्षों  में  बजट  प्रस्तुत  कर  रहे  जो  जनता

 के  हितों  के  विरुद्ध  बड़े-बड़े  व्यापारियों  को  छूट  देते  रहे  हैं  ।  थे  व्यापारी  मंत्रियों  को  अनेक  सुझाव  देने  जाते

 हैं  किन्तु  प्रत्येक  बार  वे  अपने  लाभ  की  ही  बात  करते  हैं  ।  केवल  इस  बार  ही  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध

 कुछ  हुआ  है
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  डा०  वी०  Fo  कार  वी०  राव  तथा  योजना  आयोग  के  वर्तमान

 मैन  सरकार  के  परामशंदाता थे  |  पं  ०  जवाहरलाल  नेहरू  की  यह  आदत  थी  कि  किसी  एक  व्यक्ति  पर  यदि

 उनका  विश्वास  जम  जाये  तो  वह  सदा  उसका  विश्वास  करते  थे  ।  उन्होंने  योजना  आयोग  के  भरोसे  पर

 सारा  काम  छोड़  दिया  था  ।  इसका  परिणाम क्या  प  ?  15
 वर्षों  के  पश्चात  अनुभव  gar  कि  सभी

 कुछ  गलत  हो  रहा  सभा  में  भी  इस  की  आलोचना  हुई
 ae

 देश  में  प्रत्येक  स्थान  पर  कहा  जाने  लगा
 कि

 यद्यपि  करों  का  भार  बढ़ता  जा  रहा  है  तथापि  सारा  धन  कुछ  ही  व्यक्तियों  के  पास  एकत्र  हो  रहा

 पहले  तो  पण्डितजी  ने  कहा  कि  सब  कुछ  ठीक  हो  रहा  है  किन्तु  जब  आलोचनायें  बढ़ती  ही  रहीं  तो  उन्होंने
 प्रो  ०

 महलनवीस  को  नियुक्त  किया
 ।

 उनके  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  एकाधिकार  आयोग  तथा  अरन्य

 श्रायोगों  की  स्थापना  की  गयी  कौर  कई  वर्षों  के  पश्चात  लोगों  को  पता  राजनीतिज्ञों  को  पता  चला
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 कि  हम  गलत  दिशा  मैं  जा  रहे  हैं  ।  वर्तमान  प्र  धान  मंत्री  का  दोष  केवल  इतना  ही  है  कि  वह  पिछली
 गलतियों

 को  सुधार  कर  देश  को  नये  पथ  की  जोर  अग्रसर  कर  रही  हैं  ।  इन्दिरा  जी  भी  नौकरशाही  से  बच  नहीं  सकी

 इसीलिये  उन्होंने  एक  बहुत  स्पष्ट  वाक्य  जोड़  दिया  कि  मैंने  अतिशय  दोष  से  बचने  का  प्रयत्न
 किया

 किन्तु  यदि  वह  थोड़ा-सा  काम  ate  करतीं  तो  देश  उसे  भी  स्वीकार  कर  लेता  ।
 पिछले

 20
 वर्षों

 मैं  देश  ने  उन्नति  की  है  किन्तु  80  या  85  प्रतिशत  लोगों  ने  बिलकूल  भी  उन्नति  नहीं की  है
 ।  यदि  प्रधान

 मंत्री  ने  उन्नति  के  द्वार  खोले  हैं  तो  उसमें  लोगों  को  प्रसन्न  होना  चाहिये  |

 किन्तु  यदि  प्रशासन  सुचारू  रूप  से  नहीं  चलाया  जाता  तो  सारे
 किये-कराये

 पर  पानी  फिर
 जायेगा

 ।  इसलिये  यह  अत्यावश्यक  है  कि  प्रधान  मंत्री  सबसे  पहले  समस्त  प्रशासन  को  स्वच्छ  करे
 |

 उन्हे

 ऐसे  विशेष  तंत्र  का  निर्माण  करना  चाहिये  जिससे  सभी  प्रतिक्रियावादी  नौकरशाही  से  छुटकारा  पाया

 जा
 सके  |  सरकारी नौकर  बुरे  नहीं  होते  |  उनमें  से  कुछ  तो  बहुत  ही  प्रतिभावान  होते  हैं  जो

 24-25
 वर्ष  की

 ऋ  में  नौकरी  में  प्रवेश  करते  हैं  site  बहुत  उन्नति  कर  जाते  हैं  किन्तु  वे  जन-जीवन  से  बहुत  हूर  चले  जाते

 किसी  मंत्री  sear  राजनीतिज्ञ  के  साथ  सार्वजनिक-सभाझओं  में  नहीं  जाते  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि

 वर्ष
 में

 एक  बार  वे  मंत्नियों  gear  राजनीतिज्ञों  के  साथ  अवश्य  सार्वजनिक-सभाओं  में  जाये  ।  मैं  तो  यहां
 तक

 कहूंगा  कि  नौकरी  में  रहते  हु  ये  उन्हें  चुनाव  लड़ने  की  आज्ञा  दी  जाये  जिससे  वे  जन-मानस  को  समझ  सके
 |

 यह  कहना  कि  मतदाता  प्रनपढ़  हैं  या  राजनीतिज्ञ  कम  पढ़े-लिखे  होते  यह  तो  श्राप  के  हाथ  में  है
 ।  श्राप

 उन्हें  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  दें  ।  जब  तक  नौकरशाही  के  दृष्टिकोण  में  परिवहन  नहीं  होता  तबतक
 प्रधान  मंत्री  के  भाषण  के  बी  भाग  में  व्यक्त  विचार  प्रभावहीन  ही

 रहेंगे
 ।

 इसके  अतिरिक्त  भ्रष्टाचार  तथा  घूसखोरी  का  बोलबाला  है  ।  सभी  भ्रष्ट  हों  ऐसी  बात  नहीं

 है  किन्तु  कुछ  व्यक्तियों  को  ऐसी  लत  पड़ी  होती  है  कौर  वही  व्यक्ति  प्रशासन  को  गदा  कर  देते
 उनके

 सम्पर्क  में  जो  भी  व्यक्ति  भ्राता  है  उसी  के  मस्तिष्क  में  वे  कुंठा  की  भावना  भर  देते  हैं  प्रशासन  का

 स्तर  उठाने  के  स्थान
 पर

 उसे  कौर  नीचे  गिरा  देते  हैं
 ।

 इन  से  छुटकारा  पाने  के  लिये  भी  विशेष  तंत्र  का

 निर्माण करना  आवश्यक  फिर  भी  अन्य  देशों  की  श्रपेक्षा  यहां  भ्रष्टाचार  कम  sae
 सभी  सरकारी

 अधिकारी  बेईमान  नहीं  इसलिये  देश  में  लोकतंत्र  है  कौर  कई  वर्षों  से  स्वतन्त्र  निर्वाचन  कराना  सम्भव

 wer  देशों  में  तो  सरकारों  को  ही  गिरा  दिया  जाता  है  ।  मेरी  शिकायत  तो  यह  है  कि
 उनका

 दृष्टिकोण  ठीक  नहीं  है  ।  सरकारी  अधिकारियों  में  से  कुछ  अधिकारी  भ्रष्ट  उनको  संरक्षण  नहीं  दिया

 जाना  चाहिये  ।  यदि  श्राप  देश  में  नया  पैदा  करना  चाहते  हैं  साथ  ही  किसी  बड़े  भ्रष्ट

 शप्रधिकारी
 को

 संरक्षण
 देते  हैं  तो

 माना  जायेगा  कि
 शाप  देश

 के  साथ  विश्वासघात कर  रहे  हैं  |

 इस  स्थिति  का  मुक़ाबला  करने  के  लिये  एक  नये  प्रकार  की
 करना  अत्यन्त

 अवश्यक  है  ।

 ae  अधिकारी  ऐसे  हैं  जो  भाषायी  sear  क्षेत्रीय  आधार  पर  भारी  भेदभाव  बरतते  हैं  ।  इस

 संबंध  में  विशेष  सावधानी  से  काम  लिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  उच्चਂ  अधिका  री  इस  बारे  में  सतक  रहेंगे

 तो  नीचे  के  स्तर  पर
 भी  इस  की  रोक  थाम  हो  सकेगी  ।  हम  सदस्यों  के  पास  प्रवेश  लोग  इस  प्रकार  की

 शिकायतें  लेकर  भराते  हैं  भले  ही  उन  लोगों  की  बातों  में  पुरी  सचाई  नहीं  तो  भी  मेरे  विचार  से  हमारे  लोगों

 मैं  इसकी  रोक
 थाम

 के  लिये  छोटे  छोटे  न्यायाधिकरण  पारित  किये  जाने  चाहिएं  ताकि  प्रभावित  व्यक्ति

 अपनी  शिकायतें  उनके
 सामने

 पेश  कर
 सकें

 तथा  दोषी  व्यक्ति  को  उचित  दण्ड  मिल  सके  ।  परन्तु  सरकार

 यह  व्यवस्था  नहीं  करती
 तथा

 उसका  प्रत्येक  उच्च  अधिकारी  अपने  से  कनिष्ठों  को  अपना  दास  समझता
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 tl  सबसे  पहले  वर्ष  1857  मैं  सरकारी  कर्मचारियों  की  श्राघार  संहिता  बनाई  गई  थी  कौर  इसमें

 भी
 संशोधन  किये  जा  रहे  हैं

 ।
 मुझे  पता  लगा  है  कि  कुछ  दिनों  में  स्वयं  सचिव  के  पद  पर  श्रासीन  होने

 वाला  उप-सचिव  किस  प्रकार  सचिव  के  इशारों  पर  नाचता  है  ।  मैं  ने  कई  राज्यों  में  देखा  है  कि  उच्च

 श्रेणी  निम्न  श्रणी  लिपिक  शादी  को  उनकी  शिकायतें  होने  पर  हम  लोगों  के  पास  खाने  से  रोका

 जाता  इस  संहिता  के  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  साथ  ही  हम  संसद-सदस्यों  तथा  विधायकों  की  भी

 यह  सी  बन  गई  है  कि  हम  इस  संहिता  के  नियमों  का  ध्यान  रखे  बिना  ही  हम  मंत्रियों  को  पत्र  शादी

 लिख  डालते हैं  ।  परन्तु  जब  किसी  कम  चारी  की  कुछ  शिकायतें  होती  उनको  लम्बे  समय  तक  वेतन

 प्राणी  नहीं  मिलता  कौर  जब  वह  अपनी  शिकायतों  के  बारे  में  स्मरण पत्न  देता  है  तो  उसे  निलम्बित  करने

 या  अन्य  ग्रनुशासनात्मक  कार्यवाही की  धमकी  दी  जाती  है  ।  कर्मचारियों के  प्रति  सभी

 स्तरों  पर  न्यायोचित  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  उन्हें  यह  सन्तोष  नहीं  होगा  कि  उनकी  शिकायतें

 उन्हें  दूर  किया  तो  वे  अपने  कार्य  में  शिथिल  रहेंगे  तथा  इससे  भ्रष्टाचार  दूर  करने

 में  सहायता  नहीं  मिलेगी
 ।

 वे  कर्मचारी  कार्य  करने  शादी  की  प्रवृत्ति  अपनायेंगे
 ।

 मैं  प्रधान  मंत्री  से  निवेदन  करता  है  कि  वह  इस  सम्बंध  मैं  पूरानी  व्यवस्था  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  कोई

 नयी  व्यवस्था  बनायें  ।

 जैसा  कि  मैं  ने  कहा  बजट  का  दूसरा  भाग  नौकरशाही  लोगों  से  संबंधित  क्योंकि  उन्होंने

 मिट्टी  का  तेल  कौर  पेट्रोल  पर  उत्पादन  शुल्क  बढ़ा  दिया  है  ।  सरकार  समझती  है  कि  पेट्रोल  भी

 धन  की  एक  वस्तु  है
 ।

 उत्पादन  शुल्क  बढ़ाने  की  सरकार  की  आदत  सी  हो  गई  है  ।  हमारे  प्रथम

 श्रेणी  के  मंत्रीगण  ऐसे  हैं  कि  एक  बार  अपने  सचिव  को  श्रपने  विज्ञार  बता  देते  हैं  शरर  बाद  में  वह  सचिव

 अपनी  मिसल  पर  जो  कुछ  भी  लिखा  लाये खैरियत  इसी  में  है  कि  श्राप  उस  पर  चुपचाप  हस्ताक्षर  कर  दें  ।

 हमारे  यहां  ऐसे  प्रथम  श्रेणी  के  मंत्री  अनेक  हैं  सनौर  इसी  कारण  पिछले  22  वर्षों  में  हम  इस

 पर्ण
 स्थिति

 को
 प्राप्त

 हुए  हैं
 ।

 मैं  मंत्रियों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  ऐसे  नौकरशाहों  से  सतर्क  रहें
 ।

 परिरक्षित  खाद्य  पदार्थों  आदि  पर  से  उत्पादन  शुल्क  हटाया  जाना  मेरी  समझ  में  नहीं

 प्राता
 कि

 संसद  सदस्यों  ने  इस  बारे  में  सरकार  पर  इतना  जोर  क्यों  नहीं  डाला  जितना  तीसरे  दर्जे  के  रेल

 भाड़े  में  वृद्धि  होने  पर  डाला  था  ।  जबकि  उपरोक्त  पदार्थों  पर  शुल्क  बढ़ने  से  भी  सामान्य  जनता  पर  भारी

 पड़ता  है  ।

 श्री  बूथ  लिंगम  ने  आयकर  की  रियायत  सीमा  7500  रुपये  रखने  की  सिफारिश  की  थी  परन्तु

 सरकार  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  कौर  यह  सीमा  5000  रुपये  कर  दी  ।  इस  थोड़ी  सी  रियायत के  लिए

 यद्यपि  हम  सरकार  का  धन्यवाद  करते  हैं  परन्तु  यदि  प्रधान  मंत्री  यह  सीमा  7500  रुपये  की  कर  देतीं

 तो
 भी

 प्रदीप  हानि  न  होती  ।  उन्होंने  40,000  रुपये  से  ऊपर  की  पर  आयकर  की  दर  बढ़ाई  है

 इसके  स्थान  पर
 25,000

 रुपये  की  राय  पर  यह  दर  बढ़ाई  जा  सकती  थी
 ।

 यह  कदाचित इस  लिये

 om  कि  इस  सीमा  में  कराने  वाले  अधिकारियो ंने  40,000  से  ऊपर  की  राय  में  झ्रायकर की  दर

 बढ़ाने  की  सिफारिश  की  थी  ।
 नौकरशाह  लोग  बड़े  होशियार  होते  हैं  ।  मैं  ने  हिसाब  लगाकर  देखा  है

 कि  यदि  सरकार
 अयद  से  मुक्त  राशि  की  सीमा  7  500  रुपये  कर  देती  तथा  4  0,  000  के  बजाये 2  5,000

 रुपये  से  ऊपर
 की

 शाये  पर  आयकर  दर  बढ़ा  देती  तो  सरकार  को  कोई  हानि  नहीं  होती  ।  इस  से  लोग

 समझें
 कि

 संसद  सदस्यों  ने  अपनी  राय  को  बचा  लिया  तथा  उन्हें  बहुत  लाभ  होता  है  तो  मैं  कहूंगा  कि

 संसद  सदस्यों  को
 दी

 जौने  वाली  छूट  समाप्त  कर  दी  जाये  ।  संसद  सदस्यों  को  केवल  करने
 की  सुविधायें

 इससे  अधिक
 कुछ  नहीं

 ।
 ये  सुविधायें  देने  के  बाद  चाहे  उन्हें  कछ  भी  मत

 दीजिये
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 प्रजातंत्र  etd  है  कानूनी
 we

 बहुमत  का  प्रत्येक  ह  तथा  समुदाय
 व

 सम्प्रदाय

 के  भ्रल्पसंख्यकों के  हितों  की  रक्षा  ।  जब  तक  यह  न  होगा  वास्तविक  राष्ट्रीय  एकता  स्थापित  न  हो

 यहां  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  भ्रान्ति  प्रदेश  में  तिरुपति  की  संस्कृत  विद्यापीठ  के  एक

 कालय  कर्मचारी  पर  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  उसने  1967  में  मद्रास  में  प्रकाशित  होने

 वाले  दैनिक  पत्र  के  लिये  के  लिये  खोखला  र  तथा  1968 में

 रिव्यूਂ  के  लिये  एक  oe  लेख  लिख  कर  संविधान  के  प्रति  भ्र प्रतिष्ठा  दिखाई  तथा  उसका  घोर  उल्लंघन

 किया  |  इसके  झ्र ति रिक्त  यह  अधिनियम  पारित  हो  जाने  पर  भी  कि  जब  तक  हिन्दी  भाषी  राज्य
 न

 चाहेंगे  अंग्रेजी  जारी  अनेक  विभागों  में  कई  विभागों  में  कर्मचारियों  की  वेतन  वृद्धियाँ

 इसी  बात  पर  रोक  दी  गई  कि  उन्होंने  हिन्दी  परीक्षा यें  पास  नहीं  की  इससे  तो  राष्ट्रीय  एकता

 को  बल  नहीं  मिलता  ।  सम्भव  है  मंत्रीगण  अथवा  अन्य  उच्चतम्‌  अधिकारी  इन  बातों  से  अवगत  न

 परन्तु  यदि  ऐसा  होता  है  तो  सरकार  को  इससे  होने  वालीं  हानि  को  सहन  करना  ही  होगा
 |

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  गरीब  आदमी
 की

 उपेक्षा  की  जा  रही  हैं  तथा  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  का  शोषण

 किया जा  रहा  है  ।  तो  यह  शिक्षित  मध्यम  वर्ग  ही  हमारे  संविधान  की  रक्षा  करता  है
 ।

 यदि  श्राप

 इन  गरीब  लोगों  का  ध्यान  रखते  हैं  तो  श्राप  अपने  संविधान  की  रक्षा  करते  हैं  तथा  लोक  तंत्र  की

 जड़ें  मजबूत  करते  हैं  ।  हमें  अपने  हर  कृत्य  में  यह  बात  मस्तिष्क  में  रखनी  चाहिये
 |

 हरनेक  पदार्थों  के  उत्पादन  तथा  उसकी  खपत  के  बारे  में  हम  विदेशों  से  बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।

 यहां  तक  कि  दूध  के  बारे  में  भी  हमारी  ale  उत्पादन  दोनों  ही  बहुत  कम  हैं  ।  दूध  जीवन  का  मूल

 है  ।  हमारे  बच्चों  के  पोषण  के  लिये  दूध  मिलना  ही  चाहिये  ।  यदि  उन्हें  दूध  न  मिलेगा  तो  हमारा

 राष्ट्र  सुदृढ़  कैसे  बनेगा  ?
 ्  फिर  कैसे  उसकी  विचारधारा  संतुलित  होगी

 ?
 श्राप  दूध  के

 स्रोतों  को  समाप्त  करते  जा  रहे  हैं  ।  ऐसी  नई  चीजें  उत्पन्न  हुई  हैं  जिनसे  गाय-भैंसों  को  मारा  जा

 रहा है  ।  उन्हें  केवल  मांसाहारी  ही  नहीं  मारते  बल्कि  वे  लोग  भी  मारते  हैं  जो  ट्रेक्टर  चला  रहे  जो

 दुग्ध-चूर्ण  का  श्रायात  कर  रहे  हैं  ।  रसायनिक  खाद्य  भी  इस  में  हाथ  बटा  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  गाय-भैंसों

 की  अनेक  तरीकों  से  हत्या  हो  रही  है  ।  वास्तव  में  गाय  तो  हमारी  श्रथेव्यवस्था  का  प्राधा रह

 जिन  पदार्थों  के  बारे  में  मैं  ने  et  कहा  है  उनके  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  प्रधान  मंत्री  क्या  कर

 रही  हैं  ?  क्या  राष्ट्रीकृत  बैंकों  से  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  उपलब्ध  धनराशि  को  एक  धनराशि  मान  कर  उसे

 सारे  राष्ट्र  के  विकास  के  लिये  लगाये  ?  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  पृथक  2  योजना  बनाने  का  कोई

 लाभ  नहीं  ।  इस  सारी  निधि  को  समस्त  राष्ट्र  की  एक  निधि  समझा  जाये  तथा  सामान्य  जनता  के  हितों

 के  कार्य  में  लगाया  जाये  ate  इसके  लिये  कोई  योजना  बनाई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद इस  उद्देश्य

 के  लिए  एक  उप
 समिति  गठित  करे  तथा  विभिन्‍न  उद्देश्यों को  लेकर  सारी  धनराशि का  उपभोग  करे

 ।

 प्रत्येक  राज्य  ने  are  अपनी  योजनाओं  में  श्रपने  श्रपने  कार्यों  के  लिये  वरीयतायें तय  कर  रखी  हैं  कौर

 इस प्रकार प्र  येक  राज्य  को  विभिन्‍न  वरिताये ंहैं
 ।

 इस  लिये  सारी  राशि  को  एक  सामूहिक  निधि  मानकर
 afar  निर्धारित  की  जायें  |

 देश  में  बहुत  सी  ऐसी  भूमि  पड़ी  है  जिसका  विकास  किया  जाना  है  श्राप  उस  भूमि  का  विकास
 कीजिये  तौर  भूमि-हितों  की  उसका  उपयोग  करने  संबंधी  कोई  व्यवस्था  बनाईये  ।

 पेय  जल  हेतु  श  खोदने  के  लिये  धन
 मत

 दीजिये  जैसा  कि  पुराने  दिनों  में  किया  जाता  रहा  है  ।
 श्राप इस  सम्बंध  में  बैंकों या  राज्य

 सरकारों
 को

 निदेश  दें
 कि

 वे  कुछ  स्थानों  पर  पेय  जलਂ  की  व्यवस्था
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 करने  के  लिये ऋण  दें  ।  परन्तु  इससे  भी  समस्या  हल  नहीं  होगी  क्योंकि  हमारे  देश  मे  40  से  50  प्रतिशत

 कूचों  में  पीने  योग्य  जल  नहीं  है  ।  इस  लिये  हमारे  देश  में  जहां  भारी  माता  में  लोह  भ्रामक  जमा  है  वहां

 हम  ढले  लोहे  कितने  ही  लम्बें  लोहे  के  पाईप  बिछा  सकते  उत्तर  बिहार  कौर  बंगाल  में  बड़ी  बड़ी

 नदियां हैं  ।  स्वत  इन  ढले  लोहे  के  नलों  द्वारा  उन्हें  परस्पर  जोड़  सकते  हैं  तथा  बूस्टर  पम्पों  तथा  नलों

 की  सहायता  से  देश  के  किसी  भी  भाग  में  जल  पहुंचा  सकते  हैं
 ।

 इस  लिये  एक  भूमि  सुधार  बोल  बनाया

 जाना  चाहिये  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल-सप्लाई  की  समस्या  हल  नहीं

 होगी  ।

 गर्त  मैं  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  के  बारे  में  भी  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  हमारे

 ग्रह-शिक्षित  तथा  उपर्याप्त  रोज़गार  प्राप्त  व्यक्तियों  के  विचार  केवल  गन्दी  बस्तियों  में  रहने

 के  कारण  ही  पूरी  तरह  विकसित  नहीं  है  ।  इन  गन्दी  बस्तियों  को  साफ़  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  कार्य

 के  लिये  कोई  नियमित  राशि  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।  यह  राशि  200  या  300  करोड़ रुपये  हो  ।

 पेय  जल  के  लिये  40  या  50  करोड़  रुपये रखे  जायें  |  400  करोड़  रुपये  ऐसे  लोगों  के  पुनर्वास  कौर  श्रीवास

 के  लिये  orate  किये  जायें  ।  श्राप  इन  लोगों  को  पोषक  शझ्राह्मर  नहीं  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकर

 सफ़ेद  सफ़ेद  गेहूं  तथा  सफ़ेद  चावल  देते  हैं
 ।  यहां  तक  कि  राज  हमारे  किसान  भी  खेतों  में  परिश्रम

 नहीं  कर  पाते  ।  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्याओं  के  बारे  में  नये  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाना  चाहिये

 इस  से  ग्रुप  सारे  राष्ट्र  का  भला  करेंगे  ।  गरीब  लोग  ही  देश  के  उद्योग  के  लिये  कच्चा  माल  तैयार  करते

 उद्योग  में  मन्दी  इसी  लिये  श्राई  कि  सूखा  पड़ा  कौर  कृषि  उत्पादों  में  कमी  हुई
 ।

 श्राप  किसान  को

 पोषक  बाहर  दें  ate  सारे  देश  को  स्वस्थ
 व

 सुदृढ़  बनायें
 ।

 मध्य  श्रेणी  के  लोगों  का  शोषण  मत
 |  |

 क०  ato  तिवारी  पीठासीन

 (Shri  K.N.  Tewari  in  the  chair).

 Shrimati  Laxmi  Bai  (Medak)  ;  Hon.  Speaker,  I  want  to  congratulate  the  Prime  Minister
 or  the  presentation  of  this  useful  Budget.

 Our  Budgetary  provision  is  increasing  day  by  day  but  the  output  is  not  increasing.  Be-

 Sides,  That  is  why,  efficiency Political  patties  are  not  prepared  to  do  anything  constructive.
 in

 working  is  declining  day  by  day.

 More  and  more  taxes  are  imposed  on  the  public  but  nothing  is  done  for  the  rural  areas.
 60  percent  of  the  Budgetary  provision  is  spent  on  the  administration  and  departments  which
 ate

 increasing.  But  the  poor  people  are  suffering.

 It  is  said  that  the  public  sector  Industries  are  working  efficiently  but  the  fact  is  that  that all  such  industries  are  running  in  loss.  For  example,  Surat  Garh  Farm  15  running  in  loss.  Pro-
 Uction  is  less  than  our  expectations  and  we  have  to  depend  upon  other  countries  for  food  grains. imil

 ers  a  ni
 atly,  State  Trading  Corporation,  which  deals  with  the  procurement  of  foodgrains  from  farm-

 d
 distributing  them  to  the  businessmen,  is  also  running  in  loss  of  58  crores  of  rupees.

 We  should  work  efficiently  and  tax-evasion  should  be  detected.

 Same  851
 Staff  has  been  increased  for  the  collection  of  direct  taxes  but  Wealth  Tax  revenue  is  the

 Work
 t  was  in  the  last  year.  The  problem  is  that  that  department  has  been  expanded  but  the
 Collection  of  taxes  rem:  ains  stagnant.  So  I  would  suggest  that  not  only  staff  and  expen- diture  hould  be  decreased  bu

 creased.  Relief  should
 t  the  percentage  of  expenditure  on  administration  should  also
 be  given  to  poor  people.
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 Taxes  on  Incomes  are  very  heavy  and  one  can  not  afford  to  pay  such  a  huge  amount  of

 income-tax.  If  one  earns  one  lakh  rupees  in  a  year,  he  has  to  pay  72  thousands  as  Income-tax.

 So  he  is  compelled  to  think  of  alternative  measures  and  that  creates  corruption.  Income-tax

 should  not  be  so  high  that  man  should  think  of  tax-evasion.  Further  ,  I  want  to  say  something

 about  Wealth-Tax.  There  is  no  criterian  for  the  assessment  of  Wealth-Tax.  Rules  should  be

 framed  about  the  survey-period.  can  only  suggest  but  its  implementation  is  the  work  of  adminis-

 tration.

 Buildings  in  Delhi  are  increasing  day  by  day  but  Wealth  tax  collection  is  not  increasing.
 I  know  the  reason.  Area  inspectors  used  to  go  to  the  areas  concerned  to  suggest  to  the  people
 to  maintain  such  accounts  as  are  not  taxable.  That  is  why  the  amount  of  collection  remains

 the  same.  Similarly,  taxes  are  not  received  in  the  case  of  Gifts.

 There  is  Wealth  Tax,  Expenditure  Tax,  Gift  Tax.  In  this  way  man  can  not  expend  more,

 donate  more.  There  is  also  tax  for  charitable  tax  purposes.  I  will  suggest  that  relief  should

 be  given  to  such  persons.  Ifa  person  wants  to  donate  for  public  welfare  he  should  be  encouraged.

 Government  should  not  put  obstruction  in  his  way  by  asking  returns  for  previous  year.  Because

 of  the  present  law  people  hesitate  to  spend  for  public  purposes  because  if  they  do  so  they  will

 have  to  pay  charitable  tax.  I  request  that  this  tax  be  merged  into  expenditure  tax.

 Now  I  want  to  say  something  about  the  problem  of  Telengana.  Telengana  was  merged

 conditionally  after  keeping  safe-guards  by  Late  Pandit  Nehru  but  even  after  ten  years  those  safe

 guards  have  not  been  implemented.  Ours  is  a  rural  area.  Nothing  is  spent  for  the  development
 of  Telengana.  People  do  not  get  employment.  Government  has  supressed  our  movement.

 In  the  movement  300  children  lost  their  lives  and  students  had  to  suffer  in  their  studies.

 Within  the  small  State  of.  Assam  there  are  three  States,  Assam,  Meghalya  and  Nanga-

 land,  but  Telengina  has  g>t  no  separate  State  although  it  has  got  population  of  130  lakhs.

 would  request  the  Prime  Minister  as  well  as  the  Parliament  that  our  greviences  must  be  re-

 moved  otherwise  would  have  bad  results.

 Sh.  K.N.  Pandey  (Padrauna)  :  Hon.  Speaker,  the  Budget  presented  before  the  Parliament

 hasbeen  called  as  socialistic,  but  the  fact  is  that  the  burden  of  indirect  taxes  has  fallen  upon  the

 poor  p2ople.  Taxes  levied  on  Sugar,  Tea,  Kerosene  oil  and  Cigarettes  will  be  recovered  from  the

 Poor  pedple.  Government  has  declared  that  employment  opportunities  would  be  provided  to

 unemployed  persons  through  Rural  works  Programme  but  that  is  not  sufficient.  It  is  just  a

 drop  in  the  ocean.

 It  has  been  stated  that  Government  would  spend  Rs.  4  crores  for  the  nourishment  and
 etter  health  of  children.  I  would  like  to  know  whether  this  amount  will  be  sufficient  for  5

 crores  children  ?  How  such  Budget  can  be  called  socialistic  .?

 The  Prices  of  Free  Sugar  as  well  as  levy  sugar  have  been  increased  but  the  price  of  Sugar-
 cane  remains  the  same.  Thus  this  Budget  is  not  in  the  interest  of  farmers  who  produce  sugar
 cane.

 Government  has  declared  that  the  prices  of  Food  grains  will  not  increase.  Government
 wants  that  Farm-production  should  be  cheap.  It  has  not  been  considered  that  the  cost  of  produc-
 tion  of  will  increase  as  the  price  of  manure  is  increased.  Itis  not  understood  how
 Government  declares  that  prices  will  not  increase  due  to  deficit  financing.

 Deficit  financing  would  affect  the  prices.  Therefore  it  is  natural  that  the  prices  will  go  up. In  1965-66  the  whole  sale  prices  were  135.5  and  in  th  e  Second  Year  they  increased  to  158.24.
 In  third  year  they  went  u  to  160.3  and  in  the  fourth  year  they  have  been  165.1.  The  prices of  sugar,  kerosene  oil  and  tea  have  been  increas  ed.  Similarly  the  whole  sale  prices  will  also  go  up. You  can  think  that  how  much  burden  of  taxe  s  is  on  the  poor  people.  Honourable  Member Shri  Chander  jit  said  that  late  Pandit  Jawaha  Lal  Nebru  was  not  a  socialist  and  Smt.  Indira
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 Gandhi  is  a  Socialist.  I  do  not  agree  with  it.  Shri  Chander  jit  was  previously  a  member  of
 Communist  Party.  There  is  difference  between  the  socialism  of  Communist  Party  and  that  of
 our  party.  Ours  is  democratic  socialism.  When  Pandit  Jawahar  Lal  Nehru  was  Prime  Minister
 Shri  Chander  jit  was  a  member  of  Communist  Party.  When  Nehru  ji  was  no  more  Prime  Minister,
 Shri  Chander  jit  joined  Congress.  I  want  to  know  whether  he  was  not  socialist  previously  ?
 If  he  knew  that  Congress  was  a  socialist  organisation  then  why  did  he  join  Communist  Party.

 We  should And  if  he  knew  that  Congress  is  not  a  socialist  organisation  then  why  did  he  join  it.
 do  something  for  our  Constituencies,  otherwise  who  will  give  us  vote  without  doing  anything  ?

 During  the  Prime  Ministership  of  late  Shri  Jawahar  Lal  Nehru,  Patel  Commission  was  appoin-
 ted  on  the  request  oflate  Shri  Vishwanath  Gohamari  for  the  development  of  Eastern  Districts
 of  U.P.  For  two  years  Central  Government  gave  money  for  setting  up  of  Small  Scale  Industries,
 roads  and  other  things,  but  as  Smt.  Indira  Gandhi  became  Prime  Minister,  the  implementation
 of  the  Patil  Commission’s  recommendations  stopped.  When  Indira  ji  visited  that  area  I  produce
 a  notice  mentioning  that  that  is  a  backward  area  where  there  are  no  canals,  no  tube  wells  no  road
 etc.  therefore,  it  was  necessary  to  set  up  a  Commission.  After  the  Completion  of  three  Five
 Year  Plans  we  find  that  per  capita  income  in  U.P.  has  decreased.  In  1951-52  per  capita  income
 in  U.P.  was  259  but  after  the  3rd  Plan  it  declined  to  238.  1  aswell  as  the  Chief  Minister  requested
 to  hoid  inquiry,  but  Indira  ji  did  not  tell  us  as  to  why  Eastern  Districts  are  backward.  Gupta

 ji  also  requested  to  set  up  a  Commission  to  investigate  the  reasons  for  decrease  of  per  Capita
 income  there.  But  every  time  it  has  been  reiterated  that  it  was  done  to  the  desputes  among  the
 leaders  that  the  per  capita  income  could  not  increase.  .Thisis  allto  be  fool  the  people.
 Perhaps  Pandit  Jawahar Lal  Nehru  hesitated  in  doing  something  for  the  development  of  U.P
 because  he  hailed  from  U.P.  But  what  about  Indira  ji  ?

 Secondly,  I  want  to  teil  you  that  there  is  no  security  of  life  and  property  in  this  country.
 Rich  and  poor,  both  are  not  protected,  who  is  responsible  for  this?  Can  socialism  come  in  this
 Country  in  such  circumstances  ?

 I  want  to  say  something  about  Sugar  industry.  Our  friend  Shri  Uma  Nath  has  said  that
 Sugar  industry  should  be  nationalized.  I  also  agree  with  it.  By  nationalization  the  sugar  indus-
 try  there  will  be  some  improvement  in  the  condition  existing  at  present.  Shri  Jagjivan  Ram
 said  that  the  U.P.  sugar  industry  could  be  nationalized  for  which  they  had  obtained  legal  opinion.
 What  about  the  sugar  industry  in  Bihar  ?  Is  it  better  than  U.P.  sugar  industry?  But  I  want
 to  request  you  that  U.P.  is  an  agricultural  State  and  sugar  industry  is  the  only  important  industry
 there.  Bharat  Heavy  Electricals  and  Trivene  structurals  are  the  two  industries  which  are  big
 industries.  Inspite  of  large  investment  in  these  industries,  they  are  able  to  give  employment
 only  to  15.20  thousand  péople,  whereas  71  sugar  mills  are  giving  employment  to  one  lakh
 People.

 Shri  Charan  Singh  has  formed  a  Committee  consisting  of  Shri  Virender  Verma,  Shri  Genda
 Singh,  Shri  Prithvi  Nath  Sethi.  Now  only  rich  people  will  think  about  the  nationalization.

 want  to  say  that  merely  slogans  will  not  do,  we  shall  have  to  do  something  practical  for  the
 Progress  of  the  country.

 When  Shri  Vishwanatham  was  Minister,  he  appreciated  secretaries.  But  now,  when
 he  is  ont
 h

 y  Member  of  Parliament,  he.  is  criticizing  bureaucracy. I  beg  to  be  pardenned  by  the
 onourable  Minister  for  saying  that  today  our  Government  is  being  run  by  bureaucracy.  Today

 Secretaries  will  follow  Smt.  Indira  Gandhi  and  next  time  if  Suchetaji  is  Prime  Minister,  they  will
 fol  low  her  Policy.  They  are  responsible  for  the  bad  practice.  In  1947,  when  India  got  indepen- d  ence  the  circumstance  $  were  entirely  different.  Every  thing  was  done  by.  the  secretaries  and
 th  Ministers  only  signed  the  files.  But  today  they  are  condemning  bureaucracy.

 The  condition  of  sugar  industry  is  pitiable  for  which  Government  is  responsible.  No
 Policy
 the  pr

 could  be  adopted  for  the  benefit  of  farmers.  When  the  production  of  sugar  cane  is  more,

 to  da
 ices  go  down  and  when  the  Production  is  less  the  prices  go  up.  The  farmers  are  helpless y  Such  type  of  treatment  is  bein  g  meted  out  to  the  farmers.  One  day  or  the  other

 farmers  will  claim  their  rights.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती इला  पालचौधरी

 श्रीमती इला  पालचौघरी  :  |

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 राधे  घंटे  की  चर्चा  का  क्या  हुमा ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऋपया  प्रतीक्षा  उनको  प्रारम्भ  करने  दीजिए  |

 श्रीमती इला  पालचौधरी  :  जब  मैं  ने  उस  कौर  कि  माननीय सदस्य  को  सुना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्राय  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकती  हैं  ।

 द्वारा  परमाणु  बम  का  निर्माण

 *MANUFACTURE  OF  ATOM  BOMB  BY  INDIA

 Shri  Kanwar  lal  Gupta  (Delhi-Sadar):  Our  country  is  surrounded  by  two  enemies—China

 and  Pakistan.  China’s  rapid  advancement  in  nuclear  power  has  gone  beyond  the  expectating

 of  the  world.  Therefore,  with  a  view  to  avoid  menace  to  the  security  of  the  country  and  ensuring

 our  survival,  manufacturing  of  Atom  bomb  is  a  must.  Our  traditional  arms  are  not  a  befitting

 reply  to  China’s  Atom  bomb.  What  is  the  remedy  them  ?  Should  we  join  some  block,  but  that

 is  against  our  policy.  The  other  alternative  is  that  we  should  manufacture  Atom  bomb.

 Nuclear  threats  only  can  prevent  China  from  her  sinister  designs.  It  was  only  the  nuclear

 fear  of  America  which  prevented  China’s  entry  into  38  patelle  in  Koria  in  1952,  prevented  her

 from  occupying  Gumoy  and  Matsu  Islands  in  1958  and  again  recently  in  1966  the  same  threat

 did  not  allow  her  to  interfere  in  Vietnam.

 ‘As  regards  the  assistance  from  America  or  Russia  in  the  event  of  nuclear  invasion  by  China

 their  attitudes  are  apparent.  They  can  help  where  they  have  some  axe  to  grind.  The  role  of

 America  during  Indo-Pak  Conflict  may  be  cited  as  a  reply  to  this  question.  In  case  all  these  four

 powers-America,  Russia,  China  and  Pakistan  invite  and  ask  India  to  surrender  Kashmir  to  Paki-

 stan,  then  what  will  we  do  ?  Government  must  reply  this  question.  We  are  a  peaceful  nation,
 no  doubt,  the  atom  bomb  with  us  will  be  a  deterrent  against  China’s  nuclear  threat.

 Some  of  the  experts  have  estimated  Rs.  8,000  crores  for  manufacturing  Atom  bomb.
 take  itas  absurd.  Keeping  in  view  our  development  and  cheap  labour,  I  presume  that  its  manu-

 facture  may  take  about  Rs.  800  crores  Prof.  Swami-a  leading  economist  of  Howard  University—
 has  also  estimated  its  cost  at  Rs.750  crores.  However,  this  is  not  merely  a  question  of  cost

 since  our  Freedom  and  existence  are  intertwined  with  it  therefore,  a  political  decision  is  required
 to  be  taken  in  the  matter  As  regards  funds,  I  may  state  that  प्  the  problem  is  laidhere  before

 the  public,  the  people  will  offer  any  sacrifice  which  the  Government  desires  us  to  make.  War
 of  1965  bears  a  testimony  to  the  fact.  Moreover,  the  manufacture  of  Atom  bomb  will  be  a  march

 towards  industrial-revolution  and  national  prosperity.  Goods  will  be  cheaper  and  the  import
 will  be  reduced  to  half  of  its  present  rate,  which  will  lead  to  the  improvement  of  economy.  Be-

 sides,  there  will  be  no  unemployed  engineer  and  the  country  will  be  proud  of  having  an  Atom-
 bomb.

 Our  country  is  being  pressed  by  both  the  big  powers  to  sign  the  non  proliferation  treaty.
 The  big  powers  are  busy  in  piling  up  nuclear  weapons  and  want  other  nations  to  sign  the
 non  proliferation  treaty.  Although  we  are  happy  that  the  problem  is  being  faced  boldly  even
 then  what  we  want  is  a  declaration  from  the  Government  not  to  sign  the  treaty.

 I  congratulate  Prime  Minister  for  her  statement  in  consultative  Committee  about  the
 study  of  the  cost  and  feasibility  of  atom  bom.  Prof.  Swami  an ह  d  other  experts  shouid

 be  called

 ५० गधे  घन्टे की  चर्चा
 *Half-an-bour  discussion
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 for  such  studies  and  the  nation  be  told  about  the  factual  position.  Besides,  Government  should
 Teview  its  policy  of  not  making  atom  bomb.  We  should  at  least  be  non-committal  to  its  not

 making.

 I  will  request  Hon.  Minister  to  reply  to  the  satisfaction  of  the  nation.

 Shri  Shiva  Chandra  Jha  (Madhubani):  History  tells  that  India  has  been  less  up-to-date
 in  war-fields  in  comparison  to  other  nations,  therefore  ,  she  has  to  suffer  humiliations
 First  War  of  Panipat  and  other  such  examples  bear  testinmony  to  this  fact.  We  will  have  to  think
 that  if  India  runs  the  same  risk  now  her  freedom  might  be  in  peril.  Dr.  Bhaba,  in  his  statement
 in  Janeva,  at  the  time  of  Chinese  invasion,  had  declared  that  India  was  capable  of  manufacturing
 atombomb  within  18  months.  If  that  is  so,  what  advancement  has  since  been  made  in  that
 direction  ?

 Dr.  Bhaba  had  figured  out  Rs.  15  to  18  lacks,  the  manufacturing  cost  of  Atom  bomb  for
 India.  If  the  figures  are  correct,  then  what  hinders  its  manufacture  ?  Let  us  cancel,  three
 or  four  tours  which  will  provide  us  its  manufacturing  cost.

 What  are  the  up-to-date  equipments  with  the  nation  to  meet  the  challenge  of  nuclear  in
 vasion  ?  We  have  got  a  nuclear  plant  for  peaceful  purposes.  Can  we  convert  it,  when  required
 for  the  Production  of  war  material  ?

 Lastly,  I  would  like  to  know  whether  the  Government  is  apprised  of  the  supply  of  nuclear
 materials  to  Pakistan  by  America.

 श्री  श्रद्धा कर  सुधार
 :

 यह  सत्य  है  कि  भारतीय  सरकार  संविधानानुसार

 जनता  के  प्रतिनिधियों  की  पूर्व  स्वीकृति  के  बिना  ही  कोई  भी  संधि  कर  सकती  है  ।  फिर  भी  हम

 महोदय  से  यह  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  परमाणु  प्रसार  सन्धि  सदन  की  पूर्व  स्वीकृति  के

 कर  नहीं  किये  जायेंगे ।

 क्या  सरकार  यह  आश्वासन  देगी  कि  यदि  चीन  अथवा  चीन  की  सहायता  से  पाकिस्तान  या

 भ्रमण  कोई  शक्ति  हम  पर  परमाणु  शस्त्रों  से  आक्रमण  करेगा  तो  बम  न  बनाने  के  निर्णय  पर  अडिग  रहते

 हुये  तथा  विदेशी  सहायता  के  श्रभाव  में  भी  उसका  सामना  करने  के  लिये  हमारे  पास  उपयुक्त  साधन

 विद्यमान हैं  ।

 श्री  ए०  श्रीधरन  :
 परमाणु  क्षेत्र  के  विकास  में  हमारे  देश  ने  आरम्भ  में  अच्छा  कार्य

 किया  ।
 1954  में  इस  क्षेत्र  में  हम  चीन  से  10  वर्ष  आगे  थे  परन्तु  सरकार  की  तथा

 गत  उदासीनता  के  कारण  चीन  भारत  से  चरागे  निकल  गया  |  परमाणु  खनिज  हमारे  पास  शभ्रमेरिका  से

 भी  अधिक  हैं  परन्तु  सरकार  वर्तमान  युग  की  युद्ध-प्रावश्यकताओं  की  भ्रांत  ध्यान  ही  नहीं  देती  |  सरकार

 सिद्ध  यही  कहती  है  परमाणु-बम  बनाने  में  बहुत  बड़ी  धन  राशि  व्यय  होगी  ।  जैसा  कि  मेरे  मित्र  श्री

 गुप्ता  जी  ने  बताया  कि  इसके  लिये  750  करोड़  की  आवश्यकता  मेरे  विचार  से  यह  धनराशि  उपलब्ध

 करना  कठिन  नहीं  लगभग  400  करोड़  तो  हमें  राय-कर  से  ही  एकत्र  करना  है  इसके  अतिरिक्त

 हम  अपने  अन्य  प्रसाधनों  को  भी  गतिशील  करेंगे
 ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  बार-वार  यही  कहते  हैं  कि  हम  किसी  भी  श्रावण  का  सामना  करने  के  लिये

 तैयार  यदि  चीन  ने  परमाणु-बमਂ  का  प्र  योग  किया  तब  हमारे  पास  उसका  क्या  उत्तर  है  ?  क्या  मंत्री

 महोदय  उस  समय  किसी  बड़ी  परमाणु  शक्ति  की  सहायता
 पर

 निसार  करेंगे  ।  क्या  वह  सदन  को  श्राइवश्त

 करेंगे  कि  ऐसा  करने  पर  वह  इस  शक्ति  के  हाथों  की  कठपुतली  नहीं  होंगे  ।

 प्रतिरक्षा  शौर  इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  स्वर्ण  :  यह  विषय  अनेक

 बार  सदन  के  सम्मुख  कराया  विशेषतया  विचारणीय  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इस  सम्बंध  में  कोई  नवीन  बात

 प्रकाश  में  आराई  है  जिसके  कारण  हमारी  नीति  में  परिवर्तन  श्रयेक्षित  है  ।  माननीय मित्र  गुप्ता  जी  तथा
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 भ्रमण  सदस्यों  के  विचार  सदन  में  पहले  ही  रखे  जा  चुके  हैं  सरकार  से  इन  पर  सावधानी से  विचार

 कर  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  कि  जोखिम  को  देखते  हुये  हमें  प्राथमिकतायें  निर्धारित  करनी  हैं
 ।

 हमें  अपनी  ag  द  सामानों  तथा  पड़ौसी  देश  के  साथ  सम्बन्धों  को  ध्यानगत  करते  हुये  यंह  देखना

 है  कि  देश  को  किस  प्रकार  के  संकट  का  सामना  करना  पड़  सकता  है  ।  परम्परागत  झगड़ों  से  सम्बन्धित

 अपने  सुरक्षा-प्रयत्नों  में  हम  किसी  प्रकार  का  व्यवधान  नहीं  दिखा  सकते  ।  इस  संबंध  में  स्थल  सेना  तथा

 वायु  सेना  का  बड़ा  महत्त्व  देश  की  अखंडता  एवं  सावंभौमिकता  को  स्थिर  रखने  के  लिये  एक

 निश्चित  संख्या  में  स्थल  सेना  तथा  वायु  सेना  रखनी  है  ।

 इन  सेनाग्र ों  को  बहुत  से  आश्वासन  देने  हैं  ae  स्वामिभक्त  शस्त्र  प्रदान  करने  हैं
 ।

 वस्तुयें  विदेशों  से  भी  मंगानी  होती  हैं  ।  इन  सब  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुए  योडा-प्रतिरक्षा के  निर्धारित

 प्रसाधनों में  कुछ  बचत  हो  तभी  इस  विषय  पर  सोचा  जा  सकता  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  अर्थ  व्यवस्था
 की

 चिन्ता  किये  बिना  ही  यह  सरलता  से  कह  सकता  है  कि  हमें  राजनैतिक  निर्णय  लेना  चाहिये  ।  इतिहास

 साक्षी  है  कि  जिन  देशों  ने  भी  ऐसा  किया  है  कौर  अपने  को  मरुस्थल  में  भटकते  पाया  है  ।  संसाधनों  के

 में  जो  देश  ae  की  बात  चलाते  हैं  उनका  मिट  जाना  शभ्रवश्यंभावी  होता  है  ।

 ऐसी  परिस्थिति  में  हमें  यह  ध्यान  रखना  है  कि  परमाणु-प्रसार  संधि  का  आशय  क्या  मेदार

 ma  कैसी  स्थिति है  ?  मैं  श्री  कब  लाल  गुप्ता  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  समस्या
 राजनीतिक

 है  परन्तु  क्या  ग्रा  है
 ?

 ऐसा  मालूम  हुमा  है  कि  परमाणु-प्रसार  संधि  पर  किये  गये  हस्ताक्षरों  से  स्थिति

 बंदल गई  है  ।  सरकार  के  गर्मी  भ्रप्रसार-संधि  के  प्रति  दृष्टि  कोण  को  मैंने  इस  सदन  में  प्रतिवादित  कियां

 हम  भेद  मलक  प्रसार-संधि  से  सहमत  नहीं  हो  सकते  जिसमें  एक  देश  में  होने  वाले  परमाणु

 प्रसार  पर  ध्यान  तो  दिया  नहीं  जाता  प्रौढ़  बड़े  देशों  द्वारा  परमाणु  शस्त्रागार  बनाने  पर  रोक  नहीं  हो  |

 हमें  शांति  के  लिये  परमाणु  शीत  के  विकास  पर  जो  संधि  नियन्त्रण  लगाती  हो  वह  अस्वीकार्य  है  ।  इन

 कारणों  से  हम  परमाणु-प्रसार  संधि  पर  हस्ताक्षर  नहीं  HAT  |  फ़्यूक्त झ  राष्ट्र  संघ  में  र  निशस्त्रीकरण

 सम्मेलन  में  इस  निर्णय  को  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।

 40  देशों  द्वारा  अनुसमर्थन  करने  के  पश्चात्‌  भ्र प्रसार  संधि  क्रियान्वित  होगी  परन्तु  यह  जो

 अन्य  समर्थन  करने  वाले  देशों  की  न्यू  नतम  संख्या  है--बहुत  से  ऐसे  भी  देश  हैं  कि  जिन्होंने  हस्ताक्षर  नहीं

 किये  हैं  परन्तु  इ  ससे  हमारी  सुरक्षा  सम्बन्धी  समस्या  नहीं  पाई  है  ।

 समाचार-पत्तों  द्वारा  उद्धृत  तत्सम्बन्धी  पर  विश्वास  नहीं  सकते  इसके  गहन

 अध्ययन  की  आवश्कता  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र-संघ  के  एक  दल  ने  इस  की  लागत  पर  विचार  किया  है  ।  जो

 कि  गोपनीय नहीं  है  ।  सभी  इसकी  प्रतिलिपि  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  संयत  राष्ट्र-संघ के  महासचिव  द्वारा

 नियुक्त  परमाणु  विशेषज्ञ  समिति  के  अनुसार  किसी  देश  को  परमाणु  शक्ति  में  सक्षम  बनने के  लिये  130

 करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  परिव्यय  करने  होंगे  10  वर्षों में  1300  प

 ent  gh  रनतु यह यग ॥ ५७०५  पर्याप्त नहीं  है  कौर  प्रति  वर्ष
 420

 करोड़  रुपये  लगेंगे  जो
 दस

 वर्षों  में  4  200  करोड़  रुपये  हो  जायेंगे

 दस  वर्षों में  4200  करोड़  पौर  1300
 करोड़  रुपे  का  कुल  परिव्यय  होगा  ।  परतु  हमें  इसके

 प्रत्येक  पहलू  पर  विचार  करना  है
 |

 यदि
 हम

 राजनीतिक  निर्णय  लेकर  कहें
 कि

 श्रर्थ-व्ययवस्था  का  ध्यान

 उसका  कोई  उपयोग  नहीं  है  ।

 aft  कंवर  लाल  गुप्ता  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  श्री-बम  व्यय  के  बारे  मैं  अ्रध्ययन
 करेंगी |
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 श्री  स्वर्ण  सिह  तो  फिर  प्रतीकों  यदि  यहां  बहस  करनी  है  तो  cat  ee  प  gar  होगा

 प्रधान  मंत्री  ने  क्या  वही  मैं  कह  रहा  हूं  ।

 मेरे  मित्र  ने  फ्रांस  के  बारे  मैं  पूछा  ।  1956 से  1970,  जिसमें से  14  वर्ष  व्यतीत हो  गये
 हैं

 के
 बीस-वर्षीय  कार्यक्रम में  15,000  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  है  र  फ्रांस  तक  प्रथम

 का  परमाणु  शक्ति  वाला  देश  नहीं  हमें  इस  वारे  में  सोवियत  संघ  ी  संभवत  राष्ट्र
 अमेरिका

 के

 विकास  शादी  पर  भी  विचार  करना  होगा  ।

 शीघ्र  नष्ट  होने  वाले  बमों  का  परमाणु  विकास  शीघ्र  नष्ट  होने  वाला  भी  होता  है  प्रति

 वर्ष
 500  करोड़ रुपये  से  700  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  व्यय  करने  होंगे  ताकि  9  वर्षों में  होने  वाले  बमों

 के  स्थान पर  दूसरे  बम  रखे  जा  सकें  |

 मैं  राष्ट्रसंघ  द्वारा  लागत  के  बारे  जिसमें  परमाणु  बनाने  वाले  और  परमाणु  नहीं  बनाने

 वाले  देशों  के  वैज्ञानिक
 भी

 शामिल  दिये  गये  कागज  के  आंकड़ों का  ध्यानपूर्वक  अध्ययन  करने  के

 लिए  कहूंगा ।

 क्या  मैं  देश  को  यह  दिलासा  दे  सकता  हूं  कि  यदि  हमारे  पास  30-40 बम  हों  तो  देश
 ख़तरे  का

 मुकाबला कर  सकेगा  ।  यह  तो  वही  बात  हुई  कि  किसी  के  पास  1000  टैंक  हैं  तो  हम  भी  एक  जोड़ा  टैंक

 इस  तरह  से  काम  नहीं  होगा  ।

 मैं  सदन  में  बड़ी  शक्तियों  की  प्रक्षेपणास्त्ों  के  बारे  में  विरोधी  बातें  बताऊं  कि  रूस  कौर  अमेरिका

 ने  प्रक्षेपास्त्र  के  खतरे  का  मुकाबला  करने  के  लिये  Taq  पात्र  विरोधी  कार्यक्रम  प्रारंभ  किया  है  |

 उसके  लिये  भ्र नुम नित व्यय  600  ata  डालर  है  भ्र  दोनों  ही  देशों  व

 के  वैज्ञानिकों  का  प्रयास  इस  दौड़  को  रोकने  का  है  परन्तु  यदि  प्राप  इस  परमाणु  दौड़  में  शामिल  हो  गये

 तो  फिर  उसे  are  रोक  नहीं  ५९१ ७०७५  आपको को  श्रुत-बम के  स्थान  पर  उद्जन  बम  बनाना  पड़ेगा  र

 उससे
 भी

 आगे  बढ़ना  पड़ेगा  ।

 वास्तविकता  तो  यह  है  कि  विकसित  देश  भी  इस  frond  पर  पहुंचे  हैं  कि  परमाणु-शक्ति  होते

 हुये
 भी
 परमाणु-ग्र्रामीण से  सुरक्षा  नहीं  हो  सकती  है

 कुछ  माननीय  सदस्य  साधारणतया  परमाणु-ग्रामीण  के  बारे  में  कहते  हैं  ।  यदि  दिये  गये

 को  वे  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  जो  दो  बड़ी  शक्तियां  हैं  उनमें  से  किसी  एक  द्वारा  किये  गये  परमाणु

 आक्रमण  में  आठ  करोड़  से  दस  करोड़  व्यक्ति  og  घंट  में  मारे  जाते  हैं  कौर  जब  विरोधी  are  होता

 है  तो
 करीब  1  घंटे  में  17  करोड़  से  व्यक्ति  मारे  जाते  हैं  ।  अराज  उनके  शस्त्रागार  इस

 तरह  भरे  पड़े  हैं  कि  विश्व  को  कभी  भी  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ale  वनस्पति  कौर  पशु  नहीं
 बचेंगे  तथा  यह  प्रभाव  कितने  समय  तक  रहेगा  कुछ  कट्ट  नहीं  सबाते  ।

 जब
 हुम  यह  जानते  हैं  तो  क्या  संभव  है  कि  कोई  भी  परमाणु  शक्ति  वाला  देश  विश्व के

 किसी
 परमाणु  शक्ति  विहीन  देश  पर  अपनी  शक्ति  का  प्रयोग  कर  सकता  है

 श्री
 म०  ला०  संघ :  जापान  ।

 विश्व में
 थ्रो  स्वर्ण सिह

 :
 जापान  पर  अमेरिका  द्वारा  इस  शक्ति  का  प्रयोग  जब  किया  गया  था  उस  समय

 किसी  अरन्य  देश  के  पास
 यह  शक्ति नहीं  थी  ।  art  विश्व  में  बहुत  सी  शक्तियां  हैं  ।  कया  श्राप समझते

 हैं  कि
 इन  शक्तियों  को

 हानि  होती  है
 ।
 हमें उन  मह

 भ्रूण-शक्ति का  प्रयोग  करने  दिया
 जायेगा  जिससे  करोड़ों  लोगों  की

 स्व पूर्ण  बातों  पर  विचार  करना  है  ।
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 श्री Ho  ला०  सोंधी :  शव  स्व०  शास्त्री  शरर  श्रीमती  गांधी  द्वारा  दिये  गये

 श्वानों  के  विरुद्ध  जा  रहे  हैं  कौर  यह  रूसी  कौर  अमरीकी  दबाव  के  कारण  है  ।  आपने  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 दिये  गये  आश्वासनों  की  अवहेलना  की  है  ।  हमें  पुरे  तथ्य  श्र  आंकड़े  जानने  हैं  ।  हम  सदन  को  बहकाने

 नहीं  देंगे  ।

 श्री  स्वर्ण  लिए  सदन  के  कौर  देश  के  समक्ष  सत्य  बात  रखने  का  मेरा  कत्तव्य  है  ।  किसी  बात

 में  धकेले  जाने  के  लिये  नहीं  है

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  बताया  कि  प्रधान  मंत्री  ने  प्रनौपचारिक  समिति  में  कछ  कहां  था

 तदनुसार  आणविक  शक्ति  ग्रा योग  के  ग्रध्यकष ने  सदस्यों  ध्यान  राष्ट्र-संघ के  महासचिव  के  प्रतिशत  नों

 की  art  दिलाया  जो  अवरण-शस्त्रों  के  और  श्रमिक  विकास  से  संभावित  प्रभाव  से  संबन्धित  हैं  ।  यह

 बदन  अ्रंतराष्टीय  विशेषज्ञों  द्वारा  तैयार  किया  गया  था  जिसमें  भा  रत-श्राविका  शक्ति  ग्रा योग के  ग्रध्यक्ष

 भी  एक  सदस्य  थे  ।  इस  प्रतिवेदन  से  जो  प्राप्त  सूचना  है  उसे  अन्य  कागजों  से  सिलाने  के  बाद  जो  सूचना

 मिलेगी  वह  दी  जायेगी  ।

 अग-विस्फोट  से  उत्पन्न  खतरे  एवं  उससे  सम्बन्धित  प्राथमिक  प्रभाव  को  बताना  मेरा  कत्तव्य

 था  ।  हमें  सारा  ग्राह्य  समझ  लेने  के  बाद  एक  स्पष्ट  नीति  श्रपन[नी  है  कौर  हमारे  म।ननीय  सदस्यों  को

 ह  नहीं  समस  लेना  चाहिये  कि  विचार  के  बाद  अपनाई  गई  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया  गयां  है  ।

 श्री  श्रीधरन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  उठाई  गई  बातों  का  मैं  उत्तर  दे  चुका  हूं  श्र  मैंने  उन्हें  उसकी

 लागत  कौर  आंकड़े  भी  दे  दिये  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  अर्थात  सरकर  द्वारा  ग्रप्नरसार  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने

 के  कदम  को  सदन  में  पहले  ही  प्रतिवादित  कर  चुका  हुं  कौर  यदि  सरकार  का  परिवर्तन  करने  का  विचार

 gar  तो
 सदन

 को  सूचित
 कर

 दिया  जायेगा  हमने  संधि  से  os  सदन  की  राय  लेने  की  कोई  प्रथा  श्रभी
 तक

 नहीं  केर  रखी  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  टेक्नोलाजी  के  विरासत  के  बारे  में  जो  बात  है  वह  महत्त्वपूर्ण  है  ax  इस  का  उद्योग

 में  विकास  करना  आवश्यक भी  है  ।

 श्री  रणबीर  सिंह  यदि  पाकिस्तान  प्र णु बम  बनाता  है  at  हमारी  क्या  स्थिति  होगी
 ?

 श्री  tat  fag  :
 वे  सफल  नहीं  होंगे

 ।

 श्री  भंवरलाल  गुप्त  :
 प्रश्न  है

 :
 क्या  श्राप  इसकी  लागत  कौर  संभाव्यता  की

 वैज्ञानिक  जाँच  करेंगे
 ?

 श्री  स्वर्ण  सह
 :

 श्री  झा  ने  लागत  शादी  के  बारे  में  कई  बातें  उठाई  थीं  जिनके  उत्तर  मैं  पहले

 ही  दे  फिर  एक  प्रश्न  रखा  गया  कि  परमाणु  श्रावण  होने  पर  क्या  हम  रक्षा  कर  सकेंगे  ।  इस

 के  उत्तर  में  मैं  कह  चुका  हूं  कि  मुश्किल  से  सुरक्षा  की  जा  सकेगी  |  फिर  एक  प्रश्न  प्राया  कि  कया

 पाकिस्तान  को  अणुबम  निर्माण  में  सहायता  करेगा
 ?

 वे  नहीं  करेंगे  क्योंकि  उन्होंने  किसी  देश  की  कोई

 सहायता नहीं  की  है  ।  प्रारंभ  में  रूस  ने  चीन
 की

 सहायता  की  परन्तु  कालान्तर  में  चीन  को  स्वयं  उसे

 विकसित  करना  पड़ा  ।
 मुझे  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  श्रमेरिका  पाकिस्तान  की  सहायता  नहीं

 करेगा  ।

 श्री  भंवरलाल गुप्त  के
 लागत  कौर  संभाव्यता  सम्बन्धी  प्रश्नों  का  उत्तर  दे

 चुका
 जो

 लागत  का  अनुमान  हमारे  पास उपलब्ध  उसे  बता  दिया  गया  है  ।

 श्री  भंवरलाल  गुप्त :
 राष्ट्रसंघ  के  अनुसार  नहीं  बल्कि  आपके  स्वयं  के  अध्ययन के

 पर  अनुमान होना  चाहिये  ।
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 1891  भारत  द्वारा  परमाणु  बम  का
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 श्री  स्वर्ण  सिह
 :

 राष्ट्र  द्वारा  दिये  गये  कागज  से  हम  बहुत  सहमत  हैं  |

 जिन  प्रश्नों  के  उपयुक्त  उत्तर  की  श्राप  नहीं  करते  वैसे  प्रश्न  श्रमिकों  करने  नहीं  चाहियें  ।

 हमारे पास  डा०  विक्रम  साराभाई  जैसे  मुख्य  सलाहकार  जो
 कि

 बहुत  उँचे  दर्ज  के  हैं  ve

 परमाणु  सम्बन्धी  प्रौढ़ों  की  वैज्ञानिक  रूप  से  जानकारी  रखने  वाले  वैज्ञानिकों
 के  समुदाय  में  से

 एक हैं  ।  वास्तविकता  की  जोर  से  मूंद  नहीं  लेनी  चाहिये
 ।

 दूसरा  प्रश्न  यह  था  कि  हम  हर  हर  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहते  है  ।  तो  श्रीमान्‌ जी

 जब  श्राप  कल्पित  प्रश्न  करेंगे  तो  वैसे  ही  उत्तर  श्राप  को  मिलेंगे  ।  इस  समय  जो  नीति  हम  अपना रहे  हैं

 वह  हमारी  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करती  है  ।  यदि  स्थिति  बदलेगी  तो  हम  फिर  निर्णय  करेंगे कि  हमें

 क्या  करना  चाहिय े:

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Kindly
 take  an  open  opinion  in  the  House.

 श्री  स्वर  fag  :  हमें  इन  विषयों  पर  सदन  की  राय  लेने  में  कोई  भय  नहीं  है  ।

 श्री  भंवरलाल गुप्त  :  मैं  आपको  चुनौती  देता  हूं  ।  सदन  की  राय  ले  लीजिये  ।  मैं  जीतूंगा
 ।  ,

 श्री  स्वर्ण  सिह
 :

 यह  गम्भीर  मामला  है  इस  पर  प्रति  तरह  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  बारे  में  पारस्परिक  चुनौतियों  से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 इसके
 गणित  लॉक  सभा  12  1970/21  1891  कें  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए

 स्थगित  हुई  ।

 The  Lek  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  of  Thursday,  the  12th  March,  1970/

 Phalguna  21,  1891  (Saka)

 MGIPNLK—6/Lok  Copies  155


